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 सदस्य  द्वारा  शपथ  प्रहण

 श्री  शरदे  यादव

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 |
 सिविल  सेथा  में  पर्दों  का  आरक्षण

 +8].  श्री  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  भज्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिविल  सेवाओं  में  पदों  के  आरक्षण  के  बारे  में  हाल  ही  में  जारी  की  गई  अधिसूचना
 का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  अधिसूचना  सांविधानिक  उपबंधों  तथा  विगत  में  इस  विषय  पर  उच्चतम
 न्यायालय  द्वारा  समय-समय  पर  दिए  गए  विभिन्न  विनिर्णयों  के  अनुरूप

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सहकारी  कमंचारियों  के  बच्चों  को  भी  आरक्षण  देने  का
 कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  नंत्री  सागरेट  :
 से  ($)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 इस  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  दिनांक  25-9-91  के  कार्यालय  ज्ञापन  सं०  36012/  2/
 स्थापना  की  एक  प्रति  संलग्न  यह  कार्यालय  ज्ञापन  दिनांक  13

 1990  के  समसंख्यक  पूर्व  कार्यालय  ज्ञापन  का  ही  संशोधित  रूप  13  1990  और
 25  1991  के  कार्यालय  ज्ञापनों  को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  है  ओर  इसीलिए
 ये  न्‍्यायाघीन  हैं  ।

 2.  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  आरक्षण  प्रदान  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं



 मौखिक  उत्तर  27  1991
 ७.  फ  डड  क  -  न  २-5  5

 अनुकध  एक
 संख्या

 भारत  सरकार
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय

 कारमिक  और  प्रशिक्षण  विभाग

 नई  दिनांक  25  1991

 कार्यालय  शापन

 विधय  :  दूमरे  पिछड़ी  जाति  आयोग  की  भारत  सरकार  के  अधीन
 सेवाओं  में  सामाजिक  और  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़ी  जातियों  के  लिए  आरक्षण  ।

 उपर्युक्त  विषय  पर  13  1990  के  समसंख्यक्त  कार्बालय  की  ओर
 ध्यान  आकर्षित  करने  तथा  यह  कहने  का  निदेश  हुआ  है  कि  सरकार  ने  सामाजिक  और  शैक्षिक  रूप
 से  पिछड़े  वर्गों  के गरीबों  को  आरक्षण  का  के  आधार  पर  लाभ  पहुंचाने  तथा  आरक्षण
 का  लाभ  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  उन  अन्य  वर्गों  जो  किसी  भी  विशमान  आरक्षण  योजना  के
 अंतगंत  नहीं  आते  पहुंचाने  के लिए  उक्त  ज्ञापन  को  तत्काल  प्रभाव  से  निम्नानुसार  संशोधित  करने
 का  निर्णय  लिया  है  :---

 2.  ())  भारत  सरकार  के  अधीन  सिविल  पदों  तथा  सेवाओं  में  सामाजिक  और  आर्थिक
 रूप  से  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  आरक्षित  27  प्रतिशत  रिक्तियों  में  उन  बर्गों  के  गरीब
 उम्मीदवारों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  यदि  ऐसे  उम्मीदवार  पर्याप्त  मात्रा  में

 उपलब्ध  नहीं  होंगे  तो  उन  रिक्तियों  को  सामाजिक  ओर  शेंक्षिक  रूप  भे  पिछड़े
 वर्गों  के  अन्य  .  उम्मीदवारों  द्वारा  भरा  जाएगा  ।

 (ii)  भारत  सरकार  के  अधीन  सिविल  पदों  तथा  सेवाओं  में  ।0  प्रतिशव  रिक्तियां
 आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  उन  अन्य  वर्गों  के  लिए  आरक्षित  होंगी  जिन्हें  किसी  भी
 विद्यमान  आरक्षण  योजना  के  अंतगंत  भारक्षण  का  लाभ  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 (iii)  सामाजिक  और  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  में  आथिक  रूप  से  पिछड़े  तथा  आथिक
 रूप  से  पिछड़े  उन  अन्य  वर्गों  जिन्हें  किसी  भी  विद्यमान  आरक्षण  योजना  के
 अंतर्कंत  आरक्षण  का  लाभ  प्राप्त  कहीं  पहचान  के  लिए  मानवंड  पृथक  रूप  से
 जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 1990  के  सश्वसंबबक  कार्यालय  ज्ञापन  को  ऊपर  निदिष्ट  किए  गए

 go/—
 अ०  कु०  हारीत

 भारत  सरकार

 सेवा

 भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालय/विभाग  ।
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 सं०

 भारत  सरकार
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय

 और  प्रशिक्षण

 नई  दिनांक  13  1990

 कार्यालय  ज्ञापम

 बिक्षय  :  द्वितीय  पिछड़े  वर्ग  आयोग  की  सिफारिशें---भारत  सरकार  के  अधीन
 सेवाओं  में  सामाजिक  तथा  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  आरक्षण  ।

 अनेकानेक  विषमताओं  से  ग्रस्त  हमारे  ज॑से  समाज  में  संविधान  में  यथानिर्दिष्ट  सामाजिक
 न्याय  के  लक्ष्य  की  शीघ्र  प्राप्ति  अत्यावश्यक  है  ।  द्वितीय  पिछड़े  वर्ग  जिसे  मंडल  आयोग  कहा
 जाता  है  और  जिसकी  स्थापना  तत्कालीन  सरकार  द्वारा  इसी  आश्यय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  गई

 ने  अपनी  रिपोर्ट  31-12-1980  को  भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  की  है  ।

 2.  सरकार  ने  रिपोर्ट  तथा  आयोग  के  मतानुसार  सामभजिक  तथा  शलेक्षिक  रूप  से  पिछड़
 वर्ग  के  लोगों  को  दी  जाने  वाली  प्रद्युविधाओं  से  संबंधित  बतंमान  संदर्भ  आयोग  की  सिफारिशो  पर

 सावधामींषृवेंक  विचार  कर  लिया  है  ओर  सरकार  का  यह  स्पष्ट  मत  है  कि  प्रारभिक  उपाय  के  रूप
 में  ऐसे  वर्गों  की  केन्द्रीय  सेवाओं  तथय  इसके  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  कुछ  तरजीह  देगी  होगी  ।  तदनुसार
 निध्न  आदेश  जारी  किए  जाते  हैं  :---

 (i)  भारत  सरकार  के  अंतर्गत  सिविल  पदों  तथा  सेवाओं  में  27  प्रतिशत  रिक्तियां
 जिक  तथा  शंक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  के लिए  आरक्षित  रखी  जाएंगी  ।

 (ii)  उपर्युक्त  आरक्षण  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाने  वाली  रिक्तियों  के  संबंध  में  लाभू
 आरक्षण  लागू  करने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  विस्तुत  विवरण  अलग  से  जारी  किया
 जायेगा  ।

 (ii)  सामान्य  उम्मीदवारों  के  लिए  निर्धारित  समान  मानदंडो  के  आधार  पर  खलीं
 योगिता  में  योग्यता  के  आघार  पर  भर्ती  किए  गए  सामाजिक  तथा  शैक्षिक  रूप  से
 पिछड़े  वर्गों  के  उम्मीदवारों  को  27  प्रतिशत  आरक्षण  कोटे  में  समायोजित  नहों  किया
 जाएगा  ।

 (1५)  सामाजिक  तथा  शेक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  में  पहले  चरण  में  वे  जातियां  तथा  समुदाय
 शामिल  होगे  जो  मण्डल  आयोग  की  सूची  तंथा  राज्य  सरकार  की  सब्ियों  दोनों  में
 शामिल  हैं

 ।  ऐसी  जातियों/समुदायों  की  सूची  अलग  से  जारी  की  जा  रही  है  ।

 (५)  उपर्युक्त  आरक्षण  7-8-1990  से  प्रवृत  होगा  ।  यह  ऐसी  रिक्तियों  के  संबंध

 हो  पर  ही
 होगा  जहां  भर्ती  की  प्रक्रिया  इन  आदेशों  को  जारी  करनै  से  पहले  शुरू

 चुकी  ॥

 3.  इंसी  प्रकार  के  अनुदेश  सावेजनिक  क्षेत्र  के  बेकीं  सहित  सा्वंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा

 3
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 वित्तोय  संस्थानों  के  संबंध  में  क्रशः  लोक  उच्चम  विभाग  तथा  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए
 जाएंगे  ।

 ,  कृष्णा
 संयुक्त  भारत  सरकार

 सेवा

 भारत  सरकार  के  सभी  विभाग  ।

 प्रति  निम्न  को  प्रेषित  :--

 1.  लोक  उद्यम  नई  दिल्‍ली  |  ॥  अनुरोध  हैकि  इसी  प्रकार  के  अनुदेश
 2.  वित्त  मंत्रालय  तथा  बीमा

 \
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  बेक्ों  तथा  बीमा  निगमों  के  संबंध नई  दिल्‍ली  ।  ।

 )  में  जारी  किए

 भरी  राजनाथ  सोनकर  शाज्ी  :  अध्यक्ष  हमारे  भारतोय  सबिधान  में  सामाजिक  और
 शैक्षणिक  रूप  से  आरक्षण  देने  की  व्यवस्था  है  और  इसी  के  तहत  मंडल  कमीशन  ने  भी  27  परसेंट
 आरक्षण  देने  को  संस्तुति  दी  थी  |  श्री  वी०  पी०  सिह  सरकार  ने  भी  13  1990  को  इसी
 के  तहत  अधिसूचना  जारी  की  ।  लेकिन  इस  सरकार  ने  25  1991  को  जो  संशोधित

 अधिसूचना  जारी  की  उसमे  सामाजिक  ओर  क्षक्षणिक  नहों  बल्कि  आर्थिक  रूप  से  आरक्षण  की
 व्यवस्था  इसमें  ओर  दस  परसेंट  उन  लोगों  को  भी  आरक्षण  देने  की  बात  आपने  कही  है  जिन
 लोगों  को  आज  आरक्षण  की  सुविधा  प्राप्त  नहीं  है  ।  इससे  सुप्रीम  कोर्ट  के  सामने  अनेक  संवेधानिक

 कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  गई  अनेक  मुकदमे  लंबित  पड़े  हैं  क्योंकि  वहां  कोई  आर्थिक  आधार  का
 मानदंड  नहीं  है  ।  आपने  जो  यह  अधिसूचना  जारी  की  इससे  आरक्षण  साठ  परसेंट  होगा  जबकि

 सुप्रीम  कोर्ट  के  मुताबिक  पच्चास  परसेंट  से  ज्यादा  आरक्षण  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  भाथिक  आधार  पर  जो  बात  आपने  की  है  तो  कया  संविधान  में  कोई  संशोधन  करेंगे  ?
 संविधान  में  सशोधन  करके  क्या  सुप्रीम  कोर्ट  को  कोई  ऐसे  निर्देश  देंगे  ?

 ]

 शरीसतो  सार्गरेट  अल्था  :  माननोय  सदस्य  महोदय  को  मालूम  है  कि  सर्वोच्च
 न्यायालय  ने  इस  आदेश  की  अपेक्षाओं  हेतु  पिछले  वर्गों  की  पहचान  करने  संबंधी  प्रक्रिया  को
 कर  इस  अ।देश  से  संबंधित  सभी  मामलों  पर  रोक  दी  है  |  माननीय  सदस्य  महोदय  मुझसे
 जो  कहलवाना  चाहने  मैं  वास्तव  में  उस  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  वह  सब  कह  सक्‌ं  ।  मैं

 नहीं  कह  सकती  कि  हम  संविधान  संशोधन  करेंगे  या  और  कुछ  करेंगे  ।  सम्पूर्ण  मामला  अब  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  समक्ष  आदेश  की  वंधता  अब  सर्वोच्च  न्यायालय  के  समक्ष  इसे  चुनोती  दी

 गई

 अध्यक्ष  लहोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  आधार  के  रूप  में  आथिक  मापदंड  बनाने  की  बात

 कही

 झीमती  सागंरंट  अल्‍्या  :  आधथिक  मापदंड  27  प्रतिशत  के  भीतर  है  ।  पिछड़े
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 बगे  के  लिए  27  प्रतिशत  आरक्षण  ही  हम  लोगों  ने  कहा  है  कि  27  प्रतिशत  में  प्राथमिकता
 उन्हीं  को  दी  जाएगी  जो  आथिक  रूप  से  कमजोर  हों  !  यदि  इन्हें  उन  लोगों  द्वारा  नहीं  भरा
 तो  सामाजिक  और  शक्षिक  रूप  से  कमजोर  लोगों  में  से  अन्य  आएंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  अनुसार  संशोधन  आवश्यक  नहीं  है  ।

 झोमती  सा्गरेट  अल्या  :  हमारे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  आर्थिक  मापदंड  के
 आधार  पर  अभिज्ञात  का  मतलब  ही  है  कि  आर्थिक  मापदंड  होना  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पहले
 ही  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  आथिक  मापदंड  पर  सर्वेंसम्मति  बनाने  के  लिए  लिखा  है  ।  उन्होंने  उनको
 राय  जाननी  चाही  है  और  उनके  मादंड  भी  ताकि  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  हो  सके  तथा  स्वीकार्य
 आर्थिक  मापदंड  पर  सर्वंसम्मति  बनायी  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्षमा  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्‍या  संविधान  में
 मापदंड  का  प्रावधान  किया  जाएगा  तथा  आप  उसके  लिए  संविधान  संशोधन  यदि  आप
 समझते  हैं  कि  यह  भावश्यक  नहीं  तो आप  इस  तरह  से  कर  सकते  हैं  ।

 शोमती  मार्गरेट  अल्चा  :  अभी  तक  हम  लोगों  ने  इसे  आवश्यक  नहीं  समझा  है

 ]

 श्री  रांजनाथ  सोतकर  शास्त्री  :  यह  तो  बड़े  आएचयं  की  बात  है  कि  आपने  आधथिक  आधार
 कह  दिया  और  मंविध्रान  में  संशोधन  नहीं  कर  रहे  इमके  मायने  आरक्षण  एक  बहाना  आप

 आरक्षण  नहीं  देना  चाहते  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  सारे  आरक्षण  के  लिए  संबिधान  में  होना  जरूरी  नहीं  है  ।

 को  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  सुप्रीम  कोर्ट  का  कहना  है  कि  आर्थिक  आधार  कोई
 टेरिया  नहीं  है इसलिए  हम  सरकार  की  इस  अधिसूचना  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहते  ।

 अध्यक्ष  भहोवय  :  जजमेंट  के  बारे  में  हमें  कुछ  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  ज्ञास्ञ्नो  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  आपने  आरक्षण  में  पदोन्नति  के  लिए
 रोस्टर  प्रणाली  बनाई  है  ओर  रोस्टर  प्रणाली  के  अंतगंत  जो  लोग  आते  हैं  आप  उनको  पदोन्नति
 देते  हैं  किन्तु  उसका  नाम  सूची  में  एकदम  नीचे  यानी  अन्तिम  रखा  जाता  इससे
 सिविल  सर्विस  का  कर्मचारी  आइन्दा  कोई  पदोन्नति  नहीं  पा  सकता  ।  जो  पीछे  से  आये  हुए  कमंचारी
 हैं  वे  दूसरी  पदोन्नति  पात्र  एक  पदोन्नति  पाये  हुए  कर्मंच्रारी  से  आगे  बढ़  जाते  क्योंकि  उनके

 लिए  ओर  कोई  पदोन्नति  का  अवसर  ही  नहीं  है  ।  सामाजिक  एवं  शेक्षणिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  वर्गों
 के  लिए  और  आधथिक  आधार  पर  पिछड़े  वर्गों  के लिए  कोई  पृथक्‌  तरीका  तैयार  किया  गया  यदि

 है  तो  वह  मानदंड  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपका  प्रश्न  नहीं  समझा  ।

 शी  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  आपने  कहा  है  कि  पिछड़े  वर्गों  को  जो  हम  27  प्रतिशत
 आरक्षण  दे  रहे  हैं  । यह  आरक्षण  आधिक  आधार  पर  उनको  साथ  ही  साथ  यह  भी  कहा  गया  है
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 कि  10  प्रशिशत  वालों  के  लिए  जो  आरक्षण  दे  रहे  हैं  जो  कभी  आरक्षण  के  लाभ  को  प्राप्त

 नहीं  कर  उनको  भी  हम  आधथिक  आधार  पर  आरक्षण  इसके  लिए  एक  मानदंड  तैयार
 किया  गया  यह  आपने  अपने  उत्तर  में  कहा  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रतिशत  लोगों
 के  लिए  जो  मानवंड  तेयार  किया  है  यह  क्‍या  है  ?

 श्रीमती  भागरेट  अल्या  :  मैं  यह  कहना  चाहती  ज॑सा  कि  मैंने  प्रारंभ  में  ही  स्पष्ट

 कर  दिया  इस  तरह  का  मापदंड  नहीं  बनाया  गया  है  ।  हम  लोग  इस  पर  राष्ट्रीय  सहमति  बनाने

 कीं  चेंध्टा  कर  रहें  वास्तव  में  25  सितंबर  के  संशोधित  आदेश  के  तीसरे  परे  में  यह  पूरी  तरह
 स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  सामाजिक  और  शैक्षिक  रूप  से  गरीब  वर्ग  अथवा  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  वर्ग

 जो  विशभान  किसी  भी  आरक्षण  योजना  में  नहीं  का  पता  लगाने  का  माफ्द॑ड  क्‍या  इसे

 पृथक  रूप  से  जारी  किया  जा  रहा  कहने  का  तात्पयं  है  कि  ज्यों  ही  इसे  अतिम  रूप  दे  दिया

 इसे  पृथक  रूप  से  जारी  कर  दिया  जाएगा  ।  अभी  तक  इसे  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  जा

 रहा  है  |

 को  शरद  दिघे  :  अध्यक्ष  मैंने  इससे  यह  समझा  है  कि  सामाजिक  और
 शेक्षिक  रूप  से  पिछड़े  तथा  आथिक  रूप  से  पिछड़े  अन्य  वर्गों  के  संबंध  में  मापदंड  क्या  इसका
 फैसला  मुख्यमंत्रियों  की  सर्वंसम्मति  के  बाद  किया  जाएगा  ।  मैं  णह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  केन्द्र

 सरकार  इस  पर  कोई  विचार  कर  रही  है  और  यदि  वह  विचारधारा  कया  है  ।

 झोमती  मार्गरेट  अल्था  :  इस  तरह  हमारे  पास  चिनप्पा  रेड्डी  आयोग  के  भ्यापक
 आधार  वाला  मापदंड  है  और  इस  पर  अध्ययन  चल  रहा  किन्तु  जैसा  कि  उल्लेख  किया

 हमने  हर  राज्य  को  अपनी  संस्तुतियां  भेजने  का  कहा  है  और  सभी  मुख्यमंत्रियों  को  अपने  राज्यों  में

 फिलहाल  कया  हो  रहा  बताने  को  लिखा  ताकि  सबके  परामर्श  से  हम  किसी  सहमति  पर  पहुँच
 सके  ।

 भौ  इलाजोत  गप्स  :  मेरे  प्रश्न  का  आधा  उत्तर  दिया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  जो

 द्वारा  अभी-अभी  पढ़े  गए  25  सितंबर  के  कार्यालय  ज्ञापन  के  तीसरे  परे  में  कि  कौन  कम  गरीब  है
 और  कौन  ज्यादा  हसे  निर्धारित  करने  के  मापदंड  तथा  इसके  अर्थ  के  बीच  के  विरोधाभास  को  बताने
 की  चेध्टा  कर  रहा  बताया  गया  है  कि  मापदंडों  को  अलग-अलग  जारी  किया  जा  रहा  है  |  यहाँ
 यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  ये  लोग  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  क ेसाथ  इस  संबंध  में  व्यापक
 आधार  पर  विचार-विमर्श  कर  सर्वेसम्मति  बनाने  का  प्रयास  करने  जा  रहे  प्रारम्भ  में  इन्होंने
 कहां  था  कि  सरकार  केवल  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करेगी  |  मैं  इस  पर  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  |  यह
 कहना  गलत  है  कि  इन्हें  पृथक  रूप  से  जारी  किया  जा  रहा  ये  बिलकुल  ही  तैयार  नहीं  हैं  ।

 अन्त  इस  प्रश्न  का  एक  पहलू  जो  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  किसी  का
 अधिक  या  कम  गरीब  होना  उसके  बेतन  या  आय  अथवा  भूमि  या  सम्पत्ति  धारण  के  संदभ्न  में  तो

 नहीं  है  ।  क्या  सरकार  ने  इसके  भीतर  छिपे  हुए  बृहत  भ्रष्टाचार  ओर  जोखिम  की  संभावनाओं  पर
 विचार  किया  लोग  कम  या  अधिक  गरीब  होने  के  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  लोगों
 के  पास  जाएंगे  और  इससे  एक  ऐसी  अनियन्त्रित  स्थिति  पैदा  होगी  जिन्हें  संवंधानिक  प्रावधान

 बिलकुल  भी  परिलक्षित  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  हु
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 झीमती  मागरेट  अह्वा  :  ऐसी  संभावना  है  कि  कुछ  लोगों  द्वारा  अपने  लाभ  हेतु  किसी

 का  दुरुपयोग  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  आंख  मूंद  कर  यह  नहीं  कहती  कि  हर  व्यक्ति  यही  करने  जा
 रहा  यहां  तक  कि  जब  यह  दूमरे  तरह  के  प्रमाणपत्र  तक  आती  ऐसी  बातें  कुछ  सीमा  तक

 होती  हैं  ।  सिफे  इसलिए  कि  लोग  इसका  दुरुपयोग  कर  सकते  मेरे  विच्ञार  से  सम्पूर्ण  उपाय

 को  गलत  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 को  रास  नाईक  :  माननीया  मंत्री  जी  ने  जो  तीसरा  पैरा  पढ़ा  है  और  उसका  संदम  दिया  है
 और  बताया  है  कि  आरक्षण  का  मापदंड  अलग-अलग  जारी  किया  जा  रहा  यह  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  वक्तव्य  है  पर  बातों  में  अन्तर  ओर  कार्यालय  ज्ञापन  के  एक  भाग  के  रूप  में  इसे
 अलग  जारी  किया  जा  रहा  अंग्रेजी  में  यह  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  यह  तंयार  हो  चुका  है  ओर

 जारी  किया  जा  रहा  मैं  यह  जानना  कहता  हूं  कि  इतने  समय  के  बाद  भी  ऐसी  सूचना  क्यों  नहीं

 दी  जा  रही  यह  25  सितंबर  का  है  |

 अध्यक्ष  भहोदय  :  नहीं  नाईक  इन्होंने  इसे  पूरा  स्पष्ट.कर  दिया  है  ।  ये  अन्य  मंत्रियों
 के  साथ  इस  पर  विचा  र-विमशं  करना  चाहती  हैं  ।

 ली  राम  माईक  :  मैं  अपने  प्रश्न  को  फिर  से  तेयार  करूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  इस  शब्द  पर  कंसा  तकरार  ?  हमें  इसके  सार  को  समझ्षना  चाहिए  ।

 श्री  राम  नाईक  :  वह  आधार  कया  है  ?  स्वंसम्मति  किसी  आधार  वर  ही  बनाई  जा  सकती
 है  ।  वह  आधार  क्या  है  ?

 शह्लो रण  अध्यक्ष  :  मानतीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  वे  इसे  विकमित  करने  की  प्रक्रिया  में  हैं  ।
 थी  राम  नाईक  :  कुछ  प्रस्तावों  को  परिचालित  किया  जाना  चाहिए  और  तब  सबंसम्भति

 बनाई  जा  सकती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  तरह  के  किसी  प्रस्वाव  के  बारे  में
 छोचा  है  और  उसकी  प्रभुख  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?

 शोमती  भागरेट  अल्या  :  सभी  मापदंडों  के  जिनके  यहां  ऋययन  किए  यए  छंसा  मैंने
 पहले  भी  व्यक्त  किया  चिनप्पा  रेड्डी  आयोग  के  म।पदंड  यथेष्ट  पाए  यए  दि  आप  ग्रश्ञे  इसे
 फ्ड़ने  को  कहें  मैं  तंयार  हूं  ।  यह  दो  पन्‍नों  की  रिपोर्ट  है  ।

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  हो  आप  इसे  माननीय  सदस्य  के  पर्स  प्रेद्न  डें  ।
 झीमतो  मसार्गरेट  अल्था  :  मैं  इसे  माननीय  सदस्य  के  पास  क्रेज  बूंगी  )
 वऋरयक्ष  महोदय  :  यदि  संभव  इसे  सदन  के  पटल्ल  पर  रख  दिया  जाए  ।

 बरी  छतो  सावरेट  अल्या  :  मैं  मापदंड  के  लिए  चिनप्पा  रेड्डी  आयोग  की  संस्तृति  को  सदन  के  सभा
 कटठल  पर  रख  सकती  हूं  और  इसकी  एक  प्रति  माननीय  सदस्य  को  भेज  सकती  हैं  ।  इसके  अतिस्क्ति
 हमने  राज्यों  को  भी  कहा  है  कि  यदि  वे  किसी  मापदंड  का  अनुस रण  कर  रहे  हैं  या  उनके  पास  भेजने
 को  क्‌छ  विचार  हमें  भेजें  ।  हम  उन्हें  समेकित  करेंगे  और  तत्पश्चात  मुख्यमंत्रियों  की  एक  बेठक
 उन  पर  विचार  कर  सकती  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।

 श्री  पीो०  सी०  अक्को  :  सरक'र  ने  इस  विषय  पर  अत्यन्त  ही  के
 0

 श्ं  मेक
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 निर्णय  लिया  है  जिस  पर  समाज्र  का  हर  वर्ग  जान्दोलित  हो  रहा  था  ओर  एतत्द्वारा  इस  बुनियाद

 मुद्दे  को  सुलझाया  गया  जिसका  संबंध  सब  से  है  ।  यदि  मेरी  सूचना  सही  है  ऐसे  कुछ  राज्य  हैं  जहां
 50  प्रतिशत  से  अधिक  आरक्षण  कार्यान्वित  किया  गया  इतना  अच्छा  निर्णय  लेने  के  पश्चात्‌

 बया  सरकार  राज्य  सरकारों  जिन्होंने  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  उसी  भावना  से  लागू  करने

 को  लिखेगी  जिस  भावना  से  यह  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 शीमती  मार  रेट  अल्था  :  इन  आदेशों  में  हम  केन्द्र  सरकारी  उपक्रमों  और  बैंकों  में

 नियोजन  की  बात  कर  रहे  हम  अभी  यह  नहीं  सोच  रहे  हैं  कि  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  दिए

 कछ  ऐसे  राज्य  हैं  जो  50  प्रतिशत  की  सीमा  से  बहुत  आगे  बढ़  गए  कुछ  के  आंकड़े  भिन्‍न

 हैं  तमिलनाड  में  68  कर्नाटक  में  72  प्रतिशत  ।  राज्य  सरकारें  विभिन्‍न  स्तरों  से

 अपनी  आरक्षण  नीति  को  कार्यान्वित  कर  रही  हैं  ।  इस  समय  यह  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  है  ।

 ]

 हो  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  से  मैं  एक  ओर  सवाल  की  कक्‍्वरी  करना  चाहता

 हैं  कि  संविधान  में  रिजर्वेशन  का  जो  सिद्धांत  यह  सामाजिक  प्रतिष्ठा  का  सिद्धांत  है।यह
 इकॉनॉमिक  अपलिफ्टमेंट  का  प्रोग्राम  नहीं  यदि  यह  इकानामिक  अपलिक्टमेंट  को  प्रोग्राम  है  तो

 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  40  प्रतिशत  बाकी  बच्चे  हुए  50  प्रतिष्कत  तो  उन्होंने  कर

 दिया  ।  अदालत  कब  फंसला  वह  लेकिन  जो  बाकी  40  प्रतिशत  फीसदी  पद  क्योंकि
 गरीबों  के  प्रति  इनकी  अथार  प्रेम  मोहब्बत  पैदा  हुई  उसके  बाद  ये  क्या  करेंगे  ?

 दूसरी  बात  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  सवाल  सामाजिक  प्रतिष्ठा  से  जुड़ा  हुआ  है  यानि
 आध्थिक  विकास  से  इसका  कोई  रिश्ता  नहीं  इज्जत  से  इसका  रिश्ता  इतिहास  से  इसका  रिश्ता

 सम्मान  से  इसका  रिश्ता  इसको  आर्थिक  आधार  27  प्रतिशत  मे  न  लगाकर  संविधान  में  इस
 लड़ाई  का  इतिहास  बहुत  लंबा  इतिहास  उसको  सक्रंप  कर  दिया  ।  एक  शंका  यह  भी  व्यवत  की  जा
 रही  है  कि  जो  शेड्यूल  ट्राइब्ज  का  रिजवेशन  उसमें  भी  क्या  यह  इकानामिक  क्राइटीरिया  लगाने
 का  काम  करेंगे  |  तो  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यह  तर्क  जो  उसे  भी  लाग्रू  करने  का  काम  होगा  ।
 यानि  संविधान  में  जो  मेहनत  लोगों  ने  संघं  करके  अपना  हक  लिया  उस  को  भी  स्क्रेप
 कर  दिया  है|

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 शत
 करेंगे  कि  संविधान  की  जो  इच्छा  उसमें  बड़ी  मेहनत  से  बना  हुआ  पूना  पैक्ट  से  लेकर  इतनी
 लड़ाई  का  इतिहास  है  ।  क्या  सरकार  इस  पर  पुनविचार  करेगी  कि  27  प्रतिशत  में  इकानामिक
 क्राइटीरिया  लगा  बड़ी  मुश्किल  से  जो  लोगों  ने  संघर्ष  किया  क्या  सरकार  उस  पर  विचार
 करेंगी  ?

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इस  पर  पुतविचार  करेंगे  ?

 झीमती  मार्गरेट  अस्था  :  जी  हां  ।

 मध्यक्ष  महोदय  :  अब  महिला  सदस्य  ।

 थी  शरद  यादव  :  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  पर  पुनविचार
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 डा०  के  ०  एस०  सोखाम  :  अध्यक्ष  क्या  मन्त्री  तमिलनाड़  सरकार
 भी  भांति  महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  वाली  बात  कार्यान्वित  करेंगे  ?

 झीमती  सा्ग  रेट  अह्या  :  यह  मुद्दा  कई  स्तरों  पर  उठाया  गया  इस  पर  गौर
 किया  जा  रहा  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  महिलाओं  का  उपयुक्त  वर्गीकरण  हो  सकता  है  और  इसी
 प्रश्न  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  इस  समय  मैं  हां  नहीं  कह  सकती  हूं  थद्चपि  मैं  चाहूंगी
 कि  इस  संबंध  में  हां  ही  कहूं  |

 ]

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  आज  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  कम  से  कम
 कांग्रेस  पार्टी  और  भारतीय  जनता  दोनों  ने  मंडल  कमीशन  की  जिसके  खिलाफ

 बहुत  आंदोलन  छेड़ा  गया  उसके  समर्थन  में  आज  “'

 ]

 क्री  राम  नाईक  :  हमने  हसे  घोषणा  पत्र  में  रखा  '
 हमने  यह  किया  नहीं

 यह  गलत  वक्तव्य  है  और  वे  यह  आरोप  सदन  के  बाहर  लगा  रहे  हम  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।  लेकिन
 सभा  में  इस  तरह  का  झ्ठा  आरोप  लगाया  जा  रहा  है  ।

 भी  विग्विजय  सिंह
 :  कांग्रेस  ने  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  आरक्षण  का  कभी  भी  विरोध

 नहीं  किया  है|

 शो  हरिन  पाठक  :  नोवीं  लोक  सभा  ने  एक  मात्र  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  ही  इसे  घोषणा
 पन्न  में  रखा  है  ।

 ]

 क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  यह  साफ  हो  गया  था  कि  बी०  जे०  पी०  समर्थन  नहीं  क  ती
 मंडल  कमीशन  का  ।  पासवान  जी  ने  जो  कहा  है  कि  आप  समथेन  करते  आप  लोग
 समर्थन  नहीं  करते  ।  इसीलिए  तो  हल्ना  कर  रहे

 अध्यक्ष  भहोवय  :  आप  बेठ  जाइए  ।

 [  अनूधाद ]
 यदि  आप  भ्रांति  पैदा  करेंगे  तो  आरक्षण  को  नुकसान  होगा  ।

 ]
 श्री  राम  शिलास  पासवान  :  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  सभी  लोगों  ने  आरक्षण  की  बात

 का  सिद्धांत  रूप  में  स्वी१ार  किया  है  ओर  यह  भी  मैं  जानता  हूं  कि  चूंकि  हमारी  सरकार  के  आदेश

 को  लायू  करना  आप  की  प्रतिष्ठा  के  खिलाफ  इसलिए  थोड़ी  बहुत  उसमें  अदल-बदल  करके

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 भी  राम  बिलास  :  यह  संबेधानिक  प्रश्न  मैं  छोटा-सा  सवाल  कहना  चाहता  हूं
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 मंत्री  जी  से  कि  संविधान  की  तीन  धाराएं  मैंने  इसे  लाभू  किया  था  इमलिए  मुझे  पूरी  जानकारी
 है  ।  हमने  जब  मंडल  कमीशन  को  लागू  किया  था  उस  समय  कहा  था  कि  आध्िक  दुष्टिकोण  से  पिछड़े
 लोगों  के  हम  खिल।फ  नहीं  पांच  से  दस  प्रतिशत  उनको  भी  आश्क्षण  देना  चाहिश  छोर  उसके
 लिए  हम  प्रपोजल  रखने  वाले  थे  संविधान  की  तौन  घाराएं--आटिकल्ल  340,
 15  (4)  और  ।6  (4)  हैं  जिसके  तहत  आरक्षण  को  व्यवस्था  की  णई  उसमें  शुद्ध  रूष  प्ले
 शैक्षणिक  ओर  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़ों  की  व्यवस्था  की  गई  आपने  आंशिक  प्छिडेषभ
 का  जो  दम  प्रतिशत  जोड़ा  है  उसके  हम  खिलाफ  नहीं  हैं  लेकिन  वह  संविधान  की  किस  धारा  के

 तहत  है  ?

 श्रीमती  सार्गरेट  अल्या  :  हम  सैविधान  के  उन  उपबन्धों  का  पालन  कर  रहे  हैं  जिसमें बह
 प्रावधान  है  कि  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  विशेष  उपबंध  किये  जा  सकते  हैं  ।

 झी  राम  बिलाले  पीसेंबीन  .  फिस  अनुच्छेद  के  तहत  ?

 धरीमतो  सागरेट  अस्वा  :  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  के  अन्तर्गत  *

 श्री  ए०  चाहसे  :  यदि  मैं  ठीक  समझा  हूं  कि  इस  संबंध  में  अ।रक्षण  को  कार्यान्वित  करने  के
 लिए  मुख्य  रूप  से  समस्या  यह  है  कि  जो  समुदाय  27  प्रतिशत  आरक्षण  के  अन्तगंत  आते  हैं  उनकी

 सूची  अब  तक  तैयार  नहीं  हुई  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रंताप  सिह  ने  आरक्षण  पर

 ठीक  इसी  तरह  का  वक्तव्य  दिया  था  तो  वहू  इस  तरह  के  समुदायों  को  सूची  दैभे  में  अख्ेफल  रहे  थे  ।

 अब  हम  इस  सूची  को  रहे  हैं  लेकिन  इसमें  एक  खतरा  यह  कहा  गया  है  कि  वे  सथुश्ाय  लो

 मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  और  राज्य  की  सूची  दोनों  में  हैं  उनकी  सूची  पहले  बनाई  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  सहोदंव  :  प्रश्न  पर  आयें  ।

 थी  ए०  चाहसे  :  एक  मिनट  ।  केरल  में  अनुसूचित  जाति  लेकियं
 मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  को  पिछड़े  समुदाय  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  हुआ  केरल  में
 लोगों  में  इसके  प्रति  रोष  है  ।  अतः  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से आम  सकता  हू  कि  जब  सूची  कमाई  गयी
 तो  क्‍या  अनुसूचित  जाति  के  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियों  को  मिलने  वाले  लाभ  मिलते  रहेंगे  या
 नहीं  ?  मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  को  कार्यईन्‍कल  करते  वक्‍स  मश्ची  जी  को  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  कि  अनुसूचित  जातियों  को  मिलने  वाले  फायदों  पर  प्रभाव  न  पड़े  ओर  उन्हें  वही  लाभ
 मिलते  रहें  जो  उन्हें  अब  मिल  रहे  हैं  ।

 जीसती  भावंरेट  अल्कत  :  इस  संबंध  में  जो  प्रथम  मापदंड  स्वीकार  किया  गया  है  वह  यह  है
 कि  ये  सडझुद्सय  जपे  मंडल  अस्योग  क्ली  सूची  ओर  राज्य  सूची  दोनों  में  शामिल  को  स्वीकार  किया
 जायेगा  ।  इसी  आधार  पर  हम  आगे  बढ़  रहे  जो  अन्य  समुदाय  और  वर्ग  शामिल  करने  हैं  उनकी
 साथ-साथ  पहचान  की  जायेगी  ।

 श्रो  रथि  राय
 :  मंत्री  महोदया  ने  शरद जी  के  जवाब  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  पिछड़े

 वर्गो ंके आरक्षण  के  सिलसिले  में  संविधान की  धारा  के  धारे में  उनके  मन  में  शंका  लेहों  उनकी
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 कि  रत

 राम  संविधान  की  मंशा  के  तहत  मैं  इसको  म्रानकर  चलठा  हूं  लेबिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 संदीय  ससस्‍्कार  की  तरफ  से  27  प्रतिशत  आरक्षण  पिछड़े  वर्गों  को  देना  है  और  वह  भी  शिक्षा  ओर
 सप्म्िक  स्थिति  को  आथिक  स्थिति  में  नहीं  ।  आथिक  मसलों  को  जब  जोड़  देंगे  तो  फिर
 उश्चक्की  सारी  मंगा  खत्म  हो  जाएगी  ।  राज्य  सरकार  पर  सारी  चीज  को  न  डाल  कर  यह  केन्द्र
 सबस्कास  की  केतिक  और  राजनीतिक  जिम्मेदारी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  27  प्रतिशत  पिछड़े
 वर्गों  को  दाईडेन्टीफ्ाई  करते  के  लिए  करे  नद्र  सरकार  को  इतती  देर  क्‍यों  होती  है  ओर  यह  काम  कब
 होगा  ?

 |

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राजक  मक़े  कल्पमाय
 हम  इस  मसले  पर  गौर

 झोसतो  सागरेट  अल्बा  :  इस  बात  का  मेरी  ओर  से  मन्त्री  जी  ने  बहुत  अच्छी  तरह  उच्चर
 दिया  है  ।

 दो  मुद्दे  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  एंक  तो  27  प्रतिशत  के  अन्तर्गत  और  अन्य  समुदायों  के  दस
 शत्त  गरीबों  में  आमे  वाले  भाथिक  रूप  से  पिछड़े  क्यों  की  पहचान  को  बात्त  है  ओर  दूसरी  स्वय  27
 प्रतिशत  के  लिए  पिछड़े  वर्गों  की  पहचान  करना  ।  जहां  तक  27  प्रतिशत  पिछड़े  बम  की  बात  हैः
 मैंद्रे  कहा  कि  हम  उसी  मूल  कायदे  का  अनुसरण  करेंगे  जिसे  स्कथं  आपने  सरकार  में  रहते  किया
 था  जो  सूचियां  मंडल  आयोग  भोर  राज्यों  दोनों  मे  शामिल  हैं  उन्हें  स्वीकार  छिल्माःजायग्रेगा  ।
 परन्तु  इस  संबंध  में  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  जहां  तक  राज्य  सूचियों  की  बात  है  कई  राज्य  और  दुंध्र
 राज्य  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  कोई  भी  सूचियां  नहीं  हैं  ।  उन्हें  स्वयं  अपनी  सूचियां  बनानी  पढ़ेंगी
 क्योंकि  उनके  पास  इस  समय  ये  सूचियां  नहीं  जहां  तक  आ्थिक  मानदंड  की  बात है  मैंने  जिक्र
 किया  था  कि  हम  सभी  मुख्य  मंत्रियों  से  सलाह  करके  और  इस  संबंध  मे  अपने  विचार  प्रस्तुत  करके
 एक  सर्वेसम्मत  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  की  कोशिश  कर  रहे  मुख्य  मश्रियों  की  बैठक  बुलाई  जा  रही
 है  ।  उच्चतम  न्यायालय  को  बताया  गया  है  कि  25  1992  से  पहले  हम  उसके  समक्ष  स्ढ्ीं
 मापदंड  अपनाने  के  संबंध  में  प्रस्तुत  होंगे

 ओऔ  राम  क्लास  पासवान  :  अध्यक्ष  आइडेटिफिकेशम  का  काम  तो  हम  एक  साल
 पहले  ही  कर  चके  ये  ।

 झी  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मेरा  सवाल  यह  इसमें  जबदंस्त  खतरा  कोई  राज्य
 ससस्‍्कार  खुद-मर्ज  होफर  बह  कहे  कि  हम  आइडेंटिफाई  नहीं  करेंगे  ओर  27  क्तिशत  भमारक्षण  नहीं

 तो  फिर  केन्द्र  सरकार  की  जोਂ  जिस्मेवा  री  है  कि  केसद्रीय  सरकार  की  नोकरियों  में  29  प्रतिशत
 आरक्षण  वह  कंसे  मिलिगा  ?  ओर  जब  यह  बाइडेंटिफिदेशन  का  काम  राज्य  सरकार  नहीं

 तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आइडेंटिफिकेशन  की  जो  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  की  वह
 इस  काम  को  कब  करेगी  ?  मेरा  यही  सचाल  था  जिसका  जबाब  मंत्री  महोदया  ने  नहीं  दिया

 )

 ]
 झोमतो  साग्गरेट  अल्वा  :  मैंने  इस  क्र  क्लोंतीन  बार  दोहराया  है  कि  एक  सेट  में  उन
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 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  नामों  की  सूची  है  जिनके  बारे  में  मंडल  आयोग  ओर  राज्य

 दोनों के  पास  ब्यौरे  मोजद  हैं  परन्तु  जिन  राज्यों  के  पास  सबद्ध  विवरण  नहीं  वहां  जाति  को

 पहचान  करने  का  प्रश्न  खड़ा  हो  गया  हमने  पहचान  करने  का  काम  आरम्भ  कर  दिया  है  क्योंकि
 हमें  यह  कार्य  शुरू  से  ही  करना  है  क्योंकि  कुछ  राज्यों  के  पास  ऐसी  कोई  नही  है  ।  यह  कार्य
 चल  रहा  है  ।  संभव  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  कोई  सूची  तयार  की  हो  और  किसी  और  राज्यने  भी  कोई

 सूची  बनाई  हो  परन्तु  इस  समय  एक  समेकित  सूची  तैयार  करना  तथा  इसे  अंतिम  रूप  देना  हमारी
 जिम्मेवा  री  है  |

 अध्यक्ष  रहोदय  :  मैंने  इस  प्रश्ण  के  लिए  लगभग  आधा  घंटा  निश्चित  किया  था  |  अब  हम
 अगले  प्रश्न  पर  विचार  श्री  राम  बदन  ।

 )

 ।

 भआावश  ओश्योणिक  शहर  को  स्थापना

 +82.  क्री  रास  बदन  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियाम्थयथन  सन्त्रो  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारत-जापान  अध्ययन  समिति  की  1990  में  हुई
 बेठक  के  परिणामस्वरूप  देश  मे  एक  आदक््ष  भौद्योगिक  शहर  स्थापित  करने  के  बारे  मे  कोई  अतिम
 निर्णय  ले  सिया

 यदि  तो  प्रस्तावित  आदर्श  औद्योगिक  शहर  की  स्थापना  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 गए  और

 यदि  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ]
 पोलना  ओर  कफार्थक्षम  कार्यास्थयन  राय  भन्नो  एल०  शक्रार०  :  से

 एक  आदर्श  ओद्योगिक  नगर  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रोद्योगिकी  हस्तांतरण  तथा
 व्यावहारिकता  पहलुओ  पर  विचार  करने  द्वेतु  योजना  आयोग  में  भारत-जापान  अध्ययन  समिति
 द्वारा  चेय  एक्जिम  बेंक  को  अध्यक्षता  में  एक  उप-समिति  गठित  दी  है  ।  उप-समिति  ने  अभी
 अपनी  रिपोर्ट  देनी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जरा  समझने  की  कोशिश  कोजिए  कि  मैंने  एक  प्रश्न  के  लिए  आधा  घंटा
 दिया  दूसरे  प्रश्न  भी  महत्वपूर्ण  हैं  और  अन्य  सदस्य  भी  शिकायत  करेंगे  ।

 )

 भी  ई०  अहमद  :  हम  भी  पिछड़ें  ब्ग  के  हैं  ।  हमें  भी  प्रश्न  पूछने  का  अवसर  दिया
 जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  तरह  जोर  से  मत  बोलिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बेठ  जाइए  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।  जरा  समझने  की  कोशिश  कीजिए  |  इस

 समय  प्रश्न  काल  चल  रहा  है  |

 श्री  के०  पी०  रेडम्या  यादव  :  हम  भी  पिछड़े  वर्ग  से  हैं  ' '

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  जोर  से  मत  बोलिए  ।  मुझे  आपको  सदन  से  बाहर  जाने  के  लिए

 कहना  पड़ेगा  और  आपके  खिलाऊ़  कारंवाई  करनी  पड़ेंगी  ।  इस  तरह  काम  नहीं  होगा  ।  आप  ऐसे
 धमकी  नहीं  दे  सकते  ।  इस  प्रश्न  के  लिए  आधा  घंटा  दिया  गया  है  इस  तरह  जोर  से  नहीं  बोल
 सकते  ।

 यदि  आप  इस  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  इस  पर  चर्चा  करने  का  तरीका  पता  कीजिए  ।

 आप  इस  तरह  धमकी  नहीं  दे  सकते  ।  यहां  पर  दूसरे  सदस्थ  भी  हैं  जो  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  ।  यदि

 आप  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो आइए  इसके  तरोके  के  बारे  में  जानकारी  हासिल  करें  |

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  सभा  में  उचित  ढंग  से  व्यवहार  करना  चाहिए  ।  आप  सभा  में

 मनमानी  नहीं  कर  सकते  ।
 ह

 श्री  के०  पी०  रेडडम्या  यादव  :  हम  ऐसा  नहीं  कर  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  बेठ  जाइये  ।  यदि  आप  इतने  जोर  से  तो  मैं  आपके  खिलाफ
 कारंवाई  करूंगा  ।  यदि  आप  इसी  तरह  ऊंचा  बोलते  रहेंगे  तो  मैं  सभा  की  कार्यवाही  नहीं  चला
 सकता  ।  यदि  मैंने  धर्चा  हेतु  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  होता  तो  मैं  इसे  उचित  मानता  ।  परन्तु  यदि
 हर  सदस्य  अपनी  सीट  पर  शोर  मचाता  रहेगा  रहेगा  तो  मैं  किसी  की  भी  बात  नहीं  समझ
 सकूगा  |

 ॥  शी  राजनाथ  सोनकर
 क्षास्त्री  :

 अध्यक्ष
 आपने  कहा  कि  हस  पर  आपने  आधघा  घंटा

 दिया  लेकिन  मंत्री  जी  ने  इस+  जवाब  ठीक  से  नहीं  दिया  )
 ओर  रास  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  रवि  राय  जी  ने  जो  प्रश्न  पूछा  था  और  जिस +

 कारण  ये
 चीज

 प्रश्न  मंत्री
 जी  नहीं  समझ

 पायी  रवि  राय  जो  ने  कहा  था  कि  हम  लोग
 जब  पावर  में  थे  तो  कास्ट  का  आइडेटिफिकेशन  हो  चुका  क्‍या  रह  आइडेटिफिकेशन  हुआ  है
 या  नहीं  ?  हु

 ]
 भी  दिग्विजय  सिंह

 :
 इस  पर  मुझे  सख्त  आपत्ति  इस  समय  हम  अगले  प्रश्न  पर  विचार

 कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  आप  बैठ  जाइए  ।
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 कुष्यक्ष  महोदय  :  रवि  राय  जी  ने  जो  प्रश्न  पूछा  उसका  उत्तर  आप  मांग  रहे  हैं ः

 ]

 ऋयक्ष  भहोदम
 :  यह  ठोक  नहीं  है  ।  इस  पर  रवि  राय  जी  ही  आपत्ति  कर  सकते  ह्ँ  ।  दूसरी

 ब्युल  है  मैंने  आधा  घंटा  दिया  है  |  यदि  मंत्री  ने  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  है  ठीक  है
 आर  नहीं  दिया  है  तर  आप  उत्तर  पाने  का  तरीका  पता  कर  सकते  हैं  ।  इसीलिए  आधे  घंटे  की  चर्छा
 का  प्रावधान  यदि  आप  नियमों  में  दिये  गये  प्रावधानों  का  पालन  नहीं  करते  हैं  और  इसी  कम्छु
 चीखते-चिल्लाते  रहे  तो  यहां  पर  जो  दूसरे  सदस्य  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  उन्हें  समय  नहीं
 मिलेगा  ।

 क्री  राज  विल्ास  पासथान  :  यह  एक  राष्ट्रीय  मुद्दा  ह ैऔर  बहुत  ग्रहल्वपूर्ण  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रक्रिया  का  पालन  नियमों  का  पालन  कीजिए  ।

 यद्वि  आप  संतुष्ट  नड्ढीं  हैं  तब  आपकी  तुष्टि  के लिए  नियम  है  ओर  फिर  आधे घंटे  की  चर्चा
 के  लिए  भी  अनुमति  ले  सकते  आप  इसके  लिए  मांग  कर  सकते  हैं  ।  ५रनन्‍्तु यदि  आप  उस
 प्रावधान  को  भूल  गये  हैं  तो  मैं  इसमें  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 )

 ]
 की  रा्काकश्ल  शोफ्कर  शास्जी  :  अध्यक्ष  यह  इतना  महत्वपूर्ण  क्यश्य्ण  है  कि  इसके

 अआश्वार  पर  एक  सरकार  चलो  गई

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  शरद  आप  बेठ  जाहये  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपके  इस  संबंध  में  कुछ  ठोस  विचार  हैं  तो  मैं  आपको  प्रतिक्रिया

 समझ  सकता  हूं  ।  यदि  आप  अपने  वे  विच्चार  जोरदार  तरीके  से  पेश  करना  चाहते  हैं  और  इसके

 लिए  आप  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  करते  हैं  तब  आप  और  वेहतर  ढंग  से  अपने  विचार  रख

 सकेंगे  ।  यदि  आप  सभी  एक  साथ  खड़ें  होकर  यों  ही  प्रश्न  पूछते  तो  आप  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं

 पहुंच  सकेंगे  ।  कृपया  नियमों  का  पालन  कीजिए  |  यदि  आप  कुछ  सहायता  चाहते  तब  मैं

 आपकी  सहायता  करूगा  |

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  एक  छ  गैटी-सी  बात  है  कि

 शी  शरद  यादव  :  यह  छोटी  बात  नहीं  है  ।
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 अध्य्कष  भहोदय  :  आय  पहले  ही  दिन  क्‍यों  ऐसा  कर  रहे  हैं  ?

 शी  शरद  यादव  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि अगर  लिस्ट  नहीं  बनाने  को  डिनाई  कर  दें  तो
 ऐसे  में  सरकार  क्‍या  करेगी  ?  यह  एक  बहुत  ही  स्पैसिफिक  क्वश्चन  जिसका  उन्होंने  जवाब  नहीं
 दिया है  ।

 करी  रास  विलास  पासवान  :  आइडेंटिफिकेशन  आफ  कास्ट  के  लिए  जो  एक्सपटे  कमेंटी  बनाई
 गई  उसका  क्‍या  हुआ  ?

 |

 भरी  हरि  किशोर  सिह  :  आप  तो  समय  दना  चहहते  हैं  त  |  कद  वे  उत्तर  देगा  चाहती
 तभी  बाप  समय  दे  रहे

 अल्यक्ष  भहोदव  :  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  बड़ी  बुड्धिमत्ता  थ्ले  प्रक्रिया  का  अनुफलन
 थार  इसे  भलीमंति  कर  लेंगे  ।

 कौ  राम  बदन  :  अध्यक्ष  यह  कहा  गया  था  कि  देश  में  आदेश  ओच््योगिक  नमरों  कौ
 स्वापभा  कौ  जांच  लेकिंय  आज  तक  एक  साल  बाद  27  1990  को  यह  अंध्क  हुई
 दोनों  देशों  के  संयुक्त  उद्योग  बनाने  के  लिए  लेकिन  आज  तक  आदर्श  नगर  बनाने  की  कोई  संथुक्त
 रिफ्लेर्ट  वहीं  भाई  कोई  संतोषज्ञनक  रिप्रेटं  आज  तक  हखक्रो  उपलब्ध  नहीं  हुई  तो  क्या  मंत्री

 कोई  संतोषजनक  उत्तर  देंगे  कि  आखिरकार  आदर्श  औद्योगिक  नमर  बनाने  के  लिए
 सती  जपह  उन्होंवे  चुनी  है  था  कब  तक  हेसी  कोई  तिथि  निश्चित  करेंगे  ?

 भी  आर०  आरहाज  :  इण्डो  जापान  स्टडी  कमेटी  के  छहत  27-2&
 19$6  को  कह  विचार  ब्यक्स  किया  शथा  करा  कि  ऐसे  आदर्श  ओशोफिक  मगरों  की  स्थापला  की

 साथ  |  उसके  शाद  दोनों  साहड  से  मेस्बर  नियुक्‍त  किए  मह  |  ध्ररत  स्त्री  तरफ  से  झा०  कल्याण
 चेव  एक्ससंम  थक  के  और  जापान  साइड  से  4  खेंबरों  की  निमुक्ति  अप्े  सई  ।  उम्धके

 बाद  यह  तय  किया  गया  कि  फिजीबिलिटी  रिपोर्ट  तैयार  की  जाय  ओर  वह  जापान  साइड  बे  सेझाश
 करनी  स्ये  ।  उन्होंने  अपदी  फिजीबिलिटी  रिपोर्ट  दी  जिससें  यह  कहा  म्या  है  कि  ठीन  स्थानों

 बम्बई  ओर  गोबा  से  यह  भादर्स  श्ौद्येगिक  नथर  स्थ्मप्रित  छायें  !  इसके  बाद  कल
 और  आज  जाफाय  थे  इसी  रूमेटी  की  सीटिम  हो  रही  कहां  से  अपने  प्रतिश्नधि  बाफ्स
 उसके  खाद  छा  उस  को  आगे  इन्फोश शत  दे  याद ये  ।

 करी  राम  बदन  :  अम्बई  और  गोवा  का  जहां  तक  जिक्र  किक  ला  जहां
 कह  आदर्श  जोच्योभिक  नथर  बसाने  की  कत  की  गई  है  तो  जो  श्षेत्र  पिछड़े  को  उम्रेश्षिव  क्या
 सरकार  ने  कोई  ऐसा  फैसला  किया  है  कि  ऐसी  जगहों  पर  कोई  आदर्श  नगर  बसाया  जहां  कर
 स्थाण  उ्चलव्ध  कहां  यह  नगर  बसाने  की  कल  स्रोक्ती  जय  ?  मेरे  विचार  स्ले  पूर्दी  उत्तर  प्रदेश
 के  शो  आजमग्रढ़  सें  से  किस्वी  एक  को  व्ौद्येश्विक  नगर
 कक्मकर  शर्ति  रत  अशषलर  दिवा

 0
 मरी  घी०  धनसञय  कुमार  :  क्या  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  ढेशें  आदर्श
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 ओद्योगिक  नगर  की  स्थापना  करने  के  लिए  समुद्र  तट  की  जलवायु  आदर्श  ओर  अनुकूल  होगी  और
 यदि  हां  तब  इसके  लिए  क्या  मंगलौर  ठीक  है  ओर  क्‍या  यह  उप-समिति  इस  पर  विचार  कर

 रही  है  ?

 श्री  एच०  आर०  भारदहाज  :  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  कि  जापानी  सरकार  ने  समुद्रतट
 के  वातावरण  संबंधी  परामश  पर  विचार  किया  है  या  परन्तु  उन्होंने  इन  तीन  नगरों  का

 सुझाव  दिया  देश  भर  में  जहां  कहीं  भी  उचित  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  वहां  इस  के  लिए
 मांग  की  जा  रही  है  तथा  वे  भी  वहां  पर  इस  प्रकार  के  नगर  की  स्थापना  करवाना  चाहते
 माननीय  सदस्य  ने  मंगलोर  का  सुझाव  दिया  कुछ  और  सुझ्नाव  भी  दिये  गये  हैं  ।  इन  सभी  सुझावों
 को  समिति  के  विचाराथ  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 थ्री  विलोप  सिह  जेसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  तीन  जगह
 उन्होंने  सलैक्शन  किया  है  तो  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उसका  कया  मापदंड

 क्‍योंकि  दिल्ली  में  इतना  प्रदूषण  फंला  हुआ  इण्डस्ट्री  क ेकारण  कि  आदमी  का  सांस  लेना  भी

 दूभर  है  ओर  बंबई  व  बाकी  जगहों  की  भी  यही  हालत  है  तो  किन-किन  चीजों  की  आवश्यकता  देः

 हुए  आपने  मापदंड  तय  जिन  कारणों  से  इन  शहरों  को  तय  किया  और  अन्य  को  नहीं

 यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ?

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  मैंने  जेसा  पहले  अर्ज  किया  कि  जापान  साइड  से  फिजिबिलिटी
 रिपोर्ट  आई  है  और  उन्होंने  किन  मापदण्हों  के  आधार  पर  यह  किया  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  भारत  में
 जो  इन्फास्ट्रक्चर  जैसे  रोड्स  वगेरह  को  देखकर  जो  टाउन  डबलप  करते  हैं
 लेकिन  इसमें  ऐसा  मालूम  नहीं  होता  कि  उन्होंने  इस  किस्म  का  कोई  आधार  लिया  है  ।  लेकिन  मैं
 समझता  हू  कि  भारत  जेसे  देश  में  जब  भी  कोई  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  या  कोई  टाउनशिप
 बनाया  जाय  उसमें  बंकवर्डनेस  तथा  दूसरी  स्थिति  का  भी  ध्यान  क्योंकि  यहां  हाई  टैक्नोलाबी
 के  कुछ  केन्द्र  बनाने  की  योजना  है|  इसमें  मुझे  पूरी  जानकारी  नहीं  जब  भी  मेरे  पास
 मैं

 हरी  राभ  निहोर  राय  :  अध्यक्ष  यदि  सरकार  ने  भारत-जापान  अध्ययन  समिति  की
 बैठक  में  देश  में  आदर्श  औद्योगिक  शहर  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  तो  शहर  के  इस  कार्य
 के  लिए  चुने  जाने  वाले  शहर  का  मापदंड  क्‍या  क्‍या  उसमें  उत्तर  प्रदेश  की  मिर्जापुर  सोनभद्द
 जंगली  पहाड़ी  आदिवासियों  के  बाहुल्य  का  अति  पिछड़ा  क्षेत्र  निर्णय  के  इस  मापदंड  में  थाता  है  ?

 यदि  तो  क्‍यों  ?  यदि  तो  यह  प्रक्रिया  कब  से  शुरू  की  जायेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  प्रश्न  का  उत्तर  तो  आपने  दे  दिया  आप  मिर्जा१र  का  उत्तर  दे
 दीजिए  ।

 करी  एज०  आर०  भारहाज  :  अध्यक्ष  मैं  हस  बात  को  अच्छो  तरह  से  समझाना

 चाहता  हूं  कि  यह  कोई  भारत  के  ओद्योगीकरण  करने  की  प्रक्रिया  नहीं  जापानीज  अपनी

 टैक्‍नोलाजी  के  इन्बेस्टमेंट  सेन्टर  के  लिए  स्थान  यहां  ढूंढ  रहे  जिससे  हमें  जल्दी  टेक्नोलाजी  मिल
 सके  ।  इससे  पूरे  भारत  के  ओऔद्योगीकरण  का  सवाल  नहीं  हमारी  गल्फ  क्राइसंस  की  बात  है  ।
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 अध्यक्ष  भहोबय  :  मिर्जापुर  के  बारे  में  आपने  कण  सोचा  है  ?

 श्री  एच०  आर०  भारहाज  :  यह  प्रश्त  इस  प्रश्न  में  नहीं  आता  है  ।

 {wprr)

 उड़ीसा  में  ओसशोगिक  विकलस  केता

 *83,  श्री  मृत्युंशय  मायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ोसा  में  स्थापित  किए  गए  ओद्योगिक  विकास  केन्द्रों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  राज्य  के  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ब्लाक  स्तर  पर
 ओद्योगिक  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  क़िग्रान्वित  किये  जासे  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  से  एक  विवरण  सभा
 पटल  प्रर  रखा  ज्यता  है  ।

 जिवरण

 से  विकास  केन्द्र  योजना  के  तहत  उड़ीसा  को  चार  विकास  केन्द्र  आबंटित  किए  गए
 हैं  जिनमें  से  तीन  केन्द्रों  का  चयन  करके  घोषणा  कर  दी  गयी  इनमें  गंजम  और  संबलपुर
 जिसमें  में  एक-एक  केन्द्र  इन  जिलों  में  से  मंजम  ओर  सम्ब्नलपुर  ऋदिक़्ासी  ब्रहुत  क्षेत्र  चोथे
 विकास  केन्द्र  के चयन  के  लिए  राज्य  सरकार  को  अभी  अपना  अंतिम  प्रस्ताव  करना  है  ।

 चने  गए  विकास  केन्द्रों  में  से  प्रत्येक  केन्द्र  को  25-30  करोड़  रु०  की  श्वाय्त  प्तर
 बेंक  आदि  जंसी  भआध्रारघ्रत  प्ुविधाएं  दी  जायेंगी  ।  इस  योजना  को  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 झो  भ्त्यंजय  नायक्र  :  यह  उल्लेख  किया  ग्रया  है  कि  उड़ीसा  राज्य  के
 गंजम  ओर  सम्बलपुर  जिलों  को  औद्योगिक  ब्विकरास  केल्द्रों  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 चुना  गया  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  पिछड़े  हुए  जिलों  ओर  उन  जिलों  को  जिन्हें  उद्योग
 रहित  जिला  घोषित  किया  जा  चुका  प्राथमिकता  देगी  ?

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  पिछड़े  ख्रिलों  में  ही  बिक्रास  केन्द्र  स्थापित
 किये  जाते  हैं  ।  लेकिन  इन  जिलों  में  कुछ  आधारभूत  सुविधाएं  होनी  चाहिए  क्ष्योंकि  विक्रास  केन्द्रों
 में  हम  संचार  बिजली  की  सुढ़िधाएं  और  बेंकिंग  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  करा  रहे  अतः
 इन  विकास  केन्द्रों  को  दूरदराज  को  उन  क्षेत्रों  में  ल ेजाना  संभव  नहीं  जुहां  यह  सुविधाएं  उपलब्ध
 नहीं  लेकिन  फिर  भी  इन  विकास  केन्द्रों  का  चुताव  करते  समय  हम  राज्य  सरकार  की  सिर्फा  रशों
 के  अनुसार  निम्य  लेते  हृम़  राण्य  सरकारों  से  नाम  सुझाने  के  लिए  कह  रहे  हैं  और  राज्य
 सरकारों  को  कम-से-कम  ऐसे  दो  स्थानों  के  नाम  देने  चाहिए  जहां  ब्रिकास  केन्द्रों  की  आवश्यकता
 हैं

 ।  एक  बार  जब  वह  नाम  दे  देते  हैं  तब  उनके  साथ  बातचीत  करके  उन्तकी  सहम्रति  स्ले  उनमें  से
 चुनाव  कर  लिया  जाता  इन  चुने  गये  स्थानों  में  से अधिकांश  पिछड़े  क्षेत्र  लेकिन  आधा  रभूत
 सुधिधाओं  का  होना  अनिवाय॑  शर्त  है  जिसके  बारे  में  कोई  समझोता  नहीं  कर  सकते  ।
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 भरी  मृत्युंजय  नायक  :  फूलबनी  और  बोलंगीर  पिछड़े  जिले  हैं  और  उन्हें  पहले  ही

 उद्योग  श्न्य  जिना  घोषित  किया  जा  चुका  मैं  आश्वस्त  हूं  कि  जिन  आधारभूत  सुविधाओं
 को  माननीय  मंत्री  ने  आवश्यक  बताया  है  मैं  समझता  कि  उन  सुविधाओं  सम्बन्धी  शर्त  को  मेरे
 जिले  फ्लबनी  ओर  बोलंगीर  पूरा  करते  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्‍या  राज्य  सरकार  द्वारा
 इनकी  सिफारिश  किया  जाना  अनिवायं  है  भर  या  कि  हम  राज्य  सरकार  से  इन  दो  जिलों  में

 औद्योगिक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  अनुरोध  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  इसका  प्रावधान  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  यह
 जानना  चाहेंगे  कि  उड़ीसा  राज्य  को  पहले  ही  चार  विकास  केन्द्र  आवंटित  किये  जा  चुके  हैं  और

 इनमें  से  तीन  स्थानों  का  पता  लगाकर  उन्हें  तय  भी  कर  लिया  गया  राज्य  सरकार  ने  कटक  की

 चोथे  केन्द्र  के  रूप  में  सिफारिश  की  है  जिस  पर  हम  इस  आधार  पर  सहमत  नहीं  हैं  क्योंति  कटक  के

 लिए  पहले  ही  एक  विकास  केन्द्र  की  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  ।  हम  चौथे  विकास  केन्द्र  के  सम्बन्ध  में
 उड़ीसा  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  इंतजार  कर  रहे  सदस्य  यदि  चाहें  तो  उड़ीसा  सरकार  को

 उन  क्षेत्रों  की सिफारिश  करने  के  लिए  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  भत्यंजय  नायक  :  उड़ीसा  में  जनता  दल  सत्ता  में  हमारी  इच्छाओं  के  साथ  वहू
 असहमत  भी  हो  सकते  हैं  और  वह  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि  राजनैतिक  रूप  से  इस  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  |  इसके  क्या  मापदण्ड  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  यदि  आधारभूत  सुविधाएं
 उपलब्ध  हो  जानी  हैं  तो  क्या  माननीय  मंत्री  इस  पर  विचार

 प्रो०  पो०  जे०  करियन  :  जहां  तक  भारत  सरकार  का  प्रश्न  है  वह  विकास  केन्द्रों  के चुनाव
 में  राजनैतिक  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  करती  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  इस  तरह  आप  चर्चा  को  जारी  नहीं  रख  सकते

 )

 अध्यक्ष  भमहोवय  :  दल  राजनंतिक  हो  सकते  हैं  सरकार  नहीं  ।

 भरी  श्रीकास्त  जेना  :  फूलबनी  के  माननीय  सदस्य  की  फूलबनी  और  बोलंगीर  के  बारे में  मांग
 जायज  है  |  कटक  मेरा  जिला  और  चुनाव  क्षेत्र  है  |  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  भारत  सरकार  विकास  केन्द्रों  क ेलिए  नियत  धनराशि  को  उन  पर  खच्च  करने  में  समर्थ
 है|  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  आज  तक  क्या  किसी  र|ज्य  को  एक  भी  विकास  केन्द्र  के  लिए
 घनराशि  का  नियतन  किया  गया  है  |

 गे०  पो०  जें०  क्रियन  :  जी  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  इन  विकास  केन्द्रों  के  लिए

 75  करोड़  रुपये  वितरित  कर  दिये  जब  राज्य  सरकारें  प्रस्ताव  भेजती  हैंतो  हमारी  शीषंस्थ
 परियोजना  जांच  प्रस्तावों  की  जांच  करती  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  जाने  पर

 हम  शीघ्र  ही  ।  करोड़  रुपये  की  पहली  बिःस्‍्त  के  लिए  मंजूरी  दे  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  हम  पांच केन्द्रों  के
 लिए  पांच  करोड़  रुपये  स्वीकृत  कर  चुके  यही  3  1-3-91  से  पहले  जितने  भी  प्रस्ताव  आये
 हैं  उन  पर  हम  50  लाख  रुपये  के  लिए  मंजूरी  दे  चुके  हैं  ।  इस  प्रकार  इस  मद  में  अभी  तक

 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके भी के० पो० सिहदेव : मंत्री महोदय के लिखित उत्तर को पढ़ने ओर मोद्धिक उत्तर
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 को  सुनने  के  बाद  में  कुछ  भ्रमित-मा  हो  गया  हूं  ।  मझे  यह  समझ  में  नहीं आ  रहा  है  कि  विकास
 केन्द्रो ंके  रूप  में  इन  क्षेत्रों  के  चयन  का  क्‍या  मापदण्ड  मुझे  इसके  बारे  में  जानकारी  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  उड़ीसा  से  सम्बन्धित  मेंडम  आप  उड़ीसा  से  नहीं  हैं  ।

 ओोम्तो  बासव  राजेश्वरी  :  मैं  एक  सामान्य  प्रश्न  करना  चाहूंगी  ।  )
 प्रो०  पी०  कुरियन  :  इसका  एक  मापदण्ड  पिछड़ापन  भी  फिर  जनसंख्या  को  भी

 ध्यान  में  रखा  जाता  जैसा  कि  मैं  पहले  मी  कह  चुका  आधारभूत  सुविधाएं  यहां  मोजूद
 होनी  चाहिए  |  उन  सब  जगहों  में  से  जहां-जहां  यह  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  हम  पिछड़े  क्षेत्र  को तरजीह
 देते

 करो  अर्जुन  चरण  सेठी  :  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  कुछ  घनराशि  पहले
 खर्च  की  जा  चुकी  लेकिन  मुख्य  उतर  में  उन्होंने  बताया  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 बे

 दौरान  इस  योजना  को  कार्यान्त्रित  सऋरने  का  प्रस्ताव  मानतीय  मन्त्री  महोदय  भ्रे  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  घनराशि  खर्च  की  गयी  है  अथवा  आबंटित  की  गयी  है  ।

 प्रो०  पी०  जेल  क्रियन  :  विक्रास  केन्द्र  योजना  1989  में  शुरू  की  गयी  थी  ।  जहां  तक
 उड़ीध्षा  का  सम्बन्ध  वर्ष  1989  में  ही  चार  विक्रम  केन्द्रों  कक  आबंटन  वहां  किया  गया  है  और
 हम  देश  के  अन्य  राज्यों  में  70  विकास  केन्द्रों  को  शुरू  कर  रहे  हैं  जिनमें  से  63  का  चयन  कर
 लिया  गया  है  ।  जहां  भी  उन्होंने  प्रस्ताव  भेजा  हमने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  और  हमने  राज्य
 सरकार  की  धनराशि  दे  दी  है  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  प्रो०  कुरियन  जी  से
 जिले  का  चयन  करने  के  मापदंड  के  बारे  में  जानना  चाहता  अभी  जिस  मानदंड  की  घोष
 उन्होंने  की  है  उसे  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताया  गया  है|  से  उनका  क्‍या  अधभिप्राय

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  कह  रहे  हैं  कि  इस  बात  को  राज्य  सरकार  के  ऊपर  छोड़  दिया  गया
 है  ।  अब  आप  अपना  प्रश्न  कर  सकते  हैं  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  उन्होंने  पहले  ही  गंजम  और  सम्बलपुर  जिलों  का  चबन  कर  लिया
 है  ।  प्रत्येक  केन्द्र  हेतु  25-30  करोड़  रुपये  में  से  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  जा
 है  ?  विकास  केन्द्र  के  प्रत्येक  चरण  में  ब्यय  का  प्रतिशत  क्रितना  है  ओर  राज्य  सरकार  द्वारा  कौन  से
 दो  अन्य  जिलों  की  सिफारिश  की  गयी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  यदि  आपको  इसकी  जानकारी  है  तो  आप  कह॒  सकते
 अन्यथा  आप  इसे  लिखित  रूप  में  भी  दे  सकते  हैं  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  मैं  यह  जानना  चाह गा  कि  उड़ीसा  के  सभी  जिलों  में  से  कितने
 पिछड़े  जिलों  को  अवसंरचना  सम्बन्धी  सभी  आधारभूत  सुविधायें  प्राप्त  हो  गयी  है  ?  और  मैं  यह  भी
 जानना  चाहूगा  '

 के  हा
 महोदय  :  आप  भी  बहुत  अधिक  समय  ले  चुके  आप  अब  अपना  प्रश्न  कर

 '

 19



 मौखिक  उत्तर  27  1991

 डा०  कुपासिन्धु  भोई  :  उड़ीसा  के  दो  का  चयन  किया  गया  है  ?
 न

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  यह  बहुत  हीं  लम्बा  प्रश्न  पहले  प्रश्न  के  लिए  कि  क्या  गंजभ
 और  सम्बलपुर  जिलों  को  कोई  धनराशि  आबटित  कर  दी  गयी  इसका  उत्तर  यह  है  कि  उड़ीसों
 राज्य  को  कुछ  भी  घन  आबंटित  नहीं  किया  गया  इसका  कारण  यह  है  कि  उड़ोसा  सरकार  ने

 ब्रयनित  विकास  केन्द्रों  के  लिए  प्रस्ताव  नहीं  भेजे  यदि  वे  प्रस्ताव  नहीं  भेजते  तब  हम  इस  पर
 विचार  करेंगे  ।  और  यंदि  एक  बार  हम  इसे  मंजूरी  दे  देते  हैं  तो हम  घनराशि  स्वीकृत  कर  देंगे  ।

 पिछड़े  जिले  के  मानदंड  के  सम्बन्ध  में  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हु  कि  कुछ  सामान्य  किस्म  के
 मानंदंड  जिलों  का  चयन  करना  और  उनकी  सिफारिश  करना  राज्य  सरकारों  के  ऊपर
 अब  उड़ीसा  सरंकारंद्वारा  कंछ  प्रस्ताव॑  भेंजे  गये  थे  और  चयंनित॑  तीने  केन्द्र  राज्य  सरकार  की

 सहमति  के  अनुसार  हैं  ।  मैं  जोर  देकर  यह  कहना  चाहूंगा  कि  राज्य  सरकारों  की  सहमति  के  अनुसार
 हमने  इन  तीन  केन्द्रों  को  शुरू  किया  है  ।

 उड़ीसा  में  ओंशोगिक  रुग्जता

 +86,  श्री  श्रीकान्त  जेगा  :  क्‍या  प्रधान  प्न्त्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  बढ़े  पंमाने  पर  ओद्योगिक  रुग्णता  व्याप्त

 (a)  यदि  तो  तत्सं/बन्धी  ब्यौरा  क्‍यों  और

 इस  अआद्योगिकं  रुग्णता  के  कारण  क्‍या  हैं  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  सें  राज्य  भग्त्री  (  प्रो०  पो०  जे०  :  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विधरण

 ओर  देश  में  बेंकों  स ेसहायता  पाने  वाले  रुग्ण  औद्यीगिक  एकंकों  से  सम्बन्धित
 आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेक  एकत्र  करता  भारतीय  रिजबं  बंक  के  आंकड़ों  के

 1989  के  अन्त  में  उड़ीसा  राज्य  में  लक  क्षेत्र  में  4,486  एकक  तथा  गर  लक  क्षेत्र  में
 21  एकक  रुग्ण  थे  ।

 आन्तरिक  तथा  बाहरी  दोनों  प्रकार  कै  कई  कारंणों  से  रुग्णंतां  होती  बेंकों  द्वारा
 दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  प्रमुख  कारण  प्रबन्ध  और  उत्पाकन  सम्रस्याओं
 तथा  बिजली  की  मांग  में  कमी  तथा  प्राकृतिक  विपदाओं  जेसे  बाहरी  कारकों  से  सम्बन्धित
 द्वोते  हैं  ।

 भरी  ्रीकाम्त  जेना  :  यह  प्रश्न  उड़ीसा  में  व्याप्त  औद्योमिक  रुग्णता  से  सम्बन्धित  था  ।
 मांननीय  मन्त्रीं

 महोदय  ने  कहा  है  कि  भारतीय  रिंजवं  बेंक  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  1989
 तक  लघु  क्षेत्र  के  करीब  4,486  एकक  ओर  गमेर  खध्‌  क्षेत्र  के  2।  एकक  रुग्ण  क्या  मैं  माननीय
 सन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जान  सफता  हूं  कि  कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गयी  है  या  किसी
 समिति  द्वारा  कोई  सिफारिश  की  गयी  है  ।  चूकि  उड़ीसा  में  80  प्रतिशत  से  भी  रुण्ण  एकके
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 अतः  मैं  यह्‌  जानना  चाहूंगा  कि  इसके  मूल  कारण  क्या  हैं  ।  पूरे  देश  में  रुग्णता  के  वास्तविक  कारण
 क्या  बताये  गए  उड़ीना  में  विगत  दस  वर्षों  से  औद्योगिक  रुग्णता  व्याप्त  राज्य  सरकार  का

 कहना  है  कि  हजारों  उद्योग  स्थापित  किये  गये  हैं  परन्तु  वास्तव  में  रुण्ण  एकक  80  प्रतिशत  से  अधिक
 है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  विशेष  अध्ययन  किया  गया  है  अथवा  इन्हें
 फिर  से  शुरू  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  कोई  सिफारिश  की  गई  है  ।

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  रुग्णं  इकाइयां  80  प्रतिशत  हैं  अथवा

 दूमरे  राज्यों  की  अपेक्षा  उडीसा  में  अधिक  रुग्णता  है  ।  रुग्णैता  के  कांरणों  के  बारें  में  एक  अध्ययंन॑
 किया  गया  है  और  इस  अध्ययन  से  यह  पता  चलता  है  कि  रुग्णता  का  कोई  एक  कारण  अपितु
 अनेकों  कारण  होते  यहां  तक  कि  एक  ही  उद्योग  में  भी  रुण्णता  का  कोई  एक  कारण  नहीं
 बल्कि  दो-तीन  कारण  जुड़े  होते  हैं  ।  अध्ययन  के  परिणंमस्वरूप  जिन  कारणों  कां  पत्ता  लगाया  गया

 मैं  उन॑में  से  कुछ-एक  को  उद्धत  करना  चाहूंगा  ।  पहला  प्रब॑न्धकीय  अक्‌ंशलंता  दूसरे  विपणन
 सम्बन्धी  समस्या  इसके  बाद  आप  परियोजना  सम्बन्धी  त्रुटियों  को  ले  सकते  तत्पश्चात्‌
 आपको  आधारभूत  संरचना  सम्बन्धी  समस्‍यायें  इसके  अतिरिक्त  किन्हीं  मामलों  में  श्रम
 सम्बन्धी  समस्‍यायें  आड़े  आती  हैं  मीर  फिर  अप्रचलित  मशीमरी  भी  रुग्भता  का  एक  कारण  लघु
 पैमाने  के  उद्योगों  के  मामले  में  प्राप्तियों  की  वसूली  में  विशेषतया  बड़ी  इकाइयों  का  भी
 मामला  होता  है|  कच्चे  माल  सम्बन्धी  भी  अड़चनें  आती  हैं  और  अन्ततः  पूंजी  सम्बन्धी  अवरोध  भी
 हो  सकते  हैं  ।  ये  सभी  रुग्णता  के  कारण  किसी  विशेध  इकाई  में  रुग्शता  इनें  संभी  कांरणों  से
 नहीं  आती  ।  बल्कि  किसी  विशेष  इकाई  में  रुग्भता  के  इनमें  से  एक  अथवा  अधिक  कारण
 उत्तरदायी  होते  हैं  ।

 श्रो  भोकान्त  लेमा  :  यदि  आप  इन  कारणों  को  स्वीकार  करते  हैं  तो  आप  द्वारा  प्रस्तावित
 उपाय  कोनन्कोन  से  हैं  ?  भारतीय  ओौद्योगिक  विकास  बंक  ने  उत्कल  विश्वधिद्यालय  के
 प्रोफेसरों  के  ग्रुप  द्वारा  किए  गए  अपने  विशेष  अध्ययन  में  कहा  गया  है  कि  परियोजना  रिपोर्ट  ही
 ठीक  नहीं  थी  ।  लेकिन  राजनीतिक  कारण  इसके  बीच  आ  गये  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या
 वह  रिपोर्ट  भारत  सरकार  को  प्राप्त  हो  चुकी  है  अथवा  नहीं  ।  यवि  तो  आप  कौोन-कोन  से

 सुधा  रक  उपाय  अपना  रहे  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैंने  पहले  ही  उल्लेख  किया  है  कि  परियोजना  रिपोर्ट  मे  त्रूटियां
 होना  भी  एक  कारण  है  ।  लेकिन  यह  प्रमुख  कारण  नहीं  है  ।  इस  यह  बहुत  छोटा-सा  कारण
 है  |  दूसरे  बहुत  से  ऐसे  कारण  हैं  जो  कि  रुग्णता  के  लिये  अधिक  जिम्मेवार  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बेंक  के  बारे  में  जो  कुछ  मैंने  कहा  वह  इन  एजेंसियों  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  पर

 ४ भाधारित

 थी  भीकान्त  जेगा  :  इन  इकाइयों  को  पुनः  चालूं  करने  के  लिये  आपने  कोन-कोम॑  से
 सुधारात्मक  उपाय  अपनाये  हैं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  रुण्ण  इकाइयों  को  पुनः  चाल  करने  के  लिए
 से  उपाय  अपनाये

 गये  हैं  ।  हमने  पहले  से  ही  राज्य  सरकारों  को  दिशानिर्देश जारी  किये  भारतीय  रिजवं  बैंक ने
 बेंकों  को  दिशानिर्देश  दिये  भारतीय  रिजयं  बेक  में  पहले  से  ही  एक  ऐसी  एकक  है  जो  कि  बेकों
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 द्वारा  उपलब्ध  करायी  गयी  जानकारी  के  माध्यम  से  पूरे  देश  में  रुणणता  पर  निगाह  रखेगी  ।  बेंकों
 को  भी  निर्देश  दिये  गये  हैं  क्रि  जिन  उद्योगों  को  वे  धन  मुहैय्या  कराते  उनकी  रुग्णता  के  सम्बन्ध
 में  अपने  ही  अध्ययन  एकक  स्थापित  करें  |  इन  बैंकों  को  यह  भी  सलाह  दी  गयी  है  कि  रुग्णता  को
 उसके  प्रारस्भिक  चरण  पर  ही  निपटा  जाये  क्योंकि  इलाज  से  परहेज  अच्छा  होता  इसलिये
 हमने  उनको  इसकी  रोकथाम  के  उपाय  अपनाने  को  कहा  इससे  बड़े  पमाने  की  रुग्ण
 इकाइयां  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  सौंपी  गयी  हैं  |  उड़ीसा  में  2।  बड़े  पैमाने  के  रुणण  उद्योग
 बी०  आई०  एफ०  आर०  के  सुपुर्द  किये  गये  हैं  ।

 श्री  श्रीकाम्त  जेमा  :  बी०  आई०  एफ०  आर०  केवल  एक  बूचड़खाना  है  ।

 प्रो०ण  पी०  जे०  करियन  :  मैं  इसे  दोहरा  रहा  हुं  कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  इग्भता  का
 हल  खोजने  में  सहायता  प्रदान  करता  सदस्यगण  यह  जानकर  हर्ष  का  अनुभव  करेंग  कि
 बी०  आई०  एफ०  आर०  को  सौंपे  गये  उड़ीसा  के  2।  मामलों  में  से  उन्होंने  पांच  उद्योगों  को  पुनः
 चालू  करके  आदेश  दिये  हैं  जो  कि  पार्टियों  द्वारा  भी  स्वीकार  कर  लिये  गये  उन्होंने  तीन  को
 बन्द  किये  जाने  के  आदेश  दिये  पांच  को  इन्होंने  समाप्त  कर  दिया  इस  प्रकार  बी०  आई०

 एफ०  आर०  इस  समस्या  से  निपट  रहा  है  |

 श्री  श्रीकाम्त  शेना  :  इस  समय  कितने  मामले  विचाराधीन

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  नहीं  ।  मन्त्री  जी  केवल  सदस्य  के  मूल  प्रश्न  का  ही  उत्तर  दे
 सकते  हैं  |

 प्रोण  पो०  जे०  क्रियन  :  हमने  बी०  आई०  एफ०  आर५८  को  रुग्ण  इकाइयों  के  मामले  सौंपे
 लघु  स्तर  को  इकाइयों  के  सम्बन्ध  में  बैंकों  को सलाह  दी  गयी  है  और  इस  बारे  में  एक

 स्तरीय  समिति  भी  इस  समिति  में  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि  होते  बेंकों  तथा  वित्तीय
 संस्थानों  के  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  वे  प्रत्येक  मामले  का  अलग-अलग  अध्ययन  करते  हैं  तथा  लघु  स्तर
 क्री  रुग्ण  इकाइयों  को  पुनः  चालू  किये  जाने  वाले  निवेश-खर्च  की  सिफारिश  करते  हैं  ।

 डा०  देयो  प्रसाद  पाल  :  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  पश्चिम  बंगाल  विशेषकर
 कलकत्ता  में  काफी  लम्बे  समय  से  ओद्योगिक  विकास  होता  रहा  परन्तु  पिछले  कुछ  वर्षों  से
 पश्चिम  बंगाल  में  उद्योगों  की  रुणणता  स्वंविदित  है  |  लघु  स्तर  के  माध्यमिक  स्तर  के  उद्योग
 तथा  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  रुग्ण  होते  जा  रहे  इसलिए  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  उद्योगों  की  रुग्णता  के  बारे  में  कोई  में  कोई  अध्ययन  किया
 गया  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  पहल  की  है  अथवा  क्या  पश्चिम  बंगाल  में
 ओद्योगिक  रुग्जता  का  अध्ययन  कराये  जाने  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  कोई  शुरूआत
 की  है  ?  यदि  तो  मैं  भारत  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  उपायों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशनकाल  समाप्त  हुभा  ।
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 जचजरें  छऔे प्रश्नों  क ेलिखत  उत्तर

 उत्तर  प्रवेश  में  भोद्योगिक  वृष्टि  से  अविकसित

 ]
 *34.  श्री  राजेख  अग्निहोन्नी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  ओद्योगिक  वृष्टि  स ेअविकसित  जिलों  के  नाम  क्या

 उक्त  जिलों  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  सरकार  ने  कोन  से  प्रभावी  कदम  उठाए  हैं
 तथा  इस  प्रयोजनाथ्थ  किस  प्रकार  के  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 औद्योगिक  विकास  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के  लिए  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करने

 हेतु  वित्तीग्र  संस्थाओं  द्वारा  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  जाने  की  संभावना

 क्‍या  इन  अविकसित  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  संबंधी  कोई  योजना  सरकार  के
 विचा  राधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इनको  स्वीकृति  कब  ठक  दे  दिये  जाने  क
 सम्भावना  है  ?

 उचोग  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  पी०  जे०  :  केन्द्र  द्वारा  घोषित  उत्तर
 प्रदेश  के  पिछड़े  जिल्लों  के  नाग  ये  हैं  :  बदायूं  ,

 हमी  मुरादाबाद
 कानपुर  पोड़ी  टिहरी

 सीतापुर  और  सुल्तानपुर  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगीकरण  को  एक  कारगर  रूप  से  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने
 एक  विकास  केन्द्र  योजना  की  घोषणा  की  है  |  विकास  केन्द्रों  को  दूरसंचार  और  बेंकों

 जैसी  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जायेंगी  ।  इस  योजना  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  को  आठ
 विकास  केन्द्र  आबंटित  किए  गए  जिनमें  स ेसभी  का  चयन  करके  घोषणा  कर  दी  गयी  इन
 आठ  विकास  केन्द्र  में  से  सात  केन्द्र  पिछड़े  जिलों  में  विकास  केन्द्र  योजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दोरान  कार्यान्वित  किया  जायेगा  |  इसके  अलावा  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  को  चुने
 हुए  रेल  शीर्षों  से  कच्चे  माल  व  तंयार  माल  को  रेल  शीर्षों  से  लाने  व  वहां  तक  ले  जाने  के  लिए  75
 प्रतिशत  की  दर  से  परिवहत  सबसिढो  भी  दी  जाती  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  किसी
 प्राथमिकता  वाले  उद्योग  की  पहचान  नहीं  की  है  |  तथापि  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  आशय  पत्र
 मंजर  करते  समय  पिछड़े  क्षेत्रों  पर  यथासंभव  विचार  किया  जाता  है  ।

 प्रत्येक  बिकास  केन्द्र  पर  2  -30  करोड़  रु०  का  निवेश  होगा  जिनमें  से  वित्तीय  संस्थाएं
 5  करोड़  र०  उपलब्ध  कराने  के  लिए  मान  गयी  हैं  जिसमें  2  करोड़  रु०  इक्विटी  के  रूप  में  तथा  3
 करोड़  रु०  ऋण  के  रूप  में  होंगे  ।  इसके  अलावा  वे  इन  किकास  केन्द्रों  में  स्थापित  होने  बाली
 ओद्योगिक  १रियोजनाओं  की  मदद  भी

 ओर  विकास  केन्द्र  योजना  के  तहत  राज्य  सरकारों  से  विकास  केन्द्रों  पर  कार्ये
 आरम्भ  करने  से  पूर्व  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टे  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आशा  की  जाती  उत्तर
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 प्रदेश  सरकार  ने  पदमपुर  और  पोड़ी  गढ़वाल
 के  विकास  केन्द्रों  की  रिम्रो्टे  मूल्यांकन  के  लिए  प्रस्तुत  की  हैं  ।  ये  मूल्यांकन  के  लिए  भेज
 दी  गयी  र।ज्य  सरकार  द्वारा  इटावा  व  बुलन्दशहर  के  थिकास  केन्द्रों  की  परियोजना  रिपोर्टे  अभी
 भेजी  जानी  हैं  ।

 चोनो  भिलों  को  हुभा  घाटा

 +85.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  लाश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  चीनी  मिलों  को  1990-91  में  हुए  घाटे  का  राज्यवार  ब्योरा
 क्‍या

 ये  घाटे  किन  कारणों  से  हुए  ओर  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  चीनी  मिलों  को  कोई  मुआवजा
 दिया  और

 च्रीनी  मिलों  की  सहामता  करने  हेतु  कौन  से  क्दम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  सन्त्रालय  के  राज्य  नन्‍त्रो  तरुण  :  ओर  चीत्ी  फंक्रिट्रयों  के

 ब्रित्तीय  परिणाम  प्रत्मेक  क्षेत्र  तथा  प्रत्येक  फैक्टरी  में  अलग-अलग  होते  हैं  ।  यह  विभिन्‍न  कारकों  जंसे
 संस्घापित  पेराई  किए  गए  गन्‍ने  की  प्लांट  एवं  मशीत्ररी  की  तकनीकी  एवं
 प्रब्रंधकीय  क्षमता  वथा  गन्ने  से  चीनी  की  प्राप्ति  प्रतिशत  तथा  पेराई  की  अवधि  आदि  पर  निर्भर
 करता  चीती  फ़ैक्ट्रियों  को  हुए  यदि  कोई  को  संकलित  नहीं  किया  जाता  चीनी
 मिल्ों  को  हुए  यद्दि  कोई  को  पूरा  करने  के  लिए  मुआवजा  देने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  चीनी  फैकिट्रयों  की  बश्र्यब्रह्मयेता  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं
 जितमें  लेवी  बुल्ली  बिक्री  चीनी  के  अनुपात  को  45  :  55  ही  जारी  जल्दी  एवं  देर  तक

 पेसई  भअ्रवधिग्रों  के दौरान  किए  गए  उत्पादन  पर  उच्चतर  खुली  बिक्री  कोटा  के  रूप  में  प्रोत्साहन
 प्रद्दान  गन्‍्ना  विकास  योजनाओं  तथा  आधुनिकीक  रण/पुनर्स्थापन  के  लिए  शकंरा  विकास  निधि
 पे  रियायती  ब्याज  दरों  पर  ऋण  उपलब्ध  कराना  आदि  शामिल  हैं  ।

 अवन-किर्मावाओं  के  विनियमत  के  लिए  लाइसेंस  पृद्धति  शुरू  करना

 #*87.  कली  श्रीबल्लभ  पालिप्रहो  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मकान  बनाने  के  कार्य  में  लगे  भवन-निर्माताओं  के  ब्रिनियमम  हेतु
 लाइसेंस  पद्धति  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्योरा  क्‍या

 (7)  हया  यह  ग्रोजवा  क्रेज्लल  दिल्‍ली  तक  ही  सीमित  रखी  और

 यदि  तो  का  प्नरक्लार  का  इस  योजना  को  अन्य  शहरों  में  भी  लाग्रू  करने  का विचार
 है  थयोर  ऐसा  कब  क़क्र  किये  ज्सने  क़ी  संश्राक़ज़ा  है  ?

 शहरो  बिकाश्व  मन्त्रो  शोला  :  से  आवास  नीति  के  प्रारूप में
 प्रामाणिक  भवन  भिर्माताओं  और  पवकासकत  ज्ों  को  अक्यास  क्रिया-कखापों  में  शामित्र  कृरमे  के  लिए
 घिकार  किया  मथा  है  ।  भवततिर्माताओं  और  प्र+पर्टी  एजेंटों  की  लाइसेंसिम  और  विवियम्रन  ओेे  इस
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 व्यवस्था  में  नियंत्रण  रखा  जा  सकेगा  इ+  संबंध  में  ॥यंव।ही  की  शुरूआत  राज्य  सरकारों/संघ
 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  की  जानी  है  ।

 इस  संबंध  में  दिल्ली  प्रशासन  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 कार्यवाही  संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  शुरू  की  जानी

 इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  का  निर्यात

 ]
 +88.  कुमारी  उन्चा  भारतो  :  क्या  प्रधान  मन्‍्जी  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दौरान  टेलीविजन  सेटों  तथा  अन्य  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  निर्यात  में

 वृद्धि  हुई  ओर

 यदि  दो  इसमें  गत  वर्ष  को  तुलना  में  कितनी  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 और  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  पहली  तिमाही  के  दोरान  वर्ष  1990-91  की  इसी  अवधि

 की  त॒लना  टी०  बी०  सेटों  के  निर्यात  में  331  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  के

 निर्यात  में  52  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  जर्बार  अन्य  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  निर्यात  में  47  भ्रति
 की  गिरावट  आई  वर्ष  1990-91  की  पहली  तिमाही  के  दौरान  वर्ष  1989-90  की  इसी
 अवधि  की  तुलना  में  टी०  बी०  सेटों  के  निर्यात  में  40  प्रतिशत  की  गिरावट  कम्प्यूटर
 सॉफ्टवेयर  के  निर्यात  में  ३  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  तथा  अन्य  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  निर्यात  में  51
 प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  ।

 छोटे  ओर  महोले  शहरों  का  विकास

 *39.  शी  काशोरास  राणा  :

 हरी  अर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  शहरो  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  और  उत्तर  प्रदेश  में  छोटे  ओर  मझौले  शहरों  के  विकास  का  कोई

 प्रस्ताव
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  विभिन्‍न  राज्यों  में  छोटे  ओर  भश्नोले  शहरों  के  विकास
 पर  राज्यवार  कितनी-कितनी  धनराशि  ग्बा्ध  को  गई  ?

 शहरो  थिक्वास  मंत्री  शोला  :  केन्द्र  द्वारा  प्रवरतित  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे

 के  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  योजना  एक  गति  प्राप्त  कार्यक्रम  चालू  व  ष॑  के  गुजरात
 तथा  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  से  अभी  कोई  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  क ेकस्बों  के  एकीकृत  विकास
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 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  पर  बंटन  के  माध्मम  में  ख्च  की  गई  धन
 राशि  से  सम्बन्धित  एक  विवरण  संलग्न

 बविव

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्थों  के  एकाकृत  जिकास  को  योजना  कम  सागत
 के  स्वच्छता  प्रबंध  भो  शामिल  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सहायता  का  राश्यवार  बेंटम

 तीन  वर्षों  के

 ्ः  _
 लाखों

 कृ०  राज्य  का  नाम  हर  988-89

 का
 1989-90  0  1990-91  योग

 स०

 व  2...  3...  4  5 &

 |  61:50  85.09...  85.00.  231.59

 2.  असम  59.50  59.50  65.00  184.00

 3.  बिहार  75.95  129.085 5  47.50  252.535

 4.  गोआ  न  न+  10.60  10.00

 5.  गुजरात  191.60  59.50  80.08  331.18

 6.  हरियाणा  76.00  86.50  न  162.50

 7.  हिमाचल  प्रदेश  ज+  _
 =

 8.  जम्मू  तथा  कश्मीर  8.00  1.82  42.50  52.32

 9.  कर्नाटक  180.441  52.57  68.50  301.511

 10.  केरल  61.25  5.00  55.81  122.06

 11.  मध्य  प्रदेश  180.32  182.23  185.00  497.55

 12.  महाराष्ट्र  110.635  125.255  218.31  454.20

 13.  मणिपुर  तन
 _  54.42  54.42

 14,  मेघालय  46:00  63  50  24.60  134.10

 15.  मिजोरम  ना  3.50  जे  3.50

 16.  नाग्रालेंड  24.00  24.00  26.20  74.20

 17.  उड़ीसा  71.00  68.00  178.25  317.25
 18.  पंजाब  46.00  89.64  न  135.64

 19.  राजस्थान  36.00  .89.75  82.50  208.25
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 1  2 जाए  6  6
 20.  सिक्किम  20.00  29.75  -  49.75

 21.  तमिलनाडु  54.29  244.42  279.34  588.05

 22.  त्रिपुरा  27.00  20.00  20.00  67.00

 23.  उत्तर  प्रदेश  195.026  44.00  198.50  437.526

 24.  पश्चिमी  बंगाल  110.06  82.69  135.73  328.48

 25.  अंडमान  तथा  तन
 ना  तन

 न

 निकोबा र  द्वीप  समूह
 26.  दादरा  तथा  नागर  23.235  23.75  —  46.985

 हवेली

 27.  लक्षद्वीप  -
 ज+  25.00  25.00

 28.  पांडिचेरी  25.00.  23.78  28.00  76.75

 राज्यों  में  उ्धरकों  को  कमी

 *90.  श्री  भोगेल्र  झा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  इस  वर्ष  खरीफ  और  रबी  को  फसलों  के  लिए  उवंरकों
 की  कमी  रही

 इसके  क्‍या  कारण
 उत्त  राज्यों  को  को  पर्याप्त  आपूर्ति  के  लिए  कदम  उठ़ाए  जा  रहे  और

 छोटे  ओर  बड़े  किसालों  को  उसंरकों  पर  राज  सहायत्ना  का  पर्याप्त  लाभ
 सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अग्ववा  उठाए  जाने  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से  चाल
 वष्च  में  खरीफ  ओर  रब्री  मोसमों  (15  ववम्बर  के  दोराज़  डी०  ए०  परी०  तथा  एम७०
 ओ०  पी०  की  तरह  के  मुछ्य  उब  रकों  क़ी  उपलक्धिध  सामान्ग्नतः  संतोश्षजनक  रही  है  ।  कुछ
 राज्यों  में  कुछ  उबं  रकों  की  अस्थायी  कमियां  पायी  गयी  हैं  जो  माल  के  परिवहम  में  बाधाओं  तथा
 स्थानीय  उत्पादन  में  कमी  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  हुई  |  पहली  1991  की  स्थिति  के

 अनुझार  ऋल  के  अवश्लेष  भंडार  का  स्तर  भी  मिमन  आर्पतत  में  कमी  को  पूरा  करने  के

 बिए  भागातों  सहित  बैकल्पिक  स्लोतों  से  व्यवस्थाएं  की  गयी  उबंरकों  के  उत्पादकों  तथा
 कर्ताओं  के  बहन  परामर्श  से  मुख्य  उबं  रकों  की  उपलब्धि  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ओोर
 स्वदेशी  उत्पदन  अधिकतम  करने  तथ्य  समय  पर  परिषहन  सुनिश्चित  करने  का  हर  प्रयास  किया
 जा  रहा  किसानों  को  आपूत  किए  जाने  वाले  मुरुय  उबंरकों  पर  सरकार  द्वारा  राज  सहायता
 दी  जाती  है|  इसके  लघु  अरैर  सीमान्तरीय  किसानों  को  14  1991  से  प्रभाव़ी

 अधिसूजित  मूल्य  बृद्धि  के  प्रभाव  से  छूट  देने  को  व्यवस्था  की  गयी  है  ओर  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्यों
 को  405  करोड़  झुपए  की  राध्चि  आबंदित  की  यवी  है  ।

 24.
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 पूर्थी  दिल्‍ली  में  ई०  एस०  आई०  अस्पताल

 +91.  श्री  ओ०  एल०  शर्मा  प्रेम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ओद्योगिक  श्रमिकों  की  सुविधा  हेतु  पूर्वी  दिल्‍ली  में  एक  ई०

 एस०  आई०  अस्पताल  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 को  पला  संज्ासय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  :  ओर  पूर्वी  दिल्ली  के

 झिलमिल  में  200  बिरुूदरों  का  एक  कमंचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  पहले  से  ही  चल  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उपभोक्ता  जिथाद  निराकरण  पंतों/अायोगों  का  गठन

 ]

 +92,  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :
 श्री  श्रवण  कुमार  पढेल  :

 क्या  प्रधान  भ्रंज्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  किन-किन  जिलों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  अंतगगंत
 उपभोक्ता  विवाद  निराकरण  मंचों/आयोगों  का  मठन  नही  किया  गया

 राज्य  सरकारों  द्वारा  ऐसे  मंचों/आयोगों  के  मठन  मे  की  गई  देरी  के  क्या  कारण

 इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  19  1989  को  क्‍या  निदेश  दिए  गए
 थे  और  किन-किन  राज्यों  ने  इनका  पालन  नहीं  किया

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  थी  और  यदि
 तो  पु

 (8)  क्‍या  सरकार  का  अस्पताल-सेवाओं  तथा  सरकारी/निजी  एजेंसियों  द्वारा  बनाए  गए
 आवासों  को  भी  इस  अधिनियम  के  अंतगगंत  लाने  का  विचार  यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागरिक  पूर्ति  ओर  सार्यजनिक  वितरण  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कम  :
 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  उपबंधों  के  तहत  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  मंत्रो ं/

 आयोगों  को  गठित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  सभी  राश्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने राज्य  आयोगों  को
 अधिसूचित  कर  दिया  जिनमें  से  27  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दियां  है  ।  अभी  तक

 नागालेंड  तथा  सिक्किम  में  आयोगो  ने  कार्य  करना  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।  इसी
 राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गई  रिपोर्टों  के  नए  बनाये  गए  जिलों  को  छोड़कर  अन्य  सभी
 जिलों  के  लिए  जिला  मंच  अधिसूचित  कर  दिए  गए  हैं  ।  अधिसूचित  किए  गए  जिला  मंत्रों  में  से
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 351  जिला  मंचों  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  बाकी  जिलों  के  जिनमें  जिला  मंचों
 कार्य  करना  आरम्भ  नहीं  किया  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रतितोष  अधिकरणों  के  गठन  में  विलम्ध  के  मुख्य  जंसे  कि  राज्य  सरकारों
 हारा  सूचित  किए  गए  वित्तीय  उपर्युक्त  ब्यक्ति  उपलब्ध  न  होना  आदि  हैं  ।

 माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  9  1989  के  आदेश  में  सभी
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  6  सप्ताह  के  भीतर  राज्य  आयोग  तथा  सभी  जिलों  में  जिला  मंत्र  स्थापित
 करने  का  निर्देश  दिया  कुछ  राज्यों  द्वारा  इसका  पूरी  तरह  पालन  नहीं  किया  गया  है  ।

 ज़िन  राज्यों  में  राज्य  आयोग/जिला  मंचों  ने  बिल्कुल  भी  काय्यं  करना  आरम्भ  नहीं  किया  बे  हैं
 नागालेंड  तथा  सिक्किम  ।

 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्य  आयोग  तथा  जिला  मंच
 स्थापित  करने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दे  रही  इस  व्यय  की  पूर्ति  उन्हें  अपने
 योजना  बजट  से  करनी  है  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  को  अधिक
 गर  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  संशोधनों  का  सुझाव  देने  हेतु  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  का्यंकारी  दल
 गठित  किया  है  ।  हस्पतालो  में  दी  जा  रही  सेवाओं  तथा  सरकारी/निजी  अभिकरभों  द्वारा  दी  जाने
 वाली  आवासीय  सुविधा  को  भी  अधिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाने  के  सुझाव  कार्यकारो  दल  को
 भेज  दिए  गए  हैं  ।

 केना  द्वारा  प्रायोजित  पोजनाओों  का  राक््यों  को  अतरण

 *93.  शो  संयद  शाहब॒हीन  :
 भरी  रथि  राय  :

 क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्याम्थयम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  की  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  उन  योजनाओं  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्‍या
 जिन्हें  राज्य  सरकारों  को  पूर्ण  रूप  से  अंतरित  किए  जाने  का  विचार  और

 ;

 ऐसी  योजनाओं  का  संक्षिप्त  ब्योरा  क्‍या  है  जो  पूर्ण  रूप  से  अथवा  आंशिक  ड्प  से
 केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाघीन  रहेंगी  ?

 योलगा  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रोी  एच०  आर०
 ओर  (a)  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  के  संबंध  में  विभिन्‍न  महों  का  जांच  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  डी  ने  वर्ष  1985  में  तत्कालीन  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्री  पी०
 वी०  नरसिह  राव  को  अध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  एक  समिति  का  गठन  किया
 समिति  ने  अपने  द्वारा  नियुक्त  अधिकारियों  के  एक  दल  की  सहायता  से  वर्ष  1986  ठथा  1987
 में  इस  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  तथा  उन  स्कीमों  की  सूची  बनाई  जिन्हें  उनकी  राय  में  जारी
 रखा  जाना  चाहिए  तथा  वे  जिन्हें  राज्यों  को  हस्तांतरित  किया  जा  सकता  था  या  समाप्त  किया  जा
 सकता  सम्मिति  ने  वर्ष  1987  में  अपना  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  राष्ट्रीय  विकास
 परिषद  को  समिति  की  रिपोर्ट  अभी  औपचारिक  रूप  से  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  समक्ष  प्रस्तुत
 की  जानी  है  । राष्ट्रीय  विकास  परिपद  की  समिति  द्वारा  वर्ष  1986  तथा  1987  में  जांच  की  गई
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 केन्द्र  प्रायोजित  सस्‍्कोमों  को  सूची  नई  स्कीमों  रोजगार  को  लागू  करने  तथा  पहले  की

 कुछ  स्कीमों  को  निकाल  विए  जाने  के  कारण  कुछ  पुरानी  हो  गई  हैं  ।

 2.  बतेमान  सरकार  ने  यह  निरणत  लिया  है  कि  जब  तक  राष्ट्रीय  विकास  परिथद  केन्द्र
 प्रायोजित  स्कीमों  के  हस्तांतरण  छोड़ने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लेती  है  तब  तक  राष्ट्रीय
 ब्रिकास  परिषद  की  समिति  की  सिफारिशों  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  तंग्रारी  के  एक  भाग
 के  रूप  प्ें  स्वीकृत  पालना  चाहिए  ।

 3.  राज्यों  को  हस्तांतरित  की  जाने  वाली  राष्ट्रीय  बिकास  परिथद  की  समिति  द्वारा
 प्रस्तातक्‍्ति  113  सझ्क्लीभों  को  निर्दिष्ट  करने  वाली  सूची  |  ग्रस्यालय  सें  रखो  गथो  |  देखिए  संस्य
 एल०  टो०  1283/91]

 4.  इस  समय  राज्य  सरकारों  को  हस्तांतरित  करने  के  लिए  किसी  केन्द्रीय  स्कीम  का
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  खाद्य  पदार्थों  को  आपूर्ति

 *94,  भ्रो  हन्वान  सोल्लाह  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भररतीय  खाद्य  निगम  ने  चालू  वर्ष  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  को  अपेक्षित  मात्रा
 में  खाद्य  पदाथों  की  आुर्ति  की

 क्‍या  रेल  मंत्रालय  से  बातचीत  करके  माल  डिब्बों  की  कमी  की  समस्या  को  हल  कर
 लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तरूज  :  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  पश्चिम
 बंगाल  के  लिए  किए  गए  आवंटन  की  तुलना  में  उन्हें  82.77  प्रतिशत  मात्रा  में  गेहूं  और  चावल

 क्री  आपूर्ति  की  जबकि  पिछले  वर्ष  उन्हें  77.58  प्रतिशत  मात्रा  की  आपूर्ति  की  गई  थी  ।

 और  रेलवे  द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  को  वंगनों  को  आपूर्ति  करना  एक
 चालन  संबंधी  मामला  है  जिसमें  निरन्तर  परामशं  करते  रहना  अन्तग्रंस्त  होता  जब  कभी
 बैगनों  के  बारे  में  कोई  समस्या  पैदा  होती  तब  हम  रेलवे  प्राधिकारियों  क ेसाथ  विचार-विमर्श
 करके  उस  समस्या  का  समाघान  करते  हैं  ।

 प्रश्व  ही  नहीं  उठता  ।

 जरामों  को  अनुमानित  आवश्यकता

 +95,  शो  सोहुन  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंश्रवर्षभ्य  योजनव्र-अयधि  के  दोरान  देश  के  शहरी  क्षेत्रों  में  कितने
 मकानों  वे  आद्रश्यकका

 38
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 ्ििोोरसाससससफससरफरॉॉफस्‍फ++++++++:++-  -  —

 इस  योजना-अवधि  के  दोरान  शहरी  क्षेत्रों  में  कितले  मकानों  का  निर्माण  करने  का

 प्रस्ताव  और

 इंस  पर  कितनी  घन  राशि  खर्च  दोगी  और  इसके  परिणामस्वरूप  मकानों  की
 आवश्यकता  को  किस  सीमा  तक  पूरा  किया  जी  सकेगा  ?

 शहूरो  विकास  मंत्री  शोला  :  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्ताबों  के

 प्रतिपादन  के  संदर्भ  में  गठित  आवास  संबंधी  कार्यदल  ने  अनुमान  लगाना  है  कि  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  देश  के  शहरी  क्षेत्रों  में  9.55  मिलियन  रिहायशी  एकर्कों  की  आवश्यकता  होगी
 जिसमें  7.8  मिलियन  नया  निर्माण  तथा  1.75  मिलियन  उन्नयन  शामिल

 ओर  आवास  राज्य  का  विषय  है  तथा  राज्य  ओर  संघ  शासित  प्रदेशों  की  सरकारें
 अपनी  प्राथमिक्ताओं  के  अनुसार  तथा  राज्य  आयोजना  प्रावधानों  और  अन्य  संसाधनों  का  समुजित
 ध्यान  रखते  हुए  जिभिन्‍न  लक्ष्य  समूहों  हेतु  आवास  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  स्वतंत्र
 जनिक  क्षेत्र  के  प्राइवेट  तथा  घरेलू  क्षेत्र  भी  आवासीय  स्टाक  की  वृद्धि  में  पर्याप्त  रूप  से

 सहयोग  करते  हैं  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  गठित  आवास  समस्या  के  विस्तार  से  संबंधित  उप-दल  का  अनुमान
 है  कि  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  आवार्स  संबंधी  आवश्यकताओं  की  पूरा  करने  के
 धोथ्षमा  अवधि  के  दोरान  साथंअनिक  तथा  प्र।इवेट  क्षेत्र  में  स्थिर  भूल्यों  पर  57,180  करोड़  रुपए
 के  परिब्यय  की  आवश्यकता  होगी  ।  योजना  अवधि  के  दोरान  वास्तविक
 जभिक  क्षेत्र  में  योजना  में  उपलब्ध  संसाधनों  तथा  प्राइवेट  ओर  घरेलू  क्षेत्र  द्वारा  आरभ  किए
 गए  आवास  निर्माण  की  मात्रा  पर  निर्भर  होगी  ।  योजना  का  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने  के  बाद

 ही  1992-97  के  दोरान  मकानों  के  संभावित  निर्माण  का  अनुमान  लगाना  संभव  है  |

 जज  अमामअ»>«म>मन>मम«-म%.

 सोमा-शुल्क  में  रियायतों  का  लाभ  उपभोक्ताओं  को  पहुंचना

 ]

 +96.  श्री  जटल  बिहारी  बाजपेयो  :
 बरी  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  ओऔषधों  पर  सीमा-ब्लुल्क  में  रियायतें  दी  ययीं  ओर
 रुपयों  में  यह  घनराशि  कितनी

 क्‍या  इन  रियायतों  का  उद्देश्य  हन  दवाओं  का  मूल्य  कम  करके  उन्हें  उपभोक्ताओं  तक
 पहुंचाना

 यदि  तो  उन  दवाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  सीमा-शुल्क  में  रियायत॑  देने  के
 बाद  कम  हुए  हैं  भोर  इसके  परिणामस्वरूप  उपभोक्ताओं  को  रुपयों  में  कितनी  राहत  दी  गई

 कया  उपभोक्ताओं  को  वास्तव  में  प्राप्त  हुई  राहत  सीमा-शुल्क  में  दी  गई  रियायत  के
 अनुपांते  में  थदि  नहीं  ती  इसंके  क्या  कारण  और

 (३)  इस  स्थिति  की  ठीक  करने  के  लिए  क्यो  कदम  उछाये  जा  रहे  हैं  ?
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 रसायन  और  उर्थरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्ता  :  उन  ओऔषधों  जिन
 पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमा-शुल्क  में  रियायत  दी  गई  की  संदब्या  और  नाम  वित्त
 मंत्रालय  ढ्वारा  समय-समय  पर  जारी  विभिन्‍न  अधिसूचनाओं  में  दिए  जाते  जिनकी  प्रतियां  संसद
 ग्रंथागार  में  उपलब्ध  रुपयों  के  रूप  में  सीमा-शुल्क  रियायत  की  कुल  राशि  ऐसी  आयातित
 सामग्री  के  प्रयोग  पर  आधारित  देश  में  हुए  उत्पादन  पर  निर्भर  करती  है  ।

 से  सीमा-शुल्क  में  रियायतें  और  अधिक  मूलावस्था  से  प्रपुंज  औषधों  के  उत्पादन
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  दी  जाती  है  और  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होती  प्रत्येक  मामले  में
 यह  रियायत  प्रपंज  ओषधों  के  मूल्य  में  कटोसी  से  जुड़ी  हुई  नहीं  1987  के  उपबंधों
 में  दी  गई  प्रक्रिवओं  और  मानदंडों  के  अनुसार  अनुसूचीबद्ध  ओषधों  की  कीमतें  समय-समय  पर
 निर्धारित  की  जाती  जब  भी  किसी  औषध/ओषध  मध्यवर्ती  पर  सीमा-शुल्क  मे  रियायत  होती
 है  तो  प्रपुंज  ओषधघों  और  सूत्रयोगों  की  कीमतें  निर्धारित  करते  समय  घटाई  गई  कीमत  को  दुष्टिगत
 रखा  जाता  गेर-अनुसूचीबद्ध  ओषधों  के  संबंध  में  सरकार  उनकी  कीमतों  पर  नजर  रखती

 घरेलू  उपभोग  हेतु  चोगी  को  मात्रा

 *97.  श्री  विजय  गवल  पाटील  :  कया  खाच्च  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  से  31  1992  की  अवधि  में  घरेलू  उपभोग  और  बफर  स्टाक
 के  प्रयोजनाथं  कितनी  चीनी  की  आवश्यकता

 (a)  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  इस  अवधि  में  चीनी  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खास  भग्जालय  के  राज्य  भस्त्री  तरुण  :  1991  से  31
 1992  तक  की  अवधि  में  घरेलू  उपभोग  के  लिए  चीनी  की  अनुमानित  आवश्यकता  लगभग  115.24
 लाख  टन  होगी  ।  इस  समय  चीनी  का  बफर  स्टाक  रखने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उक्त  अवधि  के  दोरान  भीनी  का  उत्पादन  119.16  लाख  टन  होने  की  सम्भावना  है  ।

 हां  ।

 उक्त  अवधि  के  दौरान  लगभग  5.295  लाख  टन  चीनी  के  निर्यात  का  प्रस्ताव  है  ।

 केरल  में  आधास  योजनाएं

 *+98,  झो  पो०  सो०  चामस  :  क्‍या  शहरो  थिकास  भन्‍त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  कुछ  आवासीय  योजनाएं  मंजूरी  तथा  वित्तीय  सहायता  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  सभी  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  गौर

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  योजना  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहूरो  विकास  सम्त्रो  शीला  :  से  केरल  सरकार  से  1991-92
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 से  5  वर्ष  की  अवधि  में  कार्यान्वित  क्री  जाने  राजीव  एक  मिलियन  हाउसिंग  स्क्रीम के
 कर्र्यान्‍्वयन  हेतु  केन्द्र  सरकार  की  सहायतार्थ  एक  प्रारम्भिक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  आवास  राज्य
 का  विषय  है  तथा  राज्य  सरकारों  द्वास  तैयार  की  गई  विभिन्न  योजनाएं  राज्य  द्वारा  उपलब्ध

 योजना  राज्य  अभिकरणों  के  आंतरिक  संसाधनों  तथा  सांस्थवत्तिक  वित्त  के  साथ
 कार्यान्वित  की  जानी  है  ।  केन्द्रीय  योजनाओं  जंसे  इन्दिरा  आवनस  अस्बना  के  अन्तगंत  आने  वाली
 योजनाओं  के  अलावा  ऐसी  अन्य  योजनाओं  के  लिये  केन्द्र  के  अनुमोदन  की  आवश्यकटा  नहीं  है  ।
 केन्द्रीय  सहायता  हेतु  इस  प्रस्ताव  की  जांच  के  लिए  राज्य  केन्द्र  सरकार  के  मम्बन्  घत
 अभिक  रभनों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  साथ  त्रिस्तृत  मन्त्रणा  अपेक्षित  अतः  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस
 समय  कोई  विक्तीय  वचनबद्धता  नहीं  की  जा  सकती  4

 अन्तरिक्ष  कार्यक्रमों  के  फत्कस्थकूत  मई  प्रोश्चोमिक्तियों  झा  लिकास

 +99.  ओ  परथ्वोराज  डो०  चनन्‍्हाण  :  क्या  भ्रधाम  सस्जो  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  अन्तरिक्ष  कार्यक्रमों  के  फलस्वरूव  बहुत-सी  नई  ब्रौद्योगिकियों  में
 प्रक्रियाओं  तथा  उत्पादों  का  विकास  किया  गण

 कया  इनमें  से  कुछ  को  पेटेन्ट  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  भारत  में  और  विदेशों  मे  पेटेन्टों  बे  लिए  कितने  आवेदन
 पद  दाखिल  किए  गए  तथा  इस  अवधि  में  कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकृत  किये  गये  !

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  बंज्ाक्यय  में  राज्य  मन्त्री  सागरेट  :
 अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  के  लिए  उपग्रह  और  राक्रेषट  प्रौद्योगिकी  तथा  सम्बद्ध  भू-आधारित  प्रणालियों

 के  क्षेत्र  में  एक  आत्म-निभर  आधार  को  संस्थापित  करने  के  लिए  अनेक  नवीन  प्रौद्योगिकियों  का
 विकास  या  गया

 और  हां  ।  इस  सम्बन्ध  में  विवरण  निम्न  प्रकार

 ॥॒  क्रम  सं०
 ह  .

 उत्पाद  पेटेन्ट  स ं०

 गा  रण
 म्भ्भ्म38्8६ध्ध्जमाण्ध्ा

 रू
 ग

 2.  मूल  नाइट्रोजन  बाले  पॉलिआलों  का  उत्पादन
 ण

 2.  पॉब्रिस्टर  आधारित  पॉलिआलों  का  उत्पादन

 3.  पॉलिस्टर  आधारित  पॉलिआलों  का  उत्पादन  एस०  924923

 4.  मूल  नाइट्रोजन  वाले  पॉलिआल  एस०

 5.  वनस्पति  तेलों  के  तापांश्नन द्वारा
 हाइड्रोका्बनों  का  उत्पादन

 33



 लिखित  उत्तर

 2

 34

 6.  वनस्पति  तेलों  के  तापांशन  द्वारा  हाइड्रोकाबंनों
 का  उत्पादन  एस०

 भारत  में  पेहेन्ट  कराए  ग

 ।.  अग्नि  मन्दक  दढ़  पॉलियूरिये

 2.  वनस्पति  तेलों  से  हाइड्रोकाबंनों  का  उत्पादन

 नए  अनुरूप  बिस्फोनॉल  का  संश्लेषण

 4.  मूल  नाइट्रोजन  वाले  पॉलिऑलों  का  उत्पादन

 पॉलिआलो  के  उत्पादन  में  उन्नत  प्रक्रिया

 17.

 18.

 पॉलिआलों  का  उत्तादन

 शुष्क  पॉउडर  अग्नि-शामक  संयोजन

 नए  फीनॉलीय  रेजिन  बनाने  की  एक  प्रक्रिया

 सिलिकॉन  पढ़ियों  में  सुधार

 अविरल  प्रबलित  प्लास्टिक  मशीन

 पॉलियूरियेन  फॉम  का  उत्पादन

 मस्य-विज्ञानी  पैरामीटर  के  मापन  के  लिए  एक

 वैद्य  त-प्रकाशिकी  यन्त्र

 सीसा  डाइआक्साइड  लेपित  ऐमनोड

 उन्नत  प्रक्रिया-निर्वात/विद्युत  अपघटन  लेपन

 धात्विक  या  पराब॑द्यूत  किण्बों

 पर  निर्वात  विद्य  त-अपघटन  लेपित  धातुओं  में  या

 इनसे  सम्बन्धित  संशोधन

 घरेल्‌  विद्युत  प्रधात  रक्षक

 अग्नर/पश्च  सतही  सिल्वर  परावतंक  में  या  इनसे
 सम्बद्ध  संशोघन  तथा  इनको  बनाने  की  प्रक्रिया

 कांच  के  ऊपर  अग्र  सतही  भिल्‍व्र  धातु  और

 परावबंद्य ूत  किष्वों  के  निर्वात  लेपन  में  या  इनसे
 सम्बद्ध  संशोधन

 27  1991
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 फेज
 4102938

 149300

 143962

 140188 8

 26

 147483

 137274

 141817

 153872

 153437

 163017

 164470

 165240

 166955

 167460

 167910

 168744

 से  अब  तक  22  पेटेन्टों  के लिए  आवेदन  किया  गया  है  और  अब  तक  5  पेटेन्ट
 प्राप्त  किए  गए  हैं  ।



 सो०  आर०  जी०  ओ०  सिलिकन  ह्टोल  का  उत्पादन  और  बितरण

 *100.  प्रो०  मालिनी  भट्टाचार्य  क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलेक्ट्रिकल  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  कुल  सी०  आर०  जी०  ओ०  सिलिकन  स्टील  का
 कितने  प्रतिशत  देश  में  ही  उत्पादन  होता

 इस  किश्म  के  स्वदेशी  स्टील  के  मूल्य  की  तुलना  में  आयातित  आर०  जी०  ate
 सिलिकन  स्टील  का  मूल्य  कितना

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लधु  एककों  को  इस  स्वदेशी  उत्पाद  का  वितरण  बड़े  ओर
 मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों  के  माध्यम  से  न  करके  सीधे  ही  कोटा-प्रणाली  से  करने  का  और

 6  1913  लिखित  उत्तरें

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोग  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  इस्पात  विभाग/स्काल
 अथारिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  ए०  आई०  से  मिली  सूचना  के  इलेक्ट्रिकल
 उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  सी०  आर०  जी०  ओ०  सिलिकन  स्टील  के  लगभग  72.5  प्रतिशत  भाग
 का  देश  में  ही  उत्पादन  क्रिया  जाता  है  ।

 इस्पात  विभाग/एस०  ए०  अआाई०  एल०  द्वारा  उपलब्ध  करायी  गयी  सूचना  के
 देश  में  बनाए  जाने  वाली  कोइल  फार्म  में  सी०  आर०  जी०  ओ०  इलंक्ट्रिकल  शीटों  के  विभिन्न  ग्रेड
 होते  हैं  ओर  विभिन्‍न  ग्रेडों  के  मूल्य  लगभग  समान  होते  हैं  ।

 ग्रेड  को  सी०  आर०  जी०  ओ०  इलैक्ट्रिकल  शीटों  का  स्वदेशी  मूल्य  67,550  रु०
 ति  मी  ०  टन  जबकि  इसका  आयातित  मूल्य  में  पहुंचने  की  90,446  ०  प्रति

 मी०  टन  है  |

 ओर  इस्पात  विभाग/एस०  ए०  आई०  एल०  के  लगभग  85  प्रतिशत
 सी०  आर०  जी०  ओ०  इलंक्ट्रिकल  शीटों  का  दीघंकालीन  आधार  पर  वितरण  ऐसे  प्रयोगकर्ताओं  को
 किया  जा  रहा  है  जो  1989  से  अपना  कायें  कर  रहे  उत्पादन  का  शेष  15  प्रतिशत  का  पहले
 आओ  पहले  पाओ  के  आधार  पर  लघू  एककों  में  वितरण  करने  के  लिए  प्रयुक्‍त  किया  जाता  है  ।

 स्वदेशी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सी०  आर०  जी०  ओ०  इलेक्ट्रिकल  शीटों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 धार्मिक  स्थलों  का  अनाधिकृत  रूप  से  निर्माण

 893.  श्री  पी०  एम०  सईव  :  क्या  शहरों  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  में  अनाधिकृत  रूप  से  निर्मित  धार्मिक  स्थलों  की
 संख्या  कितनी  है  और  उनका  ब्यौरा  क्‍या  और

 |

 सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 शहरो  थिकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मभ्थ्री  एम०  :  ओर  सूचना
 एकत्र  की  आ  रंही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 ॑ै++  we  तनमन नीनी-त43_---3तव3क्‍.व ै

 रुम्ण  ओखोमिक  एकक

 894.  भ्रो  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  दो  वर्षों
 के  दोरान  राज्यवार  कितने  औद्योगिक  रुग्ण  एककों  को  आधिक  रूप  से  सक्षम  बनाया  गया  है  तथा
 उनकी  उत्पादन  क्षमता  के  अनुसार  विस्तार  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  पी०  जें०  :  देश  में  बेंकों  से सहायता  प्राप्त
 रुग्ण  औद्योगिक  एककों  सम्बन्धी  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  रखे  जाते  भारतीय  रिजवं
 बेंक  के  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  में  1989  के  अन्त  तक  260  मर  लघु
 औद्योगिक  रुग्ण  एस्कों  और  8,201  लब॒ओद्योगिक  रूण  एककों  को  जीबव्य-क्षम  पाया  गया था
 ओर  इन्हें  उपचार  कार्यक्रम  के  अधीन  रखा  गया  था  ।  इन  एककों  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण
 में  दिए  गए  हैं  ।

 विंवरण

 1989  के  अन्स  उपचार  कार्यक्रम  के  अधीन
 रखे  गए  जोव्य-क्षम  एकक

 राज्य/संध  शासित  गेर-लधु  औद्योगिक  लघु  ओद्योगिक

 क्षेत्र  रुग्ण  एककों  की  रुग्ण  एककों  की

 संख्या  संख्या

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  34  239

 2.  गसमाँ  2  89

 3.  अंडमान  और  निकोबार  न  न

 द्वीप  समूह
 4.  अरुणाचल  प्रदेश  ्ग्प

 गण

 5.  बिहार  11  239

 6.  चंडीगढ़  6  है

 7.  दमन  और  द्वीव  ना
 या

 8.  दिल्‍ली  7  126

 9.  दादरा  और  नागर  हवेली  न्‍-+  1

 10.  ग्रुजरात  24  206

 11.  गोवा  128

 12.  हरियाणा  6  28
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 13.  हिमाचल  प्रदेश  3  20

 14.  जम्मू  ओर  कश्मीर  ना  5

 15.  कर्नाटक  14  422

 16.  केरल  10  1,009

 17.  लक्षद्वीप  न  ना

 18.  मणिपुर  ना
 2

 19.  मध्य  प्रदेश  i  157

 20.  महाराष्ट्र  67  1,318

 21.  मेघालय  ना  12

 22.  मिजोरम  ना
 जा

 23.  नागालेंड  ना
 ना

 24.  उड़ीसा  7  160

 25.  पांडिचेरी  ना
 27

 26.  पंजाब  5  85

 27.  राजस्थान  6  59

 28.  सिक्किम

 29.  तमिलनाडु  29  1,917

 30.  त्रिपुरा  ज+  3

 31.  उत्तर  प्रदेश  10  204

 32.  पश्चिम  बंगाल  31  1,736

 कुल  _280  8,201...
 नीनकनज ॉअडकसक  कक  न  :  5  स्क्‍-फडक5उ:---सस्‍  ता

 बशु  व्यवहार  पारिस्थितिको  पर  बिशिष्ट  कार्यशाला

 895.  भ्रो  खुबास  चन्द्र  तायक
 :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ु
 कया  काग्क्रम  सलाहकार  समिति  द्वारा  पशु  व्यवहार  पारिस्थितिको  ओर  उत््त्ति  के

 क्षेत्र  में  प्रणाली-विज्ञान  पर  जोर  देते  हुए  विश  ष्टि  कायंशालाओं  की  एक  श्र्‌  खला  त॑यार  करने  का
 निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 31
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 जिन  स्थानों  पर  ऐसी  कार्यशालाएं  आयोजित  की  गई  हैं  अथवा  की  जानी  हैं  उनका
 ब्यौरा  क्या  ह ैओर  इन  कायंशालाओं  में  भाग  लेने  वाले  वैज्ञानिकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेम्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेंट  :

 हां  ।

 और  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया है
 विवरण

 ऋ०  सं०  कार्यशाला  का  शीर्षक  भाग  लेने  वालों  स्थान  तथा  तारीख
 आयोजकों  के  नाम  तथा  पता  की  संख्या

 ]  2  3  4

 1.  जंव  विज्ञान  और  पव॑त  पारिस्थितिकी  विशेषज्ञ  :  7  पबंतारोहण
 पर  कायंशाला  मनाली

 डा०  संतोष  युवा  वेज्ञािनिक  :  33  26-30
 प्राणिविज्ञान  ओर  कीट  विज्ञान  1989

 सेन्ट  जॉन  आगरा
 एस०  पी०/एस०  ओ०/सी०  40/8  8

 2.  कशेरुकी  पारिस्थितिकी  में  विशेषज्ञ  :  22  मदुमल्लई  वन्य  प्राणी
 कालीन  शाखा  संरक्षण  स्थल

 डा०  जे०  सी०  भूतपूर्व  युवा  वैज्ञानिक  :  30  6  नव॑बर  से  5
 बम्बई  नचु रल  हिस्ट्री  1989

 हानेबिल  शहीद
 भगत  सिंह  बम्बई
 एस  ०  पी०/एस  ०  ओ०  |सी०  4  4/  88

 3.  कीट  पौधा  अन्योन्य  क्रिया  संबंधी  विशेषज्ञ  :  14  प्राणिविज्ञान  अनुसंधान
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  मद्रास

 डा०  टी०  एन०  युवा  वेशानिक  :  22  22  जनवरी  से  7
 प्राणिविज्ञान  अनुसंधान  1990

 लोयोला

 एस०  पी०/एस०  ओ०/सी०  33/89

 4.  जलीय  पारिस्थितिक  तंत्रों  में  विशेषज्ञ  :  16  एस०  बी०
 कालीन  शाला  विद्यालय  तिरूपति

 डा०  आर०  युवा  वंज्ञानिक  :  20  16  जनवरी  से  5
 प्रोफेसर  अवेतनिक  1991

 राम  सरमा  जल  कृषि
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 1  2  3  4

 और  जलीय  जैवविज्ञान  अनुसंधान
 एस०  वी०  हि

 तिहूपति  एस०  पी०/एस०
 ओ०/सी ०  46/89

 5.  पारिस्थितिकीविंदों  के  लिए  सांख्यकी  .  विशेषज्ञ  :  ।0  पूना
 विधियों  में  कार्यशाला  पुण

 डा०  ए०  वी०  युवा  वैज्ञानिक  :  25.  1991

 सांख्यिकी  पूना  तारीख

 पुण  घोषित  की  जानी

 एस०  पी०/एस०  ओ०/सी०  33/90
 तन  जजय+<८

 बल्क  ओवधियों  का  उत्पावन

 ४96.  श्री  गोपोनाथ  गजपति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  बल्क  औषधियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  दिशा  में  उठाए  गए  विशिष्ट  कदम
 क्‍या

 देश  में  पर्याप्त  रूप  से
 विशेषकर  जीवन-रक्षक  औषधियां  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 बल्क  औषधियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  और  उनका  निर्यात  करने  के  लिए  उठाए  गए
 अथवा  उठाये  जाने  वाले  कदम  क्‍या  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  से  ओषध
 नीति  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  देश  में  प्रपुंज  औषधों  का  यथासंभव  मूल  अवस्था  से  अधिक  उत्पादन
 प्रोत्साहित  करना  रहा  है  ।  इस  दिशा  में  ओषध  नीति  में  प्रपुंज  औषध  निर्माण  को  लाइसेंस  मुक्त

 ब्राड  बेंडिग  आदि  सहित  बिभिन्‍न  उपायों  को  निदिष्ट  किया  गया  है  जिन्हें  नियमित  रूप  से

 लाग्रू  किया  जा  रहा  प्रपुंज  ओषधों  सहित  भेषज  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के
 उद्योग  को  उपलब्ध  अन्य  आम  योजनाओं  के  ओऔषध  नीति  के  उपबंधों  के  अंतगंत  एक

 बार  में  निर्यात  की  एक  योजना  भी  चल  रही  है  ।  प्रपुंड  ओषध  के  उत्पादन  मे  पिछले  तीन  ब्षों  में

 भी  वृद्धि  का  दोर  बना  रहा  है  और  जहां  स्वदेशी  देश  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त  नहीं  है  वहां  आयात  की  अनुमत्ति  दी  जा  रही  है  ।  निर्यात  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  पिछले
 तीन  वर्षों  में  प्रपुंज  औषधों  के  स्वदेशी  उत्पादन  ओर  भेषज  मदों  के  निर्यात  का  मूल्य  निम्न  प्रकार
 रहा  है  :--
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 वर्ष  प्रपुज  औषधों  का  स्वदेशी  निर्यात  भेषज
 लाख  लाख

 1987-88  370.00  289.7

 1988-89  549.00  467.6

 1989-90  610.00  856  8

 इन्क्वायरी/प्रेजेंटिंग  आफिसर  को  सानवेय  का  भुगतान

 897.  श्री  जोधन  शर्मा  :  कया  प्रधान  मंत्री  इन्कवायरी/प्रेजेन्टिग  अफसरों  को  मानदेय  का

 भुगतान के  बारे  में  4  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5605  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुशासनात्मक  और  सतकंता  बियमों  के  अन्तर्यत्त  विधागीय  मामलों  में

 नियुक्त  इन्क्वाययरी  आफ़िसर  वथा  प्रेजेंटिय  आफिश्चवर  को  सावदेय  का  घुगतान  किया  जाता
 और

 यदि  तो  उन  आदेशों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनके  अधीन  मानदेय  का  भुगतान  किया
 यगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरंट  :
 -  ओर  कार्थिक  मंत्रालय  के  दिनांक  ।!  1988  के  का०  ज्ञा०  संख्या  134/5/8

 ए०  बी०  डी०  ।  के  अनुसार  इन्क्‍्वायरी/प्रेजेंटिग  अधिकारियों  को  मानदेय  का  भुगतान  किया  जाता
 है  ।  उक्त  कार्यालय  ज्ञापन  की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 सं०  बी०
 भारत  सरकार

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय
 और  ध्सिक्षण

 नई  दिनांक  11  1988

 कार्याशय  शापन

 कियिय  :  कार्यवाहियां  --  अंशकालिक  जांच  अधिकारौ--मानदेय  की  मंजूरी  ।

 मुझे  यह  कहने  का  निदेश  हुआ  है  कि  सरकार  अनुशासनिक  कार्यवाहियों  के

 कर  भारो  शास्ति  वाली  कार्यवाहियों  से  संबंधित  मामलों  के  निपटान  में  वाली  अनावश्यक  देरी
 के  सबंध  में  काफी  चितित  है  ।  यह  देखा  गया  है  कि  ऐसी  देरी  आम  तोर  पर  मो्िक  जांच  के
 दौरान  लगती  है  4  अनुशासनिक  मामलों  के  तत्काल  निपटान  को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से

 श के०  रामश्नुजम  के  दिनांक  2  :985  के  अ०  शा०  पत्र  संख्या  वो०
 1  में  कई  उपाथ  सुझाए  गए  थे  ।  किर  भी  यह  देखा  नंथा  है  कि  उस  पत्र  में  सुझ्लाए  गए  विभिन्‍्य
 उपायों  के  बावजुद  अभी  भी  अनुशासनिक  मामलों  के  निपटान  में  काफी  देरी  लगती  यह  सलाह
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 दी  जाती  है  कि  अनुशाधनिक  मापलों  की  हर  मास  एक  प्रभ[री  अधिकारी  से  जो  कि  कम  से  कम
 भारत  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  के  रेक  का  पुनरीक्षा  करायी  जाए  तथा  उनके  तत्काल  निपटान
 के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  की  जाए  ।

 2.  उम्र  पन्र  में  मुझ्ाएं  गए  उप्रायों  से  एक्व.उपाग्  यह  था  कि  जहां  कहीं  बड़ी  भ्रंछ्मा  में

 मौखिक  जांच  लंबित  पड़ी  वह्ढां  विश्वाग  क्रो  चाहिए  कि  वह  अब्ुशासनिक  प्राधिकारी  द्वारा
 निर्धारित  की  जाने  वाली  समय-सीमा  के  भीतर  जांच  काये  को  पूरा  करने  के  लिए  क॒छ  भ्धिकारियों
 को  लगाएं  ।  सक्षम  प्राधिकारी  ऐसे  अधिकारियों  के  मामले  में  जहां  जांच  करना  उनकी  डयूटो  के
 क्षेत्र  में  नहीं  आता  अपनी  वित्तीय  शक्तियों  के  भीतर  जांच  अधिकारियों/प्रस्तुतकर्सा  अधिकारियों
 को  उपयुक्त  मानदेय  मंजूर  करने  पर  बिचार  कर  सकता  कितु  यह  मानदेय  जांच  अधिकारियों  के
 मामले  में  आधक्र.से  अभ्लिकर  ?  $0॥  कम  से-कम्म  Ho  2$0,  ओर  प्रस्तुतकर्ता  अधिकारियों  के
 संबंध  में  अधिक  से  अधिक  र०  300  तथा  कम  से  कम  रु०  100  होगा  ।  प्रत्येक  अवश्चर  पर  इम्न  देय
 राशि  का  कायं  की  गुणब्रत्ता/मात्रा  तथ्ना  उसके  शीघ्र  और  तत्काल  निपटान  संबंधी  पहलुओं
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाए  ।

 ये  भ[देश  जारी  होने  की  तारीख  से  लागू  द्वोंगे  तथा  उन  मामलों  पर  भी  लागू  होंगे
 जिनकी  जांच  चल  रही  है  ।

 हे  ०

 १
 संयुक्त  भारत  सरकार

 हु  सेन
 संयुक्त  भारत  सरकार

 सभी  मंक्ञाज्ञय/विभ[ग  के,नाम्र
 केन्द्रीय  सतकंता  नई  को  सूचूता  थे  प्रेषित  4

 स्थापना  अनुभाग

 जढ़ाहूर  रोबापाए  प्रोजना  को  समीला

 898.  करी  शम्तोथ  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  प्रधान  सश्जो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जबाहूर  रोजगार  योजना  की  समीक्षा  करने  का  निय  किया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 ग्रामोज  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  लो०  :  ओर  जवाहर
 रोजगार  योजना  के  निर्धारित  उद्देश्यों  के  संबंध  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  योजना  के  प्रभाव  का

 मूह्रप्रंक़स  के  ज्लिए.झ्रक़ार  जे  ज़ज्ाइर  रोडफ़रर  सोज़गा  का  समृबद़ी  सूक्ष्यांक्  करज़े का  कार्य
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 शुरू  कर  दिया  है  ।  समवर्ती  मूल्यांकन  के  निष्कर्षों  के  आलोक  में  ही  जवाहर  रोजगार  योजना  की

 समीक्षा  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 समवर्ती  जो  कि  आरम्भ  किया  जा  चुका  के  दोरान  जवाहर  रोजगार  योजना

 के  अंतर्गत  सब्जित  परिसम्पत्तियों  के  स्वरूप  पर  कार्यक्रम  का  प्रभाव  सामान्य  तोर  पर  समाज के  लिए
 और  विशेष  तौर  पर  सम॒ृदाय  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  इसकी  उपयोगिता  तथा  गरीबी  की  रेखा  से

 नीचे  जीवन  ब्यतीत  कर  रहे  परिवारों  के  कल्याण  हेतु  जवाहर  रोजगार  योजना  का  योगदान  इस

 मूह्यांकन  अध्ययन  के  मुख्य  मुद्दे  होंगे  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  अन्द  पड़े  उपक्षमों  को  पुनः  खोलना

 89०,  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  कया  प्रधान  भन्‍न्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  उपक्रम  बन्द  हो  गए  हैं  तथा  इनमें  कितने  श्रमिक  काये

 कर  रहे  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  बन्द  पड़ें  उपक्रमों  को  खोलने  एवं  बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  को
 रोजगार  प्रदान  करमे  के  लिए  सरकार  की  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोग  मस्त्रालय  के  राज्य  भन्त्री  पो०  के०  :  देश  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  कोई
 उपक्रम  बन्द  नहीं  पड़ा  हुआ  है  ।

 ह

 (? 1)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राखधानो  क्षेत्र  योजना  का  कार्याम्वयम

 ]

 900.  श्री  सनत  कुसार  सण्डहल  :  कया  शहरी  विकास  सनन्‍्ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  राजधानी  में  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  बनाई  गई  बिरप्रतीक्षित

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  घोटाले  में  पड़  गई  है

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 राजधानी  की  भीड़-भाड़े  को  कम  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  अधीनस्थ
 कार्यालयों  जैसे  नेशनल  थ्ंल  पावर  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  फटिलाइजर
 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  तथा  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  दिल्ली  से  बाहर  स्थानांतरित  करने
 में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  का  विकास  करने  और  दिल्ली  की
 भाड़  को  कम  करने  के  लिए  कोई  व्यापक  नीति  तैयार  कर  रही  और

 (s)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 शहरी  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एस०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  श्रम  संस्थात  ओर  राष्ट्रीय  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  संस्थान  के  कार्यालय  नोएडा
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 में  तथा  पोस्टल  स्टाफ  कालेज  हाल  ही  में  गाजियाबाद  में  स्थानांतरित  हुये  13  और  सरकारी
 कार्यालयों  को  दिल्ली  से  बाहर  के  स्थानों  में  स्थानांतरित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  सरकार
 +  25  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रभों  को  दिल्ली  से  बाहर  स्थानांतरित  करने  का  भी  निर्णय  लिया  है  ।

 वास्तव  में  उनमें  स ेकोई  भी  अब  तक  स्थानांतरित  नहीं  हुआ  मामले  को  संबंधित
 प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  साथ  उच्च  स्तर  पर  उठाया  गया

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  1985  के  अंतगंत  गठित  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड  ने  राष्ट्रीय  राजध।नी  क्षेत्र  के  सुब्यवस्थित  विकास  के  लिए  एक  क्षेत्रीय
 योजना  पहले  से  ही  तैयार  की  यह  योजना  23  1989  से  लागू  हो  गई  है  ।

 (5)  यह  योजना  सभो  क्षेत्रों  नामतः  मानव  आधिक
 परिवहन  ओर  दूरसंचार  जन  पर्यावरण  ओर  आश्रय  के

 विकास  को  शामिल  करते  हुए  एक  परस्पर  संबंधित  नीति  ढांचा  है  ।  योजना  में  ध्यान  रखा  गया  है
 कि  नए  प्रति  ठानों  को  अवस्थिति  तथा  मौजूदा  प्रतिष्ठानों  का  विस्तार  दिल्ली  से  बाहर  विशेषकर क  नए  x  +
 प्राथमिकता  आधार  पर  विकास  हेतु  शिनाख्त  किए  गए  नगरों  में  हो  ।  दिल्ली  की  परिवहन  प्रणाली
 में  भीड़-भाड़  कम  करने  के  लिए  योजना  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  मजबूत  ओर  चोड़ा  एक
 आतरिक  और  बाहरी  प्रिड  रोड  सिस्टम  का  विकास  करने  तथा  अब  दिल्‍ली  के  बीच  से  आने-जाने
 वाले  बाई  पासेबल  यातायात  को  रोकने  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  रेल  बाई-पास  का  विचार

 महासागर  को  खोज  के  लिए  जहाज

 901.  भरी  गोविन्द  राव  निकम  :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महासागर  की  खोज  के  लिए  चार  जहाजों  का  निर्माण  करने  का
 बिचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  जहाजों  का  निर्माण  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  भन्‍तो  सार्गरेट  :
 इस  विभाग  में  चार  जहाजों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं

 डिथ्जा  बन्द  ओर  खुले  खाद्य  तेलों  को  कोमतों  में  अन्तर

 902.  भरी  गोविन्द  राव  निकम्न  :  कया  प्रधान  सन्नी  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  डिब्बा  बन्द  खाद्य  वस्तुओं  तया  खुली  खाद्य  वस्तुओं  की  कीमतों  में  भारी  अन्तर
 और

 यदि  तो  पैकिंग  खर्च  को  कम  करके  इने  वस्तुओं  की  समान  मूल्य  पर  उपलब्धता
 को  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  कदमो  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  पूत्ति  ओर  सा्वजमिक  बितरण  मन्जालय  में  राज्य  सन्‍्चो  कमालुद॒दोन
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 :  ओर  आम  खपत  की  खाद्य  वस्तुप्रों  के  मामले  में  पेक  की  गई  तथा  खुले  रूप
 में  बेचो  जाने  वाली  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  केवल  मामूली-सा  अन्तर  टीनों  में  पेक  करने  की  ऊंची
 लागत  को  देखते  हुए  मूल्यों  में  सही  समानता  लाना  सम्भव  नहीं  ऐसे  मामलों  में  जहां
 चुनी  खाद्य  वस्तुएं  महंगी  पैकेजिंग  सामग्री  में  बेची  जाती  वहां  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए
 बंकल्पिक  सस्ती  पंकेजिग  सामग्री  का  इस्तेमाल  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  आयातित  पामोलीम
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  खाद्य  तेल  की  आपूर्ति  की

 व्यर्वस्था  एंके-एक  कि०  ग्रा०  के  पोलीपक  में  की  जा  रही  है  ।

 मारियल॑  के  तेल  के  खश्य  में  कि

 903.  भी  ज्रकीश  थो०  पॉटिल  :  क्या  प्रेशा्न  मंत्री  यह  बधांनें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  के  अन्त  में  नीरियंल  के  तेल  के  मूल्यों  में  कितनें  प्रतिशत  वंढि
 नारियल  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  मुख्य  कॉरण  क्‍या  ओर

 सरकार  द्वारा  नारियल  तेल  के  मल्यों  को  स्थिर  रखने  तथे  उपभोक्ताओं  को  उचित
 दरों  पर  हसे  उपलब्ध  कराने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  मए  हैं  ?

 मांगरिक  पृति  और  सॉर्वेक्षतिंके  विर्तेरेण  संस्त्रीलंय  में  राज्य  मेन्‍्त्री  कमाखदृशीन
 :  91  को  में  1991  माह  के  लिए  नारियल  के  तेल  का  थोक

 मूल्य  सूचकांक  5.6  प्रतिशत  अधिक  था  ।

 नारियल  के  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  खाद्च  तेलों  के  मूल्यों  में  आए  स्मान्य
 उछाल  नारियल  के  तेले  के  उत्पादन  पं  स्थिरता  की  स्थिति  के  तैथा  साथ  ही  खाद्य  तेलों  के
 मीमित  आयात  के  कारण  मांग  और  आपूर्ति  तेलों  में  में  अन्तर  के  कारण  हुई
 जा  सकती  है  ।

 देश  में  नारियल  के  तेल  का  सुत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  नारियल  की
 विकास  को  बढ़ावा  देने  हेतु  नारियल  विकास  बोड  स्थापित  किया  आधुनिक  भर्थात्‌

 टिंशूं  कल्चर  इत्मादि  का  प्रयोग  करके  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  प्रति  वर्ष
 लाभकर  समर्थन  मूल्यों  की  घोषणा  की  जा  रही  इसके  विकास  पर  जोर  देने  के  उंहैश्य  से
 नारियल  को  तिलहन  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  दैशौय  तैसीं  की  मेंसुघार  लाने
 के  लिए  सरकार  तिलहन  उत्पादन  रॉण्ड्रोक्डेयरी  विफास  बोर्ड  की  तिलहन
 तिलहन  सम्बन्धी  प्रोद्योगिको  मिशन  की  अनुसन्धान  काय॑  में  तेजी  लाने  के  कार्य  को  जारी
 रख  रही  है  |  सरकार  ने  किन्हीं  दो  खाद्म  जिनमें  नारियल  का  तेल  शामिल  के  मिश्रण  की

 अनुमति  देने  का  भी  निर्णेय  किया

 प्रॉोर्ण  विकेसिਂ के  लिए  कि  कर  रहों  कंसीय  ऐजेलियां

 904.  प्रो०  अशोक  आनमम्दराब  देशभस्त  :  क्‍या  प्रधाम  सन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 इसे  संमेंय  देश  में  ग्रॉमीणं  विकैस  के  लिए'कॉये  केर  रही  केन्द्रीये  एजेंसियों  का  ब्योरा  कया  हैं  ?

 प्रामोज  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्जो  उत्तेमभाई  एच०  :  इस  मन्त्रांलयं  के
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 न्न-ल़्िन  जन  लता  5  ee

 गरीबी  निवारण  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  को  सामान्यतया  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाता

 है  ।  इस  मन्त्रालय  के  अधीय  दो  केन्द्रीय  एजेंसियां  हैं  जो  ग्रामीण  विकास  के  विशिष्ट  पहलुओं
 के  लिए  काये  कर  रही  उनके  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 (i)  लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रासोल  प्रोद्चोगिको  विकास  परिथव  )

 लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विक)स  परिषद  को  1986  में
 सोसाइटी  पंजीकरण  अंधिनियंम  के  अन्तगैत  पंजीकृत  कियां  गया  था  और  येह  ग्रोर्मीण  विंकीस
 मन्त्रालय  के  तत्वावधान  में  कार्य  कर  रही  परिषद  का  मुख्य  का  ग्रामीण  सम्पन्नता  में  वढ्धि

 करने  हेतु  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  स्वेल्छिक  कार्यों  को  बढ़ाया  उन्हें  प्रोत्साहित  कर॑ना
 ओर  उनमें  सहायता  करना  इस  उद्देश्य  के  अनुसरण  में  परिषद  द्वारा  विभिन्‍न  योंजनाओं  के
 अन्तगेंत  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  स्वेज्छिक  एजेंसियों  को  वित्तीप्र  और  तकनीकी
 सहायता  दी  जा  रही  है  ।  परिषद  गांवों  में  विज्ञन  और  प्रोद्योगिकी  को  बढ़ावा  देने/लागू  करने  और
 उसका  विस्तार  करने  का  कार्य  भी  कर  रही

 (४)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  थिकास  संस्थान  आई०  आर०

 राध्टोय  ग्रॉंमीण  विकास  हैदराबादि  की  श्यांपेना  1977  में  की  वैंह
 संस्थान  ग्रामीण  विकास  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  पंरमिरशी  सैंवਂ  प्रदीन  करने  के  लिये
 राष्ट्रीय  शी  संरुधान  है|  इसका  गैंवाहाटीं  में  एक  जैत्रीय  केन्द्र  भें  हैं  ।

 परभाण  ऊर्जा  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 905.  श्री  के०  जो०  संकाधाल  :

 भो  पंकल  धोधरो  :

 क्या  प्रधान  भम्जो  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  2000  केਂ  अभ्त  तंक  परेंमेणु  ऊर्जा  कै  उत्पादन  लक्ष्य  10;000  मैगोवांट
 निर्धारित  किया  गया

 यदि  हां  तो  क्‍या  हाल  के  आध्थिक  संकट  की  देखते  हुए  इस  लक्ष्य  में  संशोधन  कर॑ने
 का  विचार

 यदि  तो  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  निशारित  नया  लक्ये

 परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  की  कुल  स्थापित  क्षमता  कितनी

 क्‍या  उत्पादन  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  ही  रहा

 (=)  याद  तो  इस  क्षमता  की  तुलना  में  वष  1990-91  में  उत्पादन  का  प्रतिशत
 कितना  और

 इस  तरह  से  उत्पी्दितं  बिंजलीं  की  लागत  का  ब्योंरा  बैया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मागरेट  अल्या  )
 ही  ।  यैह  लक्ष्य  1985-2000  की  अवधि  के  लिंए  पंश्भांणु  ऊर्जा  विभार्ग  के  परमाण

 बिजली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  के  अनुसार  1984  में  निर्धारित  किया  गया  था  ।
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 हां  ।  साधनों  की  मौजूदा  कप्ती  तथा  कार्यक्रम  की  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  स्थिति  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  इस  लक्ष्य  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  योजना  आयोग  को

 प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों  के  अनुमार  सन्‌  2002  तक  परमाण  बिजली  की  कुल  स्थापित  क्षमता
 1700  मेगावाट  प्राप्त  करने  के  लक्ष्य  की  परिकल्पना  की  गयी  इस  बारे  में  स्पष्ट  स्थिति

 ग्राठ्वीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  पता  चलेगी  ।

 इस  समय  परमाणु  बिजली  की  निर्धारित  स्थापित  1500  मेगावाट  है  जिसमें

 नरौरा  परमाणु  बिजलीघर  का  दूसरा  जिसने  1991  में  क्रांतिकता  प्राप्त  कर  ली

 भी  शामिल  हे  |

 और  किसी  बिजली  जिसमें  परमाणु  बिजलीघर  भी  शामिल  का  वास्तविक

 औसत  उत्पादन  उसको  स्थापित  क्षमता  का  प्रतिशत  होता  है  ।  यह  जिसे  क्षमता

 गुणक  के  नाम  से  जाना  जाता  बिजलीघर  को  मजबू रन  बन्द  करने  तथा  योजनागत  रूप  से  बन्द

 करने  और  विभिन्न  कारणों  की  वजह  से  बिजलीघर  को  उसके  निर्धारित  विद्युत  स्तरों  को  तुलना  में

 अपेक्षाकृत  कम  विद्युत  स्तरों  पर  चलाने  के  कारण  हर  वर्ष  और  हर  यूनिट  में  अलग-अलग  होता  है  ।

 राजस्थान  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  को  छोड़कर  वाणिज्यिक  स्तर  पर  काम  कर  रहे  परमार
 बिजलीधरों  के  अम्य  यूनिटों  का  कुल  वाधिक  क्षमता  ग्रुणक  वित्त-वर्ष  1990-91  में  निर्धारित

 स्थापित  क्षमता  का  लगभग  60  प्रतिशत  था  जो  पूरे  वर्ष  बना  रहा  ।  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर

 के  पहले  यूनिट  के  प्रचालन  विद्युत  स्तर  को  रिएक्टर  की  दक्षिणी  एंट  शील्ढ  में  हल्के  पानी  के  रिसाव

 को  यन्त्रों  की  सहायता  से  बन्द  करन  के  परिणामस्वरूप  उसकी  220  मेग्रावाट  की  वास्तविक

 स्थापित  क्षमता  की  तुलना  में  लगभग  100  मेगावाट  तक  सीमित  रखा  गया  है  ।

 इस  समय  काम  कर  रहे  परमाणु  बिजलीघरों  द्वारा  पंदा  की  गई  बिजली  की  उत्पादन
 लामत  1991  तक  को  स्थिति  के  अनुसार  लमभग  55  से  100  पंस  प्रति  किलोवाट  के  बोच

 रही  ।  इस  लागत  में  सामान्य  तार  से  62  .8  प्रतिशत  क्षमता  गरुणक  आऔर  लगाई  गई  पंजी  पर
 12  प्रतिशत  का  लाभ  और  3.6  प्रतिशत  मूल्यह्वास  भी  शामिल  है  ।

 कर्नाटक  सें  कंगा  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र

 906.  शो  सो०  पो  ०  मदाल  गिरियप्पा  :

 की  एच०  भुनियप्पा  :

 कया  प्रधान  भमत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्माटक  में  कंगा  के  पास  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 इस  पर  अब  तक  कूल  कितनी  राशि  खचं  को  जा  चुकी

 संयंत्र  क ेकब  तक  चालू  किए  जाने  सम्भावना

 क्‍या  इस  संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  विदेशी  सहायता  ली  जा  रही  ओर

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  मागरेट  :

 सुरुय  संयंत्र  के  भवनों  का  निर्माण-कार्य  चल  रहा  संयंत्र  के  लिए  संघटकों  तथा  उपस्करों
 को  निर्मित  करने  तथा  उनकी  सुधुदंगी  क्रिए  जाने  का  काम  किया  जा  रहा  है  ।  परम्परागत  प्रणालियों
 को  सप्लाई  करने  और  उन्हें  लगाने  सम्बन्धी  अनेक  एकमुश्त  कार्य  सौंपे  जा  चुके  हैं  ओर  बे  कार्य
 प्रगति  पर  हैं  ।  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  रिएक्टर-उपस्कर  लगाने  का  काम  सन्‌  1992  में

 शुरू  किया  जाना  है  ।

 1991  तक  इस  परियोजना  पर  हुआ  संच्यी  ब्यय  लगभग  345  करोड़
 रुपए  है  ।

 बतंमान  स्थिति  के  आज्ञा  है  कि  पहला  यूनिट  1996  में  तथा  दूसरा
 यूनिट  उससे  छः  माह  बाद  की  अवधि  में  क्रांतिकता  प्राप्त  कर  लेगा  ।  इन  यूनिटों  के  ऋंतिकता
 प्राप्त  कर  लेने  और  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उत्पादन  करने  के  बीच  लगभग  माह  की  अवधि

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 लघु  तथा  अतिलघु  बीमार  ओशोगिक  इकाइयां  ट
 907.  श्री  ए०  चारलेस  :  क्या  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रुग्ण  लघ  तथा  अतिलधु  औद्योगिक  इकाइयों  की  संख्या  कितनी-कितनी

 क्या  रुग्ण  लघधु-उद्योग  इकाहयों  को  अथंक्षम  बनाने  के  लिए  शुरू  किये  गये  कार्यक्रम  के
 अन्तगेंत  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोड़ं  कुल  रुप्ण  इकाइयों  के  केवल  एक  प्रतिशत  की  ही
 सहायता  करता

 क्‍या  सरकार  ने  शेष  99  प्रतिशत  रुप्ण  इकाइयों  की  सहायता  के  लिए  कार्यक्रम
 बनाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उस्ोग  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  पी०  जे०  :  भारतीय  रिजयं  बैंक  को
 सूचना  के  अनुसार  1989  के  अन्त  तक  अर्थात्‌  जिस  नवीनतम  अवधि  के  लिए  आंकड़े
 उपलब्ध  186441  रुग्ण  लघु  औद्योगिक  एकक  थे  अत्यन्त  छोटे  एकक  भी  शामिल
 जिन  पर  2243.31  करोड़  ८०  बैंक  ऋण  बकाया

 से  लघ  ओशोगिक  उपक्रम  और  सहायक  उपक्रम  रुप्ण  ओद्योभिक  कम्पनी
 1985  की  परिसीमा  के  बाहर  हैं  ।  रुग्ण  लघ्‌  औद्योगिक  एककों

 की  सूचना  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  नहीं  दी  जाती  ।  वित्तीय  संस्थान  और  बेंक  उन  रुग्म  लघु
 औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  पुनर्स्थापता  पैकेज  तेयार  करते  हैं  जिन्हें  जीव्य-क्षम  समझा  जाता
 है  और  हत  एककों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  आवश्यक  राहतें/रियायतें  देते  हैं  ।

 रोहिणनो  में  48  मोटर  के  भूलण्शों  का  आवंटन

 908.  भो  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  शहरी  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  रोहिणी  निम्न  आय  वर्ग  1981  योजना  के
 अन्तगंत  वर्ष  1991  के  दोरान  48  मीटर  के  आवासीय  भूखण्डों  का  कोई  आवंटन  किया  गया

 यदि  तो  किश्न  वरीयता  तक  48  प्लीटर  के  भूख॒ण्डों  का  आवंटन  कर  दिया
 गय्मा  और

 48  मीटर  के  भूखष्डों  का  अगला  आवंटन  कब  किये  जाने  की  सम्भावृन्ना  है
 अगले  झाबंटलज़  में  ऐसे  कितने  मूछ्ृप्छों  कर  आवंटन  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सम्जो  एम०
 :

 हां  ।

 विभिन्‍ल  प्लाटों  के  अृकासें  के  अनुस्तार  प्राधभिक्रत्ा  नम्बरों  की  कोई  अलग  सूची

 48  मीटर  के  भूखण्डों  का अगला  और  भूखण्डों  को  काटने  के  पश्चात्‌  ही  किया
 जा  सकता  है  तथा  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  अगले  ड़ा  में  आबंटन  के  लिए  इस  प्रकार  के  कितमे

 भूखण्ड  उपलब्ध  होंगे  ।

 अंग्रेजी  भाषा  के  अभिवायं  पर्च  फो  समझ  करना

 ]

 909.  श्री  अरकित्द  जियेदी  :  कया  प्रप्माव  मंजो  सह  बढ़ाने  की  कुप्रा  करेंगे  कि  :

 जया  संभ  हारा  आयोखित  की  खाते  शाली  परीक्षाह्रों  में  अंग्रेजी  भाषा  के
 गालिब्राद्ं  पन्नें  क्रो  स्म्राप्ज  ऋरडे  के  ्ंडंघ्र  में  करे  मांब  की  गई

 यवि  तो  क्या  सरकार  ने  संद्ंध  में  कोई  निम्नंप्त  न्षे  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मार्ग  रेट  :
 हां  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 द्वारा  आयोजित  कतिपय  परीक्षाओं  में  अंग्रेजी  के  अनिवायं  प्रश्न-पत्र  को  समाप्त  करने  संबंधी  प्रश्न
 की  जांच  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  भूतपूर्व  प्रो०ण  सतीश  की
 अध्यक्षता  में  विशेश्वल्  समिति  का  यठत  किया  था  ।  अस्योध्  ने  भप्तनी  «  रिपोड़े  भ्रद्तुब्व  ऋर  दी  है
 जिसकी  विल्तृद्ध  आंज्र  को  भा  रही  है

 सहकारी  समृह  आवास  समितियों  को  विया  गया  मुआवजा

 )
 910.  भ्री  एम०  एनू३  शहले  विकृज्ज  सं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ह
 क्‍या  पिछले  दस  वर्षों  के  दोरान  भूमि  ओर  विक।प  कार्यालय  द्वारा  एन्ड्रयूजगंज/सादिक
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 नगर  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  की  नो  सहकारी  समूह  आवास  समितियों  को  विकसित  भूमि  आवंटित
 की  गई

 यदि  तो  इन  सम्रितियों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  तथा  इनमें  से  प्रत्येंक  कों  कितनों  भूमि
 आबंदित  की  गई

 क्‍या  यह  भूमि  बाद  में  भूमि  और  विकास  कार्यालय  द्वारा  वापिस  ले  ली गई  थी  और

 इसे  प्लेसਂ  के  निर्माण  हेतु  हुडको  को  आवंटित  किया  गया

 यदि  तो  द्वारा  उस  भूमि  के  विकास  पर  किए  मए  यदि  कोई  किया
 गया  का  ब्यौरा  क्‍या

 (&)  किसी  समिति  अथवा  सभी  नौ  समितियों  को  उनके  द्वारा  उस  भूमि  का  विकास  करने
 के  लिए  दी  गई  मुआवजे  की  यदि  कोई  दी  गईं  हैं  कितसती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  भंत्ालक्ष  में  सख्य  मंत्री  एम-०  :  पिजरापोल  में  नौ

 समूह  आवास  समितियों  को  भूमि  आऋकंछित  को  गई  थक  बोर  स्क्रतियों  को  अपने  स्वयं  के  खर्च  पर
 आन्तरिक  विकास  कार्य  करना  था  ।

 जिस  सकितियों  को  भूमि  ऑकंटित  की  गई  केक  के  व्कोरे  कछत  उनकी  शक  सूची
 संलम्म  विवरथ  में  दर्क़ाई  यई  है  ।

 कुंकि  उच्चतम  न्यायासय  द्वारा  भावंटन  आदेश  अमान्य  फोषित  किए  गए  समितियों
 से  भूमि  वापिस  ले  ली  गई  साधारण  पूल  रिहायश्ञी  वास  के  निर्माण  हेतु  10  एकड़  भूमि
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  किप्प्रय  को  आवंटित  दी  यई  है  ५  42.6  एकड़  क्षेत्र  विकास  के  लिए  हुडको
 को  निम्नानुसार  आकंडित  किया  कया  है  :--

 साधारण  पूल  रिहायशी  वास  के  लिए  25  एकड़

 सामुदायिक  केन्द्र  क ेलिए  17.6  एकड़

 इसके  18  एकड़  भूमि  का  क्षेत्र  आंचलिक  हरियाली  के  रूप  में  देखभाल  और
 रख-रखाव  के  निमित्त  हुडको  को  सुपुर्द  किया  मया  है  ।

 (8)  भूमि  के  विकास  पर  हुडको  द्वारा  अभी  तक  कोई  खर्चा  नहीं  किया  गया

 (॥)  कोर  चूंकि  उच्छशाम  न्यायाक्रम  हारा  अमान्य  घोषित  किए  गए
 मुआवजे  की  अदायगोी  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खब्ितिण्दें क्वरा  जकक  क॑  यह  राशि  13  फ्रतिक्षलः  प्रतिकर्क  की  ब्याक  दर  रद्धत  उनको
 अफिस  को  कई
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 विवरण

 क्र०  सं०  समिति  का  नाम  तथा  पता  आवंटित  क्षेत्र  )

 1.  नव  संसद्‌  विहार  सहकारी  समूह  आवास  समिति  लि०  5.00

 2.  जवाहर  लाल  सहकारी  समूह  आवास  समिति  2.20

 3.  फखरूद्दीन  स्मारक  सहकारी  समूह  आवास  समिति  4.00

 4.  हस्र  सब  सहकारी  समूह  आवास  समिति  2.50

 5.  नीलांचल  सहकारी  समूह  आवास  समिति  1.50

 6.  संसद्‌  विहार  सहकारी  समूह  आवास  समिति  2.25

 7.  दक्षिण  सहकारो  समूह  आवास  समिति  4.30

 8.  प्रियदर्शिनी  सहकारी  समूह  आवास  समिति  2.25

 9.  श्रीोनिकेतन  सहकारी  समूह  आवास  समिति  3.00
 ___  —

 दबाइयों  के  सहयों  को  अंकित  करना

 911.  भ्रोघतो  सुसित्रा  महाजन  :  क्या  प्रधान  भन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दवाइयों  पर  करों  सहित  मूल्य  अंकित  करने  की  शर्त  लागू  नहीं  होती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  आम  आदमी  को

 होने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  का  रंवाई  की  गई  है  ?

 रसायन  ओर  उबंरक  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिस्ता  :  ओर
 यह  गैर-अनुसूचित  सूत्रयोगों  पर  लागू  होता  है  ।  फिर  गैर  अनुसूचित  ओषधों  के  पैकों

 पर  बिक्री  मल्य  अंकित  करने  के  संशोधित  ढ़ांचे  को  अपनाने  के  लिए  ओषध  उद्योग  को  31

 1991  तक  छूट  दी  गई  है  ।

 केरल  को  आवश्यक  वस्तुओं  का  आवंटन

 ]

 912.  श्री  टो०  जे०  अंजलोज  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृथा  करेंगे  कि
 1991  से  1991  तक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  केरल  को  वितरण  के  लिए

 कुल  फितनी-मात्रा  में  पामऑयल  और  मिट्टी  के  तेल  का  आवंटन  किया  गया
 तथा  कितनी-कितनी  मात्रा  में  इन  मदों  की  सप्लाई  की  गई  ?

 नागरिक  पू्ति  ओर  सा्बजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  कसालुहीन  :
 1991  से

 1991  के  महीने  के  वासस्‍्ते  केरल  के  लिए  पामोलीन

 और  मिट्टी  का  तेल का  आबंटन  और  उनकी  उठाई  गई  मात्रा  संलग्न  विवरण  पर  दी  गई
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 विवरण

 टन

 वस्तुएं  माह

 या

 जुलाई  अगस्त  सितंबर  अक्तूबर

 आ०  उ०  आ०  उ०  जा०  उ० उ०  ato  उ० उ०

 चावल  142500  145600  162500  19:700  150000  135600  150000  उन्न०

 गेहूं  30000  29800.  30000  30300  30000  29400  30000  उन्‍न०

 चीनी  11953  #*  13753  *  14949.  *  12551  *

 आयातित  शून्य  234  शुन्य॒  शून्य  शून्य  शून्य  1000  उन्न०

 खाद्य  तेल

 मिट्टी  का  21529  उण्न  21529  उणन०  21529  उन्‍न०  21529  उन्न०

 तेल  कि  —
 आ०7-आवंटन
 Jo. -  उठाई  गई  मात्रा

 *  सीनी  की  शत-प्रतिशत  मात्रा  उठा  ली  जाती  है
 उपलब्ध  नहीं  ।

 जलधारा  पोलना  के  अंतर्गत  प्रगति

 913.  थ्री  के०  प्रधानों  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  सूखाप्रवण  क्षेत्रों  में  सीमान्त  किसानों  को  पम्प  सेट  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  वर्ष  1988-89  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  धाराਂ  नाम  की  कोई  योजना  आरम्भ  को

 यदि  तो  इस  योजना  के  अंतग्गंत  शामिल  किए  गए  सूखा  प्रवण  जिलों  का  अ्यौरा

 क्या  और
 ह

 इस  योजना  के  अंतगंत  अब  तक  की  उपलब्धियों  की  तुलना  में  क्या  खक्ष्य  निर्धारित

 किए  गए  थे  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  उत्तममाई  एच०  :  जी  हां  ।
 इस  योजना  जिसे  उड़ीसा  सहित  13  राज्यों  के  615  सूखा  प्रभावित  अण्डों  में  चलाया

 जा  रहा  विद्युत  विभाग  द्वारा  1-4-90  से  बंद  कर  दिया  गया  31-3-90  तक  की

 बद्ध  देयताओं  को  वित्तीय  वर्ष  1990-91  में  पूरा  किया  जाना  था  ।

 उड़ीसा  में  इस  योजना  के  अंतर्गत  फूलबनी  और  सम्बलपुर
 जिले  शामिल  किए  गए  थे  ।

 उड़ीसा  में  1991  के  अंत  तंक  निर्धारित  चक्ष्यों  के साथ-साथ  प्राप्त  उपलब्धियां
 निम्नलिखित  हैं  :--
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 पम्प  संटों  की  संख्या

 जिले  का  नाम  लक्ष्य  उपलब्धि

 on  कालाहंली  1056  1056
 2.  थीलांगीर  840  770

 3.  फूचबनी  590  578

 4.  सम्ब्लपुर  695_  695

 योग  ््त  3171  3099

 उड़ोंखे  में  थशोनो  परियोजनाओं  का  संबधंन

 914.  श्रो  अर्जुन  अरण  सेटठी  :  क्या  स्ांच  मंत्री  यह  बैंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  में  चीनी  परियोजनाओं  के  संवर्धन  के  लिए  केला
 सरकार  से  अनुरौध  किया  और

 यदि  तो  उड़ीसा  सरकतर  करे  स्थेकूल  किए  गए  पत्र  अऔपर  परियोजना  स्थान  का
 ब्यौरा  कया  है  ?

 लाश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  और  दिनांक  2-1-1987  के
 प्रेस  नोट  के  तहत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  1.  लिए  लाइसेंस  नीति  सबंधो  मागेदर्शी  सिद्धांतों  के
 जारी  होने  के  पश्चात्‌  उड़ीसा  सरकार  के  एक  इडस्ट्रीयल  प्रोमोशन  एंड  इन्यस्टमेंट
 कार्पोरेशन  ऑफ  उड़ीसा  लि०  ने  संड़ौसा  भैं  विभिन्‍न  स्थानों  पर  नई  चीनी  फंक्ट्रियों  की
 स्थापना  के  लिए  ओशोगिक  लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  आवेदन  किया  उनके  अआक्ेदन  पत्रों  पर
 विचार  करने  के  उपरांत  केन्द्र  सरकार  ने  नई  चीनी  फंक्ट्रियों  की  स्थापना  के  लिए  7  आशय-पत्र
 प्रदान  किए  हैं  जिनका  वितरण  निम्न  प्रकार  है  :---

 विश  कक कक  कक  न  ज  ल  आज  अमल  मम  जज
 क्रम  सं०  आशय  पत्र  की  तारीख  स्थान

 ः
 टिप्पणी

 ह

 स्‍थान  हरिंपुर  तेह०  मे०  शक्ष्ति  हुयसे

 घेनकनाल जि० को हस्तांतरित घेनक नाल 2. 9 स्थान बोलानगिर न 3. रुबोन तह० न जिला कालाइॉडी ल्थान जिला त+ कोरस्बुट 5. स्थाच आनन्दपुर न ह जिला करउंझार 6. वह० जिला फ़ूलबानी -- 7. तह० जिला न गंजम $2
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 परम्परागन्न  उल्योगों  का  शंवर्धन

 —_—  सनननन्स्सन

 झ्लो  परसराम  भारताण  :  क्‍या  अज्ञाम  बंकी  वह  बस्तने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 सरकार  ने  आदिवासी  ओर  अ्षक्ुसक्षल  जाति  के  जोगों  के  पस्म्परागत  उद्योगों  का
 विकास  करने  और  इसी  प्रकार  के  आधुनिक  उद्योगों  की  तुलना  में  इन  उद्योगों  को  अधंक्षम  बनाने
 कै  लिए  कोई  कदम  उठाए

 हस्तकला-आघारित  कुटीर  उद्योगों  क ेलिए  और  भारत  तथा  विदेशों  में  इनके  उत्पादों
 के  लिए  बाजार  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  प्रोत्साहन  दैने  का  विचार  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  सहायता  उपलब्ध  कराने  का
 विचार  है  कि  इन  उद्योगों  के  लिए  अपेक्षित  कच्चा  माल  सही  दरों  पर  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में
 उपलब्ध  हो  ?

 उत्योग  संत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  जे०  तीर  अनुसूचित
 भातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  भागीदारी  खादी  त्तथा  ग्राभोशोग  के  समग्र  कोर्वेक्रम  का
 अखिन्त  अंग  खादी  तथਂ  फ़मोशोण  कार्यक्रमों  की  प्रकंथमिक  उश्तेश्य  अमुसचित  जफ्तियों/अनुसुचित्र

 जनला  यों  तथा  सपाज  के  जैन्य  कभजोर  थर्गों  को  हालत  खुघारका  ओर  उनका  चिकास  करना  से
 है  ।  जिन  पारम्परिक  उसोगों  में  समु०  खा०/ग०  ज०  जा०  के  लोगों  की  संख्या  अंधिक  है  थे
 लिखित  हैं--ऊनी  खादी  की  ग्रामीण  भखाद्य  तिलहन  एकत्र  जतमक्खने

 रेशा  आदि  ।  खादी  तथा  ग्रामोशोग  के  समश्र  कामों  में  रोजगार  पाने  वाले  अ०  जा०/अ०
 ज०  जा०  के  लोगों  की  कुल  संख्या  लगभग  30  प्रतिशत  है  ।  अ०  जा०/अ०  ज०  जा»  के  पारंपरिक
 उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भिम्ननलिखित  महत्यपूर्ण  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 1.  क्शिष  रूप  से
 अ०  जआा०/अ०  अनजीतियों  को  लोभ  पहुंचाने  के  लिए  देश  के  चने  हुऐ

 जिलों  में  विशेष  कर्येक्रभ  चलाए  मए

 2.  बजट  आवंटनों  का  एक  हिस्सा  विशेष  रूप  से  अ०  जा०/अ०  जनजातियों  के  लिए  अलग
 से

 8.  अनेजवेतियों  ओर  अ०  जातियों  के  लाभा्ं  उपयुक्त  कार्यक्रम  अलग  से  तैयार

 4.  अ०  जा०/अ०  जनजातियों  को  सहातायं  उदार  प्रक्रिया  का  पालम  करना  जैसे

 मशीनों  उपकरण/उपस्करों  को  खरीद  के  लिए  75  प्रतिशत  अनुदान  ओर
 25  अतिशत  ऋण  देना  तथा  भवन  निर्माण  के  लिए  50  प्रतिशत  अनुदान  मौर  50
 प्रतिशत  ऋण

 5.  बड़े  संस्थानों  को  2  50  करोड़  पए  कौ  अधिकतम  सीमा  कै  ऊपर  अतिरिक्त  सहायता
 देना  बशतें  कि  वे  इस  अतिरिक्त  राशि  का  ब्रवोम  विशेष  रूप  से  अ०  जा०/अ०
 जातियों  के  लाभाथे

 खादी  तथा  ग्रामोच्योग  आयोग  सामाम्यतया  उन्हों  ग्रामोद्योगों  को  क्कवा  देता  है  जिनके
 लिए  कच्चा  माल  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  हो  |  कच्चा  माल  दिलाने  के  काम  में  वह  राज्य  खादी
 ग्रामोच्चोग  बो्डों  की  माफंत  संस्थानों  और  सहकारी  समितियों  की  मदद  करता  खादी  तथा
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 ग्रामोद्योग  आयोग  का  प्रस्ताव  है  कि  कच्चे  माल  का  स्टाक  रखा  जाए  ताकि  मांगने  वाले  संस्थानों

 को  कचा  माल  उचित  मूल्यों  पर  और  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।

 सरकारो  क्षत्र  के  उपक्रमों  का  घाट

 916.  श्री  जे०  चोक्‍्का  राव  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  उपक्रमों  को  घाटा  हो  रहा  है  तथा  1991  के  अंत  तक

 इन्हें  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 इनमें  प्रत्येक  उद्योग  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  इन  घाटों  को  कम  करने  के  लिए  क्रिसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 आऔर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  भंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  पो०  के०  :  और  वर्ष  1989-90  के
 दौरान  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  के  98  उद्यमों  न ेघाटा  उठाया  31-3-1990  तक  की  स्थिति  के

 अनुसार  इन  उद्यमों  का  संचयी  घाटा  10,049 -99  करोड़  रुपये  का  था  ।  वर्ष  1990-91  के  शआंकडे
 सकलित  किए  जा  रहे  हैं  शथा  इन्हें  1992  प्रें  बजट  सत्र  के  दौरान  संसद  में  प्रस्तुत  किया
 जाना  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उद्यम  के  संघयी  घाटे  को  राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  है  ।

 और  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  निरंतर  चलते
 रहने  वाली  एक  प्रक्रिया  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु  सम्बद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग
 तथा  उद्यम  द्वारा  उद्यम-विशभेष  की  आवश्यकता  के  अनुधार  कारंबाई  की  जाती  आधुनिकीकरण
 तथा  पुनर्स्थापन  प्रबंधकीय  एवं  संगठनात्मक  उत्पाद-मिश्र  में
 ऊर्जा  प्रोद्योगिकी  उन्नयन  तथा  सरकार  के  साथ  समझोत्ता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  आदि
 निष्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु  किए  जाने  वाले  कतिपय  उपाय  हैं  ।

 विवरण

 रुपयों

 कऋ०  न  कंपनी  का  नास
 कक

 संचयी

 a  20  त

 1.  एयर  इंडिया  चार्ट्स  लि०  ]

 2.  आ्टिफिशियल  लिम्ब्स  मेन्यु०  कारपो०  आफ  इंडिया  1856

 3.  असम  अशोक  होटल  का रपोरेशन लि०  21
 4.  बंगाल  कंमिकल्स एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  5019
 5.  बंगाल  इम्युनिटी  लि०  2804
 6.  भारत  ब्रेक्स  एंड  वाल्ब्स  लि०  1427
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 10.  भारत  प्रोसेस  एंड  मंकेनिकल  इंजीनियसं  लि०

 11.  भारत  पम्प्स  एंड  कम्प्रेशसं  लि०

 12.  भारत  रिफ्रैक्ट्रीज  लि०

 13.  बीको  लारी  लि०

 14.  जट  एंड  एक्सपोर्ट  लि०

 15.  ब्रे  थवेट  एंड  कंपनी  लि०

 16.  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  लि०

 17.  ब्र  शवेयर लि०
 18.  बने  स्टेंडड  कंपनी  लि०

 19.  कानपुर  टेक्सटाइल्स  लि०

 20.  भारतीय  सीमेंट  निगम  लि०

 21  सेन्‍्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लि०
 22.  केन्द्रीय  अन्तर्दशीय  जल  परिवहन  निगम  लि०
 23.  कोचीन  शिपयाड़े  लि०
 24.  भारतीय  साईकल  निगम  लि०

 25.  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 26.  इलेक्ट्रानिक्स  ट्रेड  एंड  टेक्नालाजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया
 27.  एल्गिन  मिल्स  कंपनी  लि०

 28.  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लि०
 29.  भारतीय  उबंरक  निगम  लि०
 30.  भारतीय  खाद्य  निगम  लि०
 31.  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लि०

 34.  हिन्दुस्तान  इसेक्टीसाइड्स  लि०
 35.  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लि०

 नि  अ  तभीय।ख-जनी-ज  छल  8  39 9७-3७-.€.>.3..-००.......
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 39.  हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍से  कंस्ट्रक्शन  लि०

 40.  हुगली  डॉक  एंड  पोर्ड  इंजीनियस  लि०

 41.  हुगली  प्रिंटिंग  कंपनी  लि०

 42.  भारतीय  होटल  निगम  लि०

 43.  इंडियन  एयरलाइंस

 44.  इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 45.  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लि०

 46.  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम

 47.  इटेटीजेंट  कम्युनिकेशन  सिस्टम  लि०

 48.  मध्य  प्रदेश  अशोक  होटल  निमम  लि०

 49.  महाराष्ट्र  एंटीबायोटिक्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 50.  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लि ०
 51.  मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि०

 52.  मझ्नगांव  डॉक  लि०

 53  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लि०

 54.  माडन  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०

 55,  तामालैंड  पल्प  एण्ड  पेपर  कंपनी  लि०

 56.  भारतीय  राष्ट्रीय  बाईसाइकल  निगम  लि०

 57.  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  नियम  लि०

 58.  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  लि०

 59.  नेशनल  इंस्ट्ू  मेंट्स  लि०

 60.  नेशनल  जूट  मेन्युफेक्चरस  कारपोरेशन  लि०

 61.  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  लि०

 62.  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लि०

 63.  नेपा  लि०

 64.  उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एबं  हृथकरघा  विक।स  निगम  लि०

 ३6
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 65.  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  लि०

 66.  नादेंन  कोल  फील्ड्स  लि०

 67.  नेटेका  केरल  एवं  लि०

 68.  नेटेका  पंजाब  एवं  लि०

 69,  नेटेका  लि०

 70.  नेटेका  लि०

 71.  नेटेका  लि०

 72.  नेटेका  साउथ  लि०

 73.  नेटेका  लि०

 74.  नेटेका  बिहार  एवं  लि०

 75.  उड़ीसा  ड्रग्स  एब्ड  लि०

 76.  पारादीप  फास्फेट्स  लि०

 77.  पांडिचेरी  अशोक  होटल  निगम  लि०

 १8,  भारतीय  परियोजना  एवं  विकास  निगम  लि०

 79.  फास्फेट्स  एण्ड  कंमिकल्स  लि०

 80.  रांची  अशोक  बिहार  होटल  निगम  लि०

 81.  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०

 82.  रिचर्डंसन  एण्ड  क्रड़ास  (1972)  लि०

 83.  स्कूटसे  इंडिया  लि०

 84.  स्कूटसे  इंडिया  जी०  एम०  बी०  पश्चिम  जमंत्री

 85.  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 86.  साउथ  इस्टने  कोलफील्ड्स  लि०

 87.  सदन  पेस्टीसाइड्स  कारपोरेशन  लि०

 88.  भारतीय  मसाला  व्यापार  निगम  लि०

 89.  टेनरी  एण्ड  फूटवियर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 90.  तज़िवेणी  स्ट्रक्चरल्स  लि०

 91,  भारतीय  टायर  निगम  लि०

 92.  यू०  पी०  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  कंपनी  लि०

 93.  उत्कल  अशोक  होटल  निगम  लि०
 94.  वायुदृत
 95.  विगनयन  इंडस्ट्रीज  लि०
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 96.  विश्वरैया  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लि०  6113

 97.  वेबर्ड  लि०  688

 98.  वेस्टने  कोलफील्ड्स  लि  ०.  |  14386

 1004999

 ठाफको  को  उत्पादन  क्षमता

 917.  श्री  केशरोी  लाल  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कामपुर  स्थित  टैनरी  और  फूटवीयर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  पिछले  तीन  वर्षों
 की  उत्पादन  क्षमता  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  टाफको  के  उत्पादों  का  निर्यात  भी  किया  जाता
 यदि  हां  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 टाफको  को  अधिक  अर्थक्षम  ओर  कार्यकुशल  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  भम्त्रालय  में  राज्य  भण्त्री  पी०  के०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  उत्पादन
 ब्याौरे  संलग्न  दिए  गए  हैं  ।

 हां  ।

 निर्यात  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।
 सरकार  टेफ्को  को  और  अधिक  कार्यक्षम  बनाने  के  इस  इकाई  विभिन्‍न

 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  निधियां  देती  रही  पिछले  5  वर्षों  (31-3-91  के  दोरान
 योजना के  अन्तगंत  2.05  करोड़  रुपये  तथा  गेर  योजना  के  अन्तगंत  19.53  करोड़  रुपये  तक  की
 निधियां  दी  गई  थीं  ।

 पिछले  तोन  वर्षों  के  लिए  टंफ्को  के  वास्तविक  उत्पाद  आंकड़े
 लाखों जऊूपययथाययथयझई्-+

 उत्पाद  इकाई  वास्तविक  उत्पादन
 1988-89  1989-90  1990-91

 a ०  ्-्-्र्र्प्प््््््झः
 फुटवीयर  जोड़े  4.25  3.58  3.13
 बाक॑  लेदर  कि०  ग्राम  5.00  4.37  2.10
 क्रोम  लैदर  बगें०  मी०  1.65  1.52  1.34
 लेदर  बोर्ड  शीट  0.17  0.26  0.16
 रबड़  सामग्री  कि०  ग्रा०  2.00  2.15  1.01

 शू-फिनिशेस  रू०  33.17  27.53  24.61
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 पिछले  तोन  ब्ों  के  दोरान  टेफ्को  के  उत्पादों  का  निर्यात

 रुपयों
 1.  प्रत्यक्ष  निर्यात

 उत्पाद  1988-89  1989-90  1990)

 फुटवीयर  2.27  न

 बा  लेदर  27.18  23.27  0.88

 क्रोम  लेदर  4.35  1.09  1.90

 ओद्योगिक  लंदर  ना  1.40  29.14

 क्लोज्ड  अपर  न  --  _

 सेडलरी  0.29  जप
 कट  सोल  0.78  न  न

 2.  निर्यात  प्रतिष्ठानों  के  माध्यम  से  निर्यात

 __
 2]

 उत्पाद  ___1988-89.  1989-90  1990-91

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मात्रा  मूल्य
 (९०)  (०).  (९०)

 आ्लार्मी  कमबंटे  -  —  106155  179.06  58513  106.80

 ——_ बूट  डी०  एम०  एस
 बाग ाााा््भ्भ्भ्भ्भमणाा

 इंडियन  डग्स  तथा  फार्मास्यृठिकल्स  लि०  सजदूर  संघ  को  मान्यता

 डा०  असीम  बाला  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इंडियन  ड्रग्स  तथा  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  के  प्रबंधकों  तथा  भारत
 सरकार  ने  फेडरेशन  आफ  मेडिकल  एंड  सेल्स  रिप्रेजेन्टेटिब्स  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  को  इंडियन
 ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  के  मेडिकल  एण्ड  सेल्स  रिप्रेजेन्टेटिव  के  लिए  बातचीत  करने  वाले
 एकमात्र  मजदूर  संघ  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई

 ॥॒

 कया  फेडेरेशन  आफ  मेडिकल  एण्ड  सेल्स  रिप्रेजेटेटिग्स  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  की
 मान्यता  वापिस  ले  ली  गयी  यदि  तो  मान्यता  वापस  लेने  का  प्रावधान  किस  कानून
 में

 क्या  अर्न्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  भारत  सरकार  को  मान्यता  वापस  ले  लेने  के  लिए
 लिखा  यदि  तो  क्‍या  उत्तर  दिया  गया
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 खत  न्‍नन

 क्‍या  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  ने  19-8-1989  से  तालाबंदी  औद्योगिक
 विवाद  अधिनियम  के  अनुसार  पूर्व  सूचना  देकर  घोषित  की  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  कर्मचारियों  को  तालाबंदी  की  अवधि  19-8-89  से
 20-11-89  तक  के  लिए  वेतन  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  सन्त्रालय  में  उप  सन्‍त्रो  पवन  सिह  :  से  ()  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गुजरात  ओर  दिललो  में  नए  उद्योगों  का  पजोकरण

 919.  श्री  चन्द्रह्  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  भसम्त्री  यह  «ताने  को  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  और  ग्रुजरात  से  नग  उद्योगों  के  पंजीकरण  के  सबंध  में  सरकार  के  पास

 विचा  राधीन  पढ़े  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी

 ।  1990  से  31  1991  तक  गुजरात  तथा  दिल्ली  में  पंजीकृत
 उद्योगों  का  ब्योरा  क्‍या  ओर

 बिचाराधीन  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाने  की  आशा  है
 उद्योग  मम्त्रालय  में  राज्य  स्न्त्रो  पी०  जे०  तारीख  25

 1991  की  अधिसूचना  सं०  477  के  तहत  नई  ओद्योगिक  नीति  के  अनुसार  उद्योगों  के  पंजीकरण
 की  योजनाएं  समाप्त  कर  दी  गई

 भारतोय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  न्यूजलेटरਂ  में  ब्योरे  प्रकाशित  किए  जाते
 इस  प्रकाशत  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जा  रही  हैं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सलधानो  में  अनधिकृत  निर्माण  को  नियरानो  हेतु  समिति

 920  ओर  लबन  लाल  खराना  :  क्या  शहरी  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  राजधानी  में  अनधिक्ृत  निर्माण  और  भवन  उपनियमों
 के  उल्लंघन  की  समस्य|ओं  के  बारे  में  एक  समिति  की  स्थापना  का  आदेश  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  समिति  के  विचारार्थ  विषय  क्या
 क्‍या  समिति  ने  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 झ्हरी  विकास  भन्भ्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरदलाचलस  )  :

 अनधिकृत  निर्माण  और  रिहायशी  सम्पत्तियों  के  दुरुपयोग  की  विस्तार  से  जांच  करने

 तथा  दिल्‍ली  का  सुथ्यवस्थित  विकास  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  इस  खतरे  का  सामना  करने  हेतु

 उपचारी  उपायों  सुझाव  देने  के
 लिए  शह  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति

 गठित  की  गई
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 हां  ।

 मोजूदा  विनियमनों  तथा  स्वीकृत  भवन  निर्माण  उप-नियमों  के  भवन  निर्माण
 उप-नियमों  के  उल्लंघन  तथा  दिललो  बृहद  योजना  के  विनियम  के  संबंध  में  भवन  निर्माताओं  तथा

 व्यावसायिकों  की  गतिविधियों  को  देखते  हुए  समिति  ने  विभिन्न  धस्षिफारिशें  तैयार  की  समिति
 की  सिफारिसों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ ये  बातें  :  -  रेजीडेंट्स  एसोसिएशनों  में  से  विशेष  पुलिस
 अधिकारियों  की  क्षेत्राधिकार  के  न्यायालयों  की  संख्या  में  अनधिक्ृत  निर्माण  पर
 स्थानीय  निकायों  के  ब्रभावशाली  नियंत्रण  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  अधिनियम  तथा  पंजाब  पालिका
 अधिनियम  में  मुख्तारनामे  के  पंजीकरण  को  अनिवायं  बनाने  के  लिए  पंजीकरण  अधिनियम
 में  किसी  सावंजनिक  क्षेत्र  अथवा  गेर-सरकारी  भवन  निर्माता/विकास  द्वारा  प्लाट/भूमि/
 निर्मित  स्थल  की  बिक्री  विज्ञापित/प्रचारित  करते  समय  जोखिम  वाले  घटकों  की  सूची
 बेहतर  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  के  तत्वाधान  में  पुलिस  के  चार  दलों  का
 डिमोलिशन  स्कवॉड  को  सुदृढ़  चुक  के  मामले  में  इत्यादि  के
 उत्त  रदायित्व  निर्धारित  भवन-निर्माताओं  तथा  प्रापर्टी  एजेंटों  को  लायसेंस  जारी
 करना  भी  शामिल  है  ।

 ”  ए०  पो०  ए०  आर०  में  निवेदक  मंडल

 श्री  पी०  सी०  थासस  :  कया  श्रधान  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  ए०  पी०  ए०  आर०  में  कोई  निदेशक  मण्डल

 यदि  तो  इस  मंडल  का  पिछली  बार  कब  गठन  किया  गया रद

 क्‍या  इस  मंडल  का  कार्यकाल  समाप्त  हो  गया

 ए०  पी०  ए०  आर०  में  कानूनी  रूप  से  मठित  ऐसा  निदेशक
 मंडल  कितने  वर्षों  से  नहीं  है  जिसमें  गेर-सरकारी  सदस्य  और

 गत  तीन  वर्षों  के दोरान  ए०  पी०  ए०  आर०  द्वारा  केरल  के
 कोट्टायम  ओर  एर्णाकुलम  जिले  में  कितनी  परियोजनाओं  की  सहायता  की  गई  ?

 प्रामोण  विकास  भन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रों  उत्तमभाई  एच०  :  नहीं  ।

 इस  बोर्ड  का  गठन  1-1-1987  को  किया  गया  था  ।

 इस  मंडल  का  कार्यकाल  31-12-1989  को  समाप्त  हो  गया  था  ।

 1-1-1990  से  ।

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  केरल  के  कोट्टायम  तथा  एर्नाकुलम  जिलों  में  कापार्ट  से
 सहायता  प्राप्त  स्वीकृत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  और  में
 दिया  गया  है  ।

 61



 27  1991 लिखित  उत्तर

 18:
 1७

 19५]

 ४५]४४४

 1७

 ४|॥४)

 ३७५

 917१8

 i>
 ue

 bay

 ४५|७३
 1५

 12]७४)

 ३७४

 00780"

 (३
 $e
 ७

 ५७

 20803
 (४

 ४४४
 B

 Blob

 1७

 ६४]
 ४

 0७०५12४४०
 है

 ४218

 1४/21/21४०)

 ६७५

 9८५6६

 ३०७५

 00८

 9८91

 be

 000५
 ८५

 v

 92५७
 ३७
 (४

 Aner,

 2(७1219

 ९४४

 916'96

 ७२२३४

 BID

 ib

 ४5%

 {prbibie

 2hhbeR

 ४७५

 001५8]

 29%812७४

 >(५

 120191४

 ३४७७३

 bbb

 4६७०

 88265.

 81910

 1010

 ७४८

 ७1210

 80७1221५

 ३४४

 00L'97'91

 2800] ७

 ४1319

 ४७२२७

 ७४122(७

 ‘ypbibip

 4७४

 000'SL'S 90)

 BRIE

 PE

 २६

 ६ ट े ३७ [४ 289 ४२७७ ३७ ७७ 29 ॥६



 क्र

 र्म्य्स्म्म्म्म्म्म्म्म्ऊम्ऊम्म्म्म्ऊ्ाजाण-आयणययतण_तता++_+727)“_ल€त_ैऔ___ैै_ैस्‍स्‍ततंन
 न

 अरऑ..8हफहफहफहपते्े््ेध

 ससफस

 ि

 (४४

 ड़

 (३

 ४५७२४

 2७४५७

 ८ [

 रपट

 ६०५

 8788८

 ४४

 8६६८६

 92]७

 पृथ्थ

 ९४६

 8८

 200

 १४७४

 $00'६8

 २७४

 ६00६8

 2५

 ४४७४

 ५६१४

 ७३७६

 (५)

 20008

 ७]

 ०।॥४

 ०७

 ७0
 है

 ४२॥:७

 ६७०

 0059८

 ६७७

 0059८

 ४.९

 ४९३४०

 20४

 (#)

 ४३29

 (७०

 ४९

 >2७७५३

 ५9

 (६)

 ४४७

 ४४३४

 ।

 २४%

 ६७७

 ४8४

 ४५

 (2)

 द्व
 ।

 ३७७५

 ३७०

 6

 (७

 $।
 ३४

 288

 ४०॥

 डे

 ्््््झ््आआरररऔ॥

 ४०००७

 ४५

 डि
 ।

 ३७
 (७

 ४६0७५

 ७
 ।



 27  1991 लिखित  उत्तर

 418/2|
 1७

 %५12७1७10121७

 “2228

 1४1७४
 0५

 Bie

 ४01७

 .

 b2jpblele

 bbejh

 20३७३

 3४

 Bye

 [Rb

 ४४५५

 ३४४

 000'0८+%

 20

 85४3

 ०॥४

 ०७

 ६४०

 ३७५

 ७३७३७

 डर

 ३॥

 ३७
 (४

 |

 4७0

 ३७
 (७

 ४209



 6  1913  लिखित  उतर

 27  1991  को  होने  थाली  सदन  को  बंठक  के  लिए
 उड़ीसा  सैग्ड  कम्पलेक्स  में  बम  विस्फोट

 922.  और  गरुवास  कामत  :  क्‍या  प्रधान  सी  यह  बताने  की  क$पा  करेंगे  कि  :

 कया  इंडियन  रेअर  अथ्सं  लिमिटेड  के  उड़ीसा  सेंड  कम्पलेक्स  में  बम  विस्फोट  हुआं

 यदि  तो  क्या  बम  विस्फोट  के  कारण  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्‍या  अपराधियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 और

 दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  भस्त्रो  सार्गरेह  :

 हां  ।

 और  स्थानीय  पुलिस  जिसके  पास  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  कर्ज  कीं  गई  मामले
 की  जांच  कर  रही  है  |  वे  अभी  तक  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंचे  हैं  ।

 पुन्निस  ने  अभी  तक  चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  है  जिनमें  खे  हक  कम्पनी  का
 नियमित  कमंचारी  दो  नेमित्तिक  कमंचारी  हैं  और  एक  नौकरी  से  बरखास्त  कमंचारी  है  ।

 इस  मामले  में  की  जाने  वाली  कारंवाई  पुलिस  द्वारा  की  जा  रही  जांच  के  परिणामों
 पर  निर्भर  करेगी  ।

 राग्ज  चीनो  फारलाते

 923.  क्री  मोरेश्वर  सावे  :  क्या  लाच्च  मम्ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  क्रेंग्रे  कि  :

 देश  में  सरकारी  उपक्रमों  तथा  निगमित  क्षेत्र  में  चीश्की  कक़ुस्लखानों  की  राज्यवार (

 कुल  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  राज्य  में  रुूण  घोषित  किए  गए  चीनी  कारखानों  के  नाम  तथा  उनकी  संल्या
 है  ४ हे

 क्‍या  इन  रुग्ण  चोनी  एककों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  सरकार  के  पास  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  कब  तक  पुनः  चालू  कर  दिया
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खास  भसम्त्रालय  के  राज्य  सम्जी  तदण  :  30-9-1991  तक  की  स्थिति
 दर्शाने  वाला  ब्यौरा  पंलग्न  पर  है  ।

 से  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी  1985  के  रुपबंधों  के

 तहत  जो  कंपनियां  रुग्ण  हो  जाती  हैं  उन  कंपनियों  के  मामलों  को  इंडस्ट्रियल  एंड  फाइनेंशियल

 रिक॒स्ट्रक्शन  बोर्ड  आई०  एफ०  को  भेजा  जा  सकता  बी०  आई०  एफ०  आर०
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 ने  सूचित  किया है  कि  12  मामले  प्राप्त  हुए  हैं  जिन  पर  उपरोक्त  अधिनियम  के  उपबंधों  के  तहत
 समुचित  कारंवाई  की  जा  रही  ऐसी  फैक्ट्रियों  की  सूचना  संलग्न  पर

 सहकारी  व  सावंजनिक  क्षेत्र  की  रुग्ण  चीनो  फक्ट्रियों  से  संबंधित  सूचना  नहीं  रखी
 जाती

 देश  में  संस्थापित  घोतो  फ॑  क्ट्रियों  को  राज्यवार  तथा
 क्षेत्रवार  कुल  प्रंस्या

 30-9-1991  की  स्थिति

 ऋ०  सं०  राज्य  या  संस्थापित  चीनी  फक्ट्रियों
 कुल  स ं०

 फक्जी  awe  साब०  oo  सहकारी  दल वतन
 1.  उत्तर  प्रदेश  45  29  31  105
 2.  बिहार  20  10  --  30
 3  पंजाब  2  2  13  17
 4.  हरियाणा  1  गा  9  10
 5.  पश्चिमी  बंगाल  1  न  2
 6.  आसाम  _ 1  2  3
 7.  नागालेण्ड  ना  न

 8.  राजस्थान  1 1  3
 9.  अध्य  प्रदेश  4  1  3  8

 10.  उड़ीसा  1  4  5
 11.  महाराष्ट्र  6  --  95  101
 12.  गुजरात  17  17
 13.  गोमा  न-+  1
 14.  तमिलनाडु  16  2  14  32
 15.  कर्नाटक  8  3  18  29
 16.  पांडिबरेरी  1  ने  1  2
 17.  आंध्र  प्रदेश  10  6  18  34:
 18.  केरल  न  2  3

 कुल  141.  .  57.  229  .  छठ
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 चोगी  लिनके  भामले  बो०  आई०  एफ०  आर०  को  प्राप्त  के  नाम

 क्रम  चोतो  फ़ेक्ट्री का  नास
 आग  प्रदेश

 1.  चल्लापल्ली  सुग्स  लि०

 2.  किरलामपुडी  सुगर  मिल्स  लसि०

 बिहार

 3.  चम्पारन  सुगर  वकक्‍स  लि०
 कर्नाटक

 4.  दावनगेरे सुगर  कंपनी  लि०
 5.  सलारजंग  सुगर  मिल्स  लि०
 6.  गंगावती  सुगर्स लि०

 राजस्थान

 7.  मेवाड़ सुगर  मिल्स  लि०

 महाराष्ट्र

 8.  गोदावरी सुगर  मिल्स  लि०
 पंजाब

 9.  भगवानपुर सुगर  मिल्स  लि०

 सध्य  प्रवेश
 10.  जिवाजी राव  सुगर  कं०  लि०

 पश्चिमी  बंगाल

 11.  रामनुग्गोर  केन  एंड  सुगर  कं०  लि०

 उत्तर  प्रदेश

 12.  लक्ष्मीजी  सुगर  मिल्स  लि०

 जण्डोगढ़  में  सहकारी  समितियों  को  भूमि  का  आबंटस

 924.  झी  पथम  कूसार  बंसल  :  क्‍या  शहरो  थिकास  ब्रस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  सरकारी  संगठनों  पर  दबाव  कम  करने  की  दृष्टि  से  भवन

 निर्माण  कार्य  के  लिए  सहकारी  भबन  निर्माण  समितियों  को  प्रोत्साहन  देने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रोत्साहन  दिये  गये  और

 67



 लिखित  उत्तर  27  1991

 संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डरीगढ़  में  विभिन्‍न  सहकारी  समितियों  को  भूमि  आवंटित  करने  के
 संबंध  में  कम  प्रति  ढुई

 शहरी  विकास  भन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एम०  :  ओर  यह
 स्वीकार  करके  हुए  कि  आवास  तथा  भूमि  तक  पहुंच  को  सरल  बनाने  में  आवास  सहकारिताएं
 अद्वितीय  स्थान  रखती  प्रारूप  राष्ट्रीय  आवास  नीति  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  निर्धारित  करती

 है  कि  सहकारो  सप्रमितियों  के  गठन  से  विभिन्न  आय  समूहों  के  लिए  शहरी  ओर  प्रामीण  क्षेत्रों  में
 आश्रय  संबंधी  विभिन्‍न  क्रियाकलापों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  ।

 विभिन्न  आय  वर्गों  के  अन्तगेंत  आने  वाले  अपने  सदस्यों  को  लाभान्वित  करने  के  लिए

 सहकारी  आवास  समितियों  को  राष्ट्रीय  स्तर  के  वित्तीय  संस्थान  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  आवास
 आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  ओर  जीवन  बीमा  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा
 प्रवरतित  आवास  वित्त  संस्थानों  द्वारा  ऋण  सहायता  उपलब्ध  की  जानी  है  ।

 इन  समितियों  को  कुछ  राज्य  सरकारों  तथा  विकास  एजेंसियों  द्वारा  उच्वित  मूल्य  पर
 विकसित  भूमि  भी  उपलब्ध  की  जाती  है  ।

 चंडीगढ़  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  संघ  राज्य-क्षेत्र  चंडीगढ़  में  पंजीकृत
 118  सहका री  समितियों  के  आवेदनों  पर  विचार  किया  गया  तथा  उनकी  जांच  की  गई  पात्र
 सदस्यों  सहित  पात्र  समितियों  की  सूची  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  तथा  भूमि  के  आबंटन  के
 लिए  चंडोयड़  आवास  बोर्ड  को  भेजी  गई  बोर्ड  ने  नियमों  के  अनुसार  अन्य  सूचना  सहित  भूमि
 के  प्रीमियम  का  25  प्रतिशत  जमा  कराने  हेतु  112  समितियों  को  प्रस्ताव  पत्र  भेजे  हैं  ।

 भोपाल  गंस  पीड़ितों  के  लिए  सरकारी  तंत्र  प्रणाली

 925.  श्री  थो०  श्ोगिज्यास  प्रसाद  :

 भरी  एम०  बो०  चमाशेशर  भूति  :

 क्या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  8  1991  के  टाइम्सਂ  में  अपारेट्स
 फार  भोपाल  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  भोपाल  के  गैस  पीड़ितों  की-मृत्यु  होती  जा  रही  है  और  वहां  घन  की
 व्यवस्था  करने  ओर  प्रत्येक  मामले  में  भुगतान  के  लिए  देय  मुआवजे  की  घनराशि  का  निर्धारण  करने
 हेतु  अभी  भी  कोई  सरकारोी  तंत्र  नहीं  और

 यदि  तो  पीड़ितों  के  लिए  धनराशि  आदि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकारी  तंत्र
 भ्रजाली  को  सुचाक  रूप  से  चलसमे  हेतु  क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  बिकमर  है  ?

 राधन  ओर  उनरक  भ्रभ्त्रालय  में  श्य  भम्नरो  सखिल्ता  :  से  दावों
 का  ब्रधिनिक्के्रत्र  ओर  मुभ्रावज़े  का  वितरण  भोपाल  ग्रेस  रिसाव  दुघंटना  का  पंजीकरण  एवं

 1985  के  उपब्रंघों  के  अतगंत  किया  जाना  इस  योजना  में  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  अधिनिर्णय  एवं  मुमावजे  की  कारंवाई  प्रारंभ  करने  हेतु  उपयुक्त  सहायता  सहित  कल्याण
 आयुक्त  की  नियुक्ति  के  लिए  प्रावधान  है  ।  कल्याण  आयुक्त  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  और
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 निर्णय  की  कारवाई  3  1992  जो  कारंबाई  प्रारंभ  करने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 निर्धारित  की  गई  तारीख  तक  प्रारंभ  हो  जानी  चाहिए  ।

 फास्फेद्स  एंड  के मिकलस  खिसिटेड  हारा  भधिस्छोल  को  कहो

 भूमि  से  विस्थापित  हुए  व्यक्षियों  को  रोक्षगार्‌

 ]
 926.  श्री  छेदी  पासवान  :  कया  प्रधान  सम्की  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  फास्फेट्स  एंड  केमिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  अ्रधिग्रहीत  की  गयी

 भूमि  से  विस्थापित  सभी  परिवारों  को  रोजगार  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  की  रोजगार  दिया
 गया  है  और  कितने  व्यक्तियों  को  अभी  रोजगार  दिया  जाना

 श्सायन  ओर  उ्जरक  सम्त्रालय  में  राज्य  भम्जी  चिन्ता  :  से  पी०
 पी०  सी०  एल०  ने  अपनी  अमझोर  इकाई  का  उबंरक  प्रभाग  स्थापित  करने  के  लिए  77
 परिवारों  से  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  |  इन  परिवारों  में  से पी०  पी०  सी०  एल०  मे  ?  व्यक्तियों
 को  रोजगार  दिया  है  और  33  व्यक्तियों  को  नियमित  सेवा  में  पूर्ण  रूप  से  शामिल  करने  के  लिए
 प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  बशर्ते  कि  वह  आवश्यक  दक्षता  प्राप्त  कर  लें  ।  पी०  पी०  सी०  एल०  उन
 सभी  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  में  समर्थ  नहीं  रही  जिनकी  भूमि  अधिग्रहण  की  गयी  थी  क्योंकि
 उनके  खनन  प्रभाग  में  पहले  से  ही  फालतू  कर्मचारी  श्रे  ओर  उसमें  से  रूछ  कम्ंारियों  को  उवंरक
 प्रभाव  में  भेजा  यया  था  ताकि  संपूर्ण  अमझोर  इक्राई  की  ब्यबहायंता  में  सुधार  सके  ।  इसके  अलाका
 उबरक  विभाग  भें  अधिकांश  तोर  पर  दक्ष  कर्मचारियों  की  अअवश्यकता  थी  भौर  जिब  परिकारों  की

 भूमि  अधिब्रहूण  की  ययी  थी  उनसे  संबंधित  व्यक्ति  अपेक्षित  दक्षता  नहीं  रखते  थे  ।

 दिल्‍लो  में  सड़कों  को  मरम्भत

 ]

 927.  श्रो  चेतन  पो०  एस०  चोहाब  :

 श्रीमती  भावता  चिशल्िया  :

 क्या  शहरी  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1991  के  दोरान  हुई  भारी  वर्षा  के  कारण  दिल्‍ली  में  क्षतिग्रस्त  सड़कों
 की  मरम्मत  पर  कुल  कितनी  घनराशि  खजं  की  गई

 क्या  सभी  क्षतिग्रस्त  सड़कों  की  मरम्मत  कर  दी  गई
 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्‍या  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं  ?

 शहरो  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  :  से  सूचना
 एकन्न  की  जय  रहो  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएबी  ।

 6
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 भाभा  परभाण्‌  अनुसंधान  केसर  में  अनसंधान  ओर  विकास

 928.  श्री  राम  शरण  यादव  :  क्या  प्रधान  भनत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ने  उद्योंगों  के  द्र,त  विकास  के  लिए  अथवा  देश  के
 सामान्य  तकनीकी  विकास  से  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  राष्ट्रीय  ऊर्जा  विकास  के  कायंक्रम  के  अपने
 प्राथमिक  उद्देश्य  के  अतिरिक्त  उद्योगों  के  द्र्त  विकास  के  लिए  अथवा  देश  के  सामान्य  तकनीकी
 विकास  से  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  अनुसंधान  एवं  विकास  प्रयासों  के  परिणाम  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा  क्या  और

 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  उठाए  जा  चुके  कदमों  के  क्‍या  परिणाम
 मिले  हैं  ?

 लोक  शिकायत  उचा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  माग्गरेट
 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  परमाणु  बिजली  के  उत्पादन  के  वास्ते  अनुसंधान  तथा  विकास

 संबंधी  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  संबंधी  मुख्य  कार्य  के  परमाणु  ऊर्जा  के  अन्य
 शान्तिमय  अमुप्रयोगों  का  पता  लगाता  आ  रहा  है  ओर  देश  के  सामान्य  तकनीकी  विकास  के
 लिए  देशभर  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  आधुनिक  प्रौद्योगिकियों  सम्बन्धी  जानकारी  का  प्रसार  भी  कर
 रहा  है  ।

 ओर  इलंक्ट्रानिकी  और  न्यूक्लियर  यंत्रीकरण के  क्षेत्र  में  प्रोद्योगिकी  के  अंतरण
 संबंधी  हमारा  काम  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनी  इलक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के
 माध्यम  से  किया  जाता  रहा  है  ।  इस  कंपनी  का  कारबार  प्रतिवर्ष  300  करोड़  रुपए  से  अधिक  का

 आइहसोटोप  प्रोद्योगिकी  का  उसके  अनुप्रयोगों  के  साथ  प्रसार  विकिरण  तथा  आइसो  टोप  प्रौद्योगिकी
 बोड़े  के  माध्यम  से  किया  जाता  अन्य  आधुनिक  प्रौद्योगिकियों  का  अंतरण  वाणिज्यिक  स्तर  पर
 निजी  उद्योगों  को  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के  प्रौद्योगिकी  अंतरण  वर्ग  के  माध्यम  से  किया  जाता
 है  ।  इसके  अन्य  सरकारी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  विभिन्न  राज्य
 सरकारों  के  लिए  भी  प्रोद्योगिकियों  का  विकास  किया  जाता

 आजविक  संगलन  के  क्षेत्र  मे ंसफलता

 ]
 929.  श्री  अम्ता  जोशो  :  क्‍या  प्रधान  मग्जो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  बंज्ञानिकों  ने  संगलनਂ  ”
 के  क्षेत्र  मे  कोई

 सफलता  हासिल  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस
 क्षेत्र  में  वैज्ञानिक  अनुसंधान  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मा्गरेट  :

 |
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 और  नहीं  ।  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  अब  तक  कोई  महत्वपूर्ण
 उपलब्धि  हासिल  नहीं  की  है  ।

 संगलन के  क्षेत्र  इस  समय  भारत  में  निम्नलिखित  प्रयोगशालाएं  अनुसंधान  काये  कर

 रही  हैं  :--

 1.  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  बम्बई  ।

 2.  प्रगत  प्रौद्योगिकी  इंदोर  ।

 3.  प्लाज्मा  अनुसंधान  गांधीनगर  ।

 $.  साहा  न्यूक्लियर  भोतिकी  कलकत्ता  ।

 इन  प्रयोगशालाओं  में  न्यूक्लियर  संगलन  ऊर्जा  से  संबंधित  भोतिकी  तथा  प्रौद्योगिकीय  मुद्दों
 को  समझने  के  लिए  सेद्धांतिक  और  प्रायोगिक  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  अमोन  के  मृश्य

 930.  श्री  विग्विजय  सिंह  :  क्या  शहरी  बिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  और  दिल्ली  प्रशासन  के  पास  उपलब्ध  खाली  पड़ी  भूमि  का
 बतेमान  बाजार  दरों  पर  मूल्य  कितना

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  की  भूमि  का  अधिकतम  उपयोग  करने  तथा  गरीब  लोगों
 के  लिए  रियायती  मकान  बनाने  हेतु  संसाधन  जुटाने  के  लिए  कोई  परियोजना  तैयार  की
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  प्ंत्री  एम०  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  विकास  दर

 931.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्याम्थयन  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  की  विकास  दर  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  कम

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उत्तर  प्रदेश  की  विकास  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का
 विचार  है  ?

 योजना  ओर  कारयक्रम  कार्यान्थयन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  एच०  आर०  :
 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1989-90  में  झनुमानों  पर  आधारित  नवीनतम  आंकड़ों  के

 निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद  में  वाधिक  संवृद्धि  3.23  प्रतिशत  जो  कि  आंध्र
 हिमाचल  त्रिपुरा  तथा  पश्चिम

 गा
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 बंगाल  को  वाषिक  संवृद्धि  से  कम  तथा  अरुणाचल  मध्य
 राजस्थान  तथा  तमिलनाडु  की  वाधिक  संबृद्धि  से  कम  है  ।

 राज्यों  के  बीच  संवृद्धि  दरें  विभिन्न  कारणों  से  अलग-अलग  इनमें  से  कुछ  कारण
 आधार  उद्योग  तथा  उद्यमशीलता  का  ऐतिहासिक  रूप  से  भअसमान  विकास  तथा  साल

 दर  साल  वर्षापात  में  अंतर  जिसके  फलस्वरूप  सूखा  और  बाढ़  आदि  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  संवृद्धि  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  विकास  योजनाएं  कार्यान्वित  कर
 रही  आधार  ग्रामीण  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  इत्यादि  के
 विकास  के  लिए  निवेश/परिथ्यय  तथा  गरीबों  की  आय  बढ़ाने  के  लिए  प्रत्यक्ष  रोजगार  सृजन
 क्रमों  का  कार्यान्वयन  भी  इन  योजनाओं  में  शामिल  है  ।

 लांच  तेलों  का  आयात

 932.  भरी  हरि  केबल  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  खांध्व  तेलों  की  किंतेंनी  मात्रा  का  आयात  किया

 इन  तेंलों  के आयात  के  लिए  कुल  कितनी  विदेशी  का  भुगतान  किया

 क्‍या  सरकार  खाद्य  तेलों  के  मामले  में  आत्मनिर्भंर  होने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार
 कर  रही  और

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 साभरिक  पूत्ति  और  सावंजमिक  वित्तरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालहीन  :
 और  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दोरान  आयात  किए  गए  खाद्य  तेलों  की  मात्रा  उसके

 लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  सहित  निम्नवत  है  :
 न  जे  कजे७ओआफि  जज  जन

 वर्ष  आयात  की  मात्रा  लागत  बीमा  क्षाड़ा  मूल्य
 मी ०  रु०

 ~ 1988-89  10.89  765.16
 1989-90  2.96  203.60

 1990-91  5.38  349.95 5
 और  भारत  सरकार  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर  होने  के  लिए  उपाय

 कर  रही  भारत  सरकार  का  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  18  राज्थों  में  लागू  किया  जा  रहा
 इसकी  लागत  पर  केना  और  राज्यों  के  बीच  75  :  25  के  आधार  पर  भागीदारो  है  ।  तिलहन उत्पादन  कार्यक्रम  के  तहत  पोध  संरक्षक  रसायनों  और  बेहतर  कृषि स्प्रिकंलेर  राइजोबिंयम  कल्चर  जिप्तम  और  पाइराइट  जैसे  निवेशों  के  लिए  राजसहायता
 दी  जा  रही  है

 हु

 आवास  बींड  की  गठन

 ]
 933.  थी  तारा  चसा  खंडेलथाल  :  कया  शहरी  चिकास  अंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  ;

 १३
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 क्‍या  सरकार  ने  राजधानी  की  आवास  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक
 अलग  आवास  बोडे  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उक्त  आवास  बोडे  कब  तक  गठित  किया  जायेमा  और  यह  कब  तक  काये
 करना  आरंभ  कर  देगा  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  ओर  सरकार
 ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पुनगंठन  का  निर्णय  लिया  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  एक
 पृथक  आवास  बोर्ड  का  गठन  शामिल  था  ।  निर्णय  के  अनुसरण  में  चूंकि  प्रस्ताव  पर  सावधानी -
 पृंक  विचार  करना  तथा  कई  प्रशासनिक  एवं  कानूनी  कदम  उठाये  जाने  अपेक्षित  अतः  नये  आवास
 बोर्ड  के  गठन  का  कोई  निश्चित  समय  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  प्रामीण  क्षेत्रों  में  उच्चोगों  को  स्थापना

 ]

 934.  झरो  राजेल्र  कुमार  शर्मा  :  कया  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  बड़े  औद्योगिक  घराने  की  ओर  से  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर

 रामपुर  जिले  में  किसी  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  पो०  के०  :  और  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  के  पिछड़े  जिलों  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  कुल  477  प्रस्ताव  प्रक्रिया  के  विभिन्‍न
 घरणों  में  हैं  ।  इसमें  रामपुर  जिले  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  12  प्रस्ताव  शामिल  हैं  ।

 क्योंकि  यह  नीतिगत  मामला  है  इसलिए  विचाराधीन  मामलों  के  ब्यौरे  प्रकट  नहीं  किये  जाते  ।

 ओद्योगिक  क्षेत्र  के  पुर्नानर्माण  के  अध्ययन  के  लिए  पेनल
 ५

 ]

 935.  श्री  मकल  वासनिक  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 गा

 क्‍या  सरकार  ने  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  पुनर्निर्माण  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  पेनल

 का  गठन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयम  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  एज०  आर०  :

 और  योजना  आयोग  ने  3।  1991  को  ओद्योगिक  पुनसंरचना  पर

 मंत्रालयीन  का्यं-दल  का  गठन  किया  जिसके  विचारार्थ  विषय  निम्न  प्रकार

 )  श्रमिक  संबंधों  से  संबंधित  मौजूदा  कानूनों  में  उप्रबंधों  की  समीक्षा  करना  ।

 ओद्योगिक  पुनसंरचना  में  राज्य  तथा  सरकारों  की  भूमिका  की  समीक्षा
 करना  ।

 भूमि  के  हस्तांतरण  को  शासित  करने  वाले  मोजूदा  विनियमों  की  समीक्षा  करना  ।
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 कम्पनी  अधिनियम  के  तहत  परिसमापन  के  लिए  प्रचलित  क्रिया-विधियों  की  समीक्षा

 करना  ।

 औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनसंरचना  आई०  एफ०  द्वारा  बीमार  उद्योगों
 की  पुनः  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  मोजूदा  प्रक्रियाओं  की  समीक्षा  करना  ।

 ऐंसे  अन्य  पहलुओं  पर  विचार-विमर्श  करना  जो  पुनः  समाप्ति  तथा  कामगारों
 के  पुनर्वास  इत्यादि  के  तरीके  से  औद्योगिक  फार्मों  द्वारा  समायोजन  में  आने  बाली
 बाधाओं  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  मैं  प्रासंगिक  हैं  ।

 रोजगार  इत्यादि  के  वेकल्पिक  अवसरों  में  उनके  पुनः  प्रशिक्षण  एवं  पुनः  नियुक्ति  हेत

 उपयुक्त  टमिनल  लाभों  जैसे  उपायों  के  जरिए  कामगारों  के  पुनर्वास  सहित  निबंधित
 ओद्योगिक  पुनसंरचना  करने  के  तरीकों  एवं  साधनों  का  सुझाव  देना  ।

 पर्बतीय  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  प्रोत्साहन

 936.  भ्री  सूुधोर  सावन्त  :  कया  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  ओद्योगिक  नीति  से  उद्यमियों  के  लिए  पवबंतीय  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उच्योग
 स्थापित  करने  हेतु  सभी  प्रोत्साहन  समाप्त  हो  गए

 यदि  तो  उद्यमियों  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ऋण  मंजूर  करने  वाले  अधिकारियों
 का  दूर-दूर  के  स्थानों  में  नियुक्त  होने  के  कारण  इन  क्षेत्रों  मे ंपरियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  करने  में
 अत्यधिक  विलंब  हो  जाता

 यदि  तो  इसमें  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के  सिन्ध  दुर्ग  जिले  में
 उद्यमियों  को  काफी  समय  से  राज  सहायता  नहीं  दी  गई  यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 क्‍या  सरकार  उन  पर्वतीय  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  परिवहन
 संबंधी  राज  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  पी०  जे०  :  और  सरकार  ने
 पिछड़े  क्षेत्रों  के ओद्योगीकरण  के  लिए  1988  में  बिकास  केन्द्रों  की  एक  योजना  की  घोषणा
 की  थी  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  63  विकास  केन्द्रों  का चयन  किया  जा  चुका  है  ।  इनमें  से
 अधिकांश  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  ।  इसके  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  पिछड़े  और  पवंतोय  राज्यों

 जम्मू  और  कश्मी  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  के  8  पर्वतीय  पश्चिम  बं  गाल  के
 दाजिलिंग  जिले  तथा  अन्दमान  एवं  निकोबार  दट्वीपसमूह  ओर  लक्षद्वीप  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए
 परिवहन  राजसहायता  उपलब्ध  है  ।  यह  राजसहायता  चुनिदा  रेल  शीर्षों  से  परिवहन  लागत  की
 75%  से  90%  के  बीच  होती  है  ।

 ओर  वित्तीय
 संस्थाओं

 ने  अपने  कार्यों  का  विकेन्द्रीकरण  कर  दिया है  ताकि  उनके
 क्षेत्रीय  और  शाखा  कार्यालय  ओद्योगिक  परियोजनाओं  पर  कारंवाई  कर  सके  तथा  सहायता  कर
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 के  पर्वतीय  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  से  प्राप्त  आवेदनों  की  प्रक्रिया  को  प्राथमिकता  भी

 देते  हैं  ।

 पहली  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  पात्र

 एकक  को  राज  सहायता  वितरित  करती  थी  और  बाद  में  केन्द्र  सरकार  से  प्रतिपूर्ति  का  दावा  करती

 थी  ।  केन्द्र  द्वारा  जिले-वार  वितरण  की  सूचना  नहीं  रखी  जाती  ।

 (a)  परिवहन  भाग  तथा  के  उत्तर  में  उल्लिखित  क्षेत्रों  में  पहले  से

 ही  दी  जा  रही  है  ।

 बिहार  में  फल  ओर  सब्जो  पर  आधारित  उद्योगों  को  सहायता

 937.  भ्री  राम  लखन  सिह  धादथ  :

 श्री  राम  टहल  चोधरी  :

 कया  लाश  प्रसंस्करण  उच्चीग  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बिहार  के  रोहतास  और  भोजपुर  जिलों  में  फल  और  सब्जी

 पर  आधारित  उद्योगों  को  सहायता  दे  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  की  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या
 ओर

 क्‍या  बिहार  के  इन  जिलों  में  फल  और  सब्जी  पर  आधारित  उद्योगों के  बारे  में  कुछ
 योजनाएं  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  पड़ी  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चयोग  भ्न्त्रालव  के  राज्य  भम्त्री  गिश्घिर  :  (  और
 सरकार  को  बिहार  राज्य  आदिवासी  सहकारिता  विकास  निगम  लिमिटेड  से  निम्नलिखित  दो
 प्राप्त  हुए  हैं  :--  प्रस्ताव

 आदिवासी  गावों  द्वारा  खुम्बी  की  खेती  एवं  प्रसंस्करण  के  लिये  बुनियादी  सुविधाओं
 के  विकास  की  परियोजना  रिपोर्ट  ।

 2.  छोटा  नागपुर  के  आदिवासी  क्षेत्रों
 में

 फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  के  लिए
 बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास  की  परियोजना  रिपोर्ट  ।

 राज्य  सरकार  की  टिप्पणियां  प्राप्त  नहीं  हुई  इनके  प्राप्त  होने  पर  आवश्यक
 कारंवाई  की

 अल्प  रोजगार  अत्यल्प  रोजयार  वाले  व्यक्ति

 938.  भ्री  के०  पो०  उम्मोकृष्णन  :  कया  योजना  ओर  कार्थक्रस  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  अथवा  योजना  आयोग  ने
 और  रोजगारਂ  की  श्रेणियों  में  आने  वाले  व्यक्तियों  की कोई  परिभाषा  निश्चित  की
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 पहली  1988,  1989,  1990  ओर  1991  को  ग्रामीण  और

 शहरी  क्षेत्रों  में  श्रमिकों  में  कुल  कितने  व्यक्ति  ओर  बेरोजगार  ओर

 उक्त  अवधि  के  दोरान  विभिन्‍न  आयु  वर्ग  में  कितने  प्रतिशत  श्रमिक  लाभकारी
 रोजगार  में  थे  ओर  उसी  अवधि  में  कितने  लोग  अल्प  रोजगार  और  अत्यल्प  रोजगार
 श्रेणियों  में  थे  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  एच०  आर०  :
 ओर  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  एस०  एस०  ने  रोजगार  तथ

 बेरोजगारी  मापने  के  लिए--सामान्‍्य  चालू  साप्ताहिक  स्थिति  तथा  चालू  देनिक  स्थिति  के
 रूप  में  तीन  दृष्टिकोण  अपनाए  हैं  ।

 सामान्य  स्थिति  दृष्टिकोण  के  कोई  व्यक्षित  प्राप्तਂ  के  रूप  में  वर्गीकृत  तब
 किया  जाता  है  यदि  वह  सर्वेक्षण  की  तारीख  के  पूर्व  के  365  दिनों  की  संदर्भ  अवधि  के  दोरान

 अपेक्षाकृत  लम्बी  अवधि  तक  काम  कर  रहा/रही  तथा  वह  के  रूप  में  तब  वर्गीकृत
 किया  जाता  है  यदि  वह  काम  नहीं  कर  रहा/रही  है  वरन  वह  संदर्भावधि  के  अपेक्षाक्रत  लम्बी  अवधि
 के  लिए  काम  ढुंढ़  रहा  है  या  काम  के  लिए  उपलब्ध  है  ।

 चालू  साप्ताहिक  स्थिति  दुष्टिकोण  के  तहत  किसी  व्यक्ति  को  प्राप्त
 '

 तब  वर्गीकृत
 किया  जाता  है  यदि  वह  सर्वेक्षण  की  तारीख  से  पूर्व  एक  संदर्भावधि  के  दोरान  कम  से  कम  एक  घन्टाः

 काम  कर  चुका/चुकी  तथा  वह  के  रूप  में  बर्गीकृत  तब  किया  जाता  है  यदि  वह  संदर्भ

 सप्ताह  के  किसी  दिन  एक  घन्टे  के  लिए  भौ  काम  महीं  कर  रहा/रही  है  वरन  अवधि  के  दोरान  किसी

 समय  काम  कर या  ढूंढ़  रहा/रही  हो  ।  इस  दृष्टिकोण  से  एकत्रित  आंकड़े  पर  आधारित  अनुमानों  को
 सर्वेक्षण  वर्च  में  एक  ओसत  सप्ताह  की  स्थिति  को  वशति  हैं  ।

 चालू  देनिक  स्थिति  दृष्टिकोण  के  तहत  प्रत्येक  व्यक्ति  की  कार्य  स्थिति  को  संदर्भ  सप्ताह  के
 प्रत्येक  भाधे  दिन  के  लिए  वर्गीकृत  किया  जाता  है  ।  कोई  व्यक्ति  दिन  के  लिए  रोजगार  प्राप्तਂ
 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जाता  है  यदि  वह  दिन  के  दोरान  4  घन्टे  या  और  अधिक  के  लिए
 काम  कर  चुके  यदि  उसने  एक  घंटा  या ओर  अधिक  वरन  चार  घंटे  से  कम  कर  चुका  है
 तो  उसे  दिन  के  लिए  रोजगार  प्राप्तਂ  के  रूप  में  माना  जाता  है  तथा  आधे  दिन
 के  लिए  बेरोजगारਂ  यदि  वह  काम  के  लिए  उपलब्ध  या  दृढ़  रहा  है|  दूसरी  ओर  यदि  कोई  व्यक्ति
 किसी  दिन  एक  धन्‍्टे  के  लिए  भी  किसी  काये  में  नही  लगा  है  लेकिन  चार  घंटे  या  और  अधिक  के
 लिए  काम  दूंढ़  रहा  या  उपलब्ध  है  तो  उसे  दिन  के  लिए  बेरोजगारਂ  माना  जाता  है  ।  तथापि
 यदि  वह  दिन  के  दोरान  चार  घंटे  से  कम  के  लिए  काम  ढुंढ़  रहा  या  उपलब्ध  है  तो  उसे  दिन
 के  लिए  बेरोजगार  माना  जाता  इस  प्रकार  संदर्म  सप्ताह  के  दोरान  रोजगार  के  मानव  दिवसों
 की  संख्या  तथा  बेरोजगारी  के  मानव  दिवसों  की  संख्या  का  आकलित  किया  जाता  है  ।  इस  भाधार
 पर  किए  ग्रये  अनुमानों  से  सर्वेक्षण  वर्ष  में  एक  औसत  दिन  के  रोजगार/बेरोजगारी  के  औसत

 रिमाण  का  मापन  प्राप्त  होता  है  ।

 जबकि  सर्वेक्षण  से  एकत्रित  आंकड़े  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण
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 6  1913  खिखित  उत्तर

 गारी  का  विभिन्‍न  स्थितियों  के  आधार  पर  व्यक्तियों  के  परस्पर  वर्मीकरण  तथा  अतिरिक्त/वंकल्पिक
 कार्य  के  लिए  उनकी  उपलब्धता  के  अनुसार  रोजगारों  को  वर्गीकरण  द्वारा  माप  करता  योजना

 आयोग  ने  सप्ताह  में  काम  किये  गये  दिवसों  की  संख्या  के  आधार  पर  रोजगार  प्राप्त  तथा  बेरोजगारों

 चाल  साप्ताहिक  स्थिति  के  बितरण  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  सर्वेक्षण

 आंकड़े  का  प्रयोग  करके  अल्प  रोजगारी  तथा  अत्यधिक  अल्प  रोजगारी  के  अनुमान  तैयार  किए  हैं  ।
 रोजगार  प्राप्त  व्यक्ति  को  प्राप्तਂ  तब  माना  जाता  है  यदि  उसने  सप्ताह  में  सात  दिन
 से  कम  काम  किया  तथा  अल्परोजगार  प्राप्त  «यक्ति  को  अल्परोजगारਂ  प्राप्त  तब
 माना  जाता  है  यदि  वह  सप्ताह  के  आधे  या  आधे  से  कम  काम  कर  चुका  है  ।

 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  एस०  एस०  के  बेरोजगारी  तथा
 रोजगारी  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  पंचवा्िकी  सर्वेक्षण  1988  के  दौरान  किया
 गया  1987-88  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  चालू  साप्ताहिक  स्थिति  अवधारणा  के  अनुसार
 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  का  राज्यवार  अनुमान  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 1987-88  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  रोजगार  अल्प  रोजगार  अत्यधिक  अल्प

 रोजगार  प्राप्त  तथा  बेरोजगारों  का  विभिन्‍न  आयु  समूहों  में  शुभ  शक्ति  के  वितरण  का  प्रतिशत

 संलग्त  में  दिया  गया  है  |

 चाल्‌  साप्ताहिक  स्थिति  के  आधार  पर  श्रम  शक्तित  में  बेरोजगार  को  संस्ता  (000

 (1987-88)

 राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  ग्रामीण  ग्रामीण  शहरी  जोड़ जोड़
 पुरुष  स्त्री  पुरुष  स्त्री

 ध्ज  4  5  6  पत्र

 1.  आंध्र  प्रदेश  589  494  322  146  1551
 2.  असम  189  58  30  14  291.

 3.  बिहार  656  95  222  15  988

 4.  गुजरात  315  84  186  11  596

 5.  हरियाणा  262  28  62  13  365

 6.  हिमाचल  प्रदेश  49  6  8  3  66
 7.  जम्मू  और  कश्मीर  89  7  25  10  131
 8.  कर्नाटक  197  110  256  46  609

 9.  केरल  805  564  226  177  1772

 10.  मध्य  प्रदेश  314  104  211  57  686

 11.  महाराष्ट्र  342  117  601  127  1187
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 ]  2  3  4  5  6  7

 12.  मणिपुर  3  1  4  2  10

 13.  मेघालय  नगण्य  नगण्य  1  1  2

 14.  नागालैंड  के  के  2  नगण्य  2

 15.  उड़ीसा  353  165  91  25  634

 16.  पंजाब  150  26  111  27  314

 17.  राजस्थान  441  107  169  26  143

 18.  सिक्किम  2  नगण्य  1  नगण्य  3

 19.  तमिलनाडु  789  450  616  229  2084

 20.  त्रिपुरा  14  6  8  5  33

 21.  उत्तर  प्रदेश  782  116  363  25  1286

 22.  पश्चिम  बंगाल  503  284  550  188  1525

 23.  अंडमान  निकोबार  1  नगण्य  2  4

 द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  नगनन्‍्य  नगण्य  नगण्य  ।

 25.  चंडीगढ़  नफ्म्य  0  18  4  22

 26.  दादर  एवं  नमनर  नमण्य  0  कोई  शहरी  क्षेत्र  नग्रण्य

 27.  दिल्ली  2  0  101  32  135

 28.  दमन  हीव  16  6  14  5  41

 29.  लक्षदीव  1  1 1  नगण्य  3

 30.  मिजोरम  0  0  नगण्य  नगष्य  नगण्य

 31.  पांडिचेरी  15  9  |  12  ही  ।  43

 अखिल  6680
 1196

 टिप्पणी  :  1.  जनसंख्या  अनुमानों  के  संबंध  में  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  1५81  ।  के  लिए  किये
 गए  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  दोर  के  अपरिष्कृत  कच्ची
 दरों  का  प्रयोग  करके  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  अनुमान  निकाले  गये

 2.  सर्वेक्षण  में  जम्मू  एवं  कश्मीर  के  लद्दाख  तथा  कारगिल  जिले  तथा  नागालैंड  के  ग्रामीण
 क्षेत्र  शामिल  नहीं  ।

 |
 2838  4213  1196  15127
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 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वक्षण  संगठन  के  1987-88  के  सर्वक्षण  अनुसार
 अल्परोजगार  तथा  बेरोजगार  को  प्रत्येक  आय  म्‌ह  में  भम  शक्ति

 के  विवरण  का  प्रतिशत
 3  वलममममक७कक  मम  ल््

 आयु  समूह

 5-14  15-29  30-59  60*  सभी  आयु

 [.  श्रम  शक्ति  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0

 रोजगार  96.2  91.4  97.6  98.2  95.2

 .  अल्परोजगार*ं  लागू  नहीं  लागू  नहीं  लागू  नहीं  लागू  नहीं  11.9

 अत्यधिक  अल्परोजगार**  लागू  नहीं  लागु  नहीं  लागू  नहीं  लागू  नहीं  1.9
 बेरोजगार  3.8  8.6  2.4  1.8  4.8

 टिप्पणी  :  1.  *अल्परोजगार  प्राप्त  वे  ब्यक्ति  हैं  जो  संदर्भ  सप्ताह  में  सात  दिन  से  कम  काम
 किया  ।

 2.  **अत्यधिक  अल्परोजगार  प्राप्त  वे  व्यक्तित  हैं  जो  संदर्भ  सप्ताह के  आधे  के  लिए  या
 आधे  से  कम  काम  कर  चुके  थे  ।

 3.  अल्प  रोजगार  तथा  अत्यधिक  अल्परोजगार  का  आयु  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 लाब  तेलों  के  मूल्यों  में  बढ्धि

 939.  श्री  राजवोर  सिह  :

 शो  घबलराज  पासोी  :

 क्या  प्रधान  भम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्य  तेलों  ओर  वनस्पति  तेल  के  मूल्यों  में  1991  से  1991  का
 अवधि  में  कितनी  वृद्धि हुई  है और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  मूल्य  वृद्धि  वर्ष  1989-90  में  हुई  मूल्य  वृद्धि  की  तुलना  में  बहुत  अधिक
 ओर

 हं

 यदि  तो  इस  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  ः  हैं  ?
 नागरिक  पूतति  ओर  सावंजनिक  वितरण  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्चो  कमालद्‌दीन  :

 खाद्य  तेलों  और  वनस्पति  तेलों  के  थोक  भूल्य  सूचकांक  में  9  1991  को  समाप्त
 सप्ताह  के  लिए  1991  के  महीने  की  तुलना  में  क्रमशः  7.2  प्रतिशत  और  8.8  प्रतिशत  की
 वृद्धि दर्ज  की  गई  है  ।  खाद्य  तैलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  लिए  मुख्य  कारक  हैं  :  मद्गा-अ  पूर्ति  में  आग
 वृद्धि  सामान्य  मुद्रा-स्फीति  होना  तथा  साथ  ही  भुगतान  शेष  संबंधी  अवरोधों  के  कारण
 खाद्य  तेलों  के  सीमित  मात्रा  में  आयात  से  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच  अन्तर  होना  ।

 79
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 मििकिका  अमल  5  न  क्‍्पप्यपिय्यप्याण/यय

 नहीं  ।

 मूल्यों  में  कमी  लाने  के  वास्ते  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  कदम  इस  प्रकार

 वनस्पति  में  गैर-पा  रम्परिक  तेलों  के  उपयोग  पर  उत्पाद-शुल्क  में  छट  सभी  खाद्य  तेलों  के
 डीलरों  और  विनिर्माताओं  द्वारा  रखी  जाने  वाली  खाद्य  तिलहनों  और  तेलों  की
 भंडारण  सीमाएं  पारम्परिक  तेलों  के  साथ  गेर-पारम्परिक  खाद्च  तेलों  के  मिश्रण  की  अनुमति
 देना  ।  राज्य  सरकारों  से  भी  कहा  गया  है  कि  खाल्य  तिलहनों  और  तेलों  के  जमाखोरों  और
 बाजारी  करने  वालों  के  विरुद्ध  कड़ी  कारंवाई  करें  |  इसके  केन्द्रीय  सरकार  ने  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्यों  की  परिवीक्षा  करने  और  उनकी  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वित्त  मन्त्री  की
 अध्यक्षता  में  एक  मूल्य  संबंधी  मन्त्रिमण्डल  समिति  गठित  की  है  ।  खाद्य  तेलों  1991-92  हेतु
 रेल  बजट  में  रेल  भाड़े  में  वद्धि  के  प्रस्ताव  से  भी  छूट  दी  गई  है  ।

 महासागर  को  तलहटो  से  खनन  कश्ने  का  प्रस्ताव

 ]

 940.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महासार  की  तलहटी  से  खनन  करने  के  लिए  सरकार  के  विचाराधीन  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मार्गरेट  :
 अन्य  विकसित  देशों  के  साथ  कदम  मिलाकर  प्रौद्योगिकीय  विकास  में  एवं  कभी  भी  अन्तर्राष्ट्रीय

 बाजार  की  मांग  के  अनुसार  तुरन्त  वाणिज्यिक  प्रणाली  में  इसकी  परिवतंनशीलता  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  भारत  का  एक  गहन  समुद्र  संस्तर  खनन  परीक्षण  प्रभाली  विकसित  करने  का  कायंक्रम  है  ।

 केन्द्रीय  यान्त्रिक  इंजीनियरी  अनुसंघान  दुर्गापुर  के  साथ-साथ  देश  के  उद्योगों
 का  एक  बड़ा  समूह  तथा  अनुसंधान  एवं  बिकास  केन्द्रों  द्वारा  नोडल  एजेंसी  के  रूप  में  एक  गहन
 समुद्र  संस्तर  खनन  परीक्षण  परियोजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  यह  प्रणाली  5  कि०  मी०
 की  गहराई  पर  पूर्णतः  संक्रियास्मक  गहन  समुद्र  संस्तर  खनन  प्रणाली  की  भू-आधारित  संकरी  जल
 सुविधा  से  निम्न  आयतन  विभिन्‍न  चरणों  में  उत्तोत्तर  विकसित  की  जाएगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लबाहर  रोलगार  योजना  में  शामिल  उत्तर  प्रदेश  के  गांव

 941.  भी  भवन  चस्द्र  खब्हूरो  :  क्या  प्रधान  संतज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी  जिलों  के  जिलेवार  कितने  गांव
 जबाहर  रोजगार  योजना  में  शामिल  किए

 उक्त  अवधि  के  दोरान  उपरोक्षत  योजना  के  अन्तगंत  पोड़ी  गढ़वाल  और  चमोली
 जिलों  में  कितना  वाधिक  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  और  वास्तव  में  कितना  घन  खर्च  किया

 8

 ।
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 पर  योजना  पर  कुल  मिलाकर  कितना  खचं  होगा  और  इससे  ग्रामीण  लोग  कहां  तक
 लाभान्वित  होंगे

 चाल्‌  वित्त  वर्ष  में  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिए  इस  योजना  के  अन्तर्गंत
 कितना  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मसन्त्रालय  सें  राज्य  मनन्‍्त्री  जो०  :  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पव॑तीय  जिलों  की  सभी  पंचायतों
 को  निधियां  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।  चूंकि  ग्राम  पंचायत  जवाहर  रोजगार  योजना  को  कार्यान्वित
 करने  बाली  सबसे  छोटी  स्थानीय  संस्था  है  इसलिए  सरकार  कार्यक्रम  के  अन्तमंत  शामिल  किए  गए
 गांवों  का  ब्यौरा  नहीं  रखती  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्य  के  अंश  सहित  कुल  आवंटित  निधिग्रों  तथा  किए  गए
 खचं  का  ब्यौरा  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 रुपये
 गा  एएएछ  +न  --  --  -

 1989-90  1990-91

 जिला  आबंटित
 ._

 किया  गया  आबंटित  क्रिया  ग्रया
 निधियां  खं  निधियां  ख़ं __  वी  निधन

 पौढ़ी  463.61  530.60  399.83  376.68

 गढ़वाल  341.23

 चमोंली  288.07  259.13  248.83

 जवाहर  रोजगार  योजना  मजदूरी  रोजगार  के  अवसर  सूजित  करके  बे  रोजगारी/अल्प्र-
 रोजगार  की  स्थिति  में  आंशिक  रूप  से  सुधार  लाने  की  दिशा  में  ग्रामीण  गरीबों  के  लिए  पूरक

 मजदूरी  रोजगार  के  अवसर  सजित  करने  के  अपने  प्रार्थाभक  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  सफल  रही
 है  ।  इसके  साथ  ही  इस  योजना  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सामाजिक  और  आर्थिक  दृष्टि  से  उपयोगी

 आधारभूत  ढांचे  सूजित  करने  का  अपना  गौण  उद्देश्य  भी  प्राप्त  किया  है  ।

 योजना  के  अन्तगंत  चालू  वर्ष  अर्थात्‌  1991-92  में  उत्तर  प्रदेश
 के  आठ  पबं  तीय

 जिलों  को  आबंटित  कुल  निधियां  नीचे  दर्शायी  गई  हैं  :

 जिला  आवंटित  घतराशि

 उत्तर  काशी
 2.  चमोली  262.03

 3.  टिहरी  गढ़वाल  339.94

 4.  देहरादून  वि
 5.  पोड़ी  गढ़वाल

 6.  पिथौरागढ़
 7.  अल्मोड़ा  567.92

 8.  नेग्रीताल  778.54
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 इसके  भूकम्प  से  प्रभावित  जिलों  को  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लक्षित  समूह  के  लिए  5000  मकानों  का  निर्माण  करने  के है  9  ४
 लिए  7.25  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  धनराशि  भी  रिलीज  की  गई  है  ।

 बायातित  उबरकों  का  परिवहन  और  वितरण

 942.  श्री  जीवन  शर्मा  :  क्या  प्रधान  भन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  देश  में  आयातित  उवंरकों  और  अन्य  कच्चे  माल  जेसे  डी०  ए०  पी०
 और  पोटाश  का  पत्तन  पर  उनका  परिवहन  करने  और  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  सुपुदंगी
 एजेंसियों  से  टेंडर  आमन्त्रित  करके  उन्हें  सुपुदंगी  का  काम  किया  जाता  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  इस  समय  क्या  प्रतिक्रिया  अपनाई  जा  रही  है  ?

 रसायन  ओर  उवरक  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  चिन्ता  भारतीय
 पत्तनों  पर  डी०  ए०  यूरिया  और  एन०  पी०  के०  जेसे  आयातित  मगर  पोटेशिक  उवंरकों  का

 उनका  परिवहन  तथा  देश  के  अन्दर  ही  उनके  वितरण  का  काय  सीमित  निविदायें
 आमंत्रित  करके  एक  संचालन  अभिकरण  को  सौंपा  जाता  पोर्टंशिक  उबंरक  आफ
 पोटाश  तथा  सल्फेट  आफ  मात्र  इंडियन  पोटाश  लि०  पी०  द्वारा  संचालित
 किए  जाते  हैं  और  आई०  पी०  एल०  को  प्रति  टन  देय  मुआवजे  का  निर्धारण  प्रश्नाधीन  अवधि  के
 लिए  वा्िक  सेखों  तथा  सभी  सम्बद्ध  आंकड़ों  के  जांच  के  पश्चात्‌  स्वीकायं  पाए  गए  व्यय  की  मदों
 के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 गैर  पोटाशिक  उवंरकों  के  संचालन  के  लिए  निजी  और  युक्त
 क्षेत्र  में  सभी  मुख्य  उबं रक

 उत्पादकों  से  वाधिक  आधार  पर  निविदायें  आमन्त्रित  की  जाती
 वार्ता  समिति  द्वारा  दरों  में  कमी  कश्ने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जाते  निविदायें  आमन्त्रित
 करने  के  लिए  शर्तें  तथा  निम्नतम  निविदा  की  स्वीकायंता  के  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  वित्त  मंत्रालय
 के  अनुमोदन  से  लिया  जाता  है  ।

 चित्रों  को  खरोद/प्रदर्शनो  पर  किया  गया  व्यय

 943.  श्रो  कड़िया  मुण्डा  :  कया  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  नियन्त्रणाघीन  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  द्वारा  चित्रों
 की  खरीद  तथा  चित्र  प्रदर्शनी  क ेआयोजन  पर  किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  द्वारा  शीषंस्थ  अधिकारियों  की  पत्नियों  के  कहने
 पर  भारी  घनराशि  खचं  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  में  किसी  जांच  का  आदेश  देने  का  विधार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संज्ञालय  के  शाज्य  संत्री  सागरेट  :
 इलेक्ट्रानिकी  विभा

 ग
 के  अन्तर्गत

 आने  वाले  तीन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  हैं  अर्थात
 इलेक्ट्रा  निक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  एष्ड  सी०एम०्सी०
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 लि०  तथा  सेमीकण्डक्टर  कॉम्प्लेकसल  लि०  सी०  ई०  टी०  एण्ड  टी०  लि०  तथा

 एस०  सी०  एल०  ने  पेंटिंग  की  खरीद  करने  तथा  पेंटिंग  की  प्रदर्शनी  का आयोजन  करने  पर  कोई
 राशि  खचं  नहीं  की  सी०  एम०  सी०  लि०  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  पेंटिंग  की  खरीद  पर

 71,950  रुपये  तथा  पेंटिंग  की  प्रदर्शनियों  के  आयोजन  पर  1,58,877  रुपये  की  राशि  खं  की  ।

 नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मोतिया  खान  झुग्गी  बासियों  का  पुनर्वास

 944.  श्री  अरविन्द  सेताम  :  क्या  शहरी  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मोतिया  खान  आवासीय  कालोनी  के  बाहर  रहने  वाली

 सैकड़ों  झुग्गी  वासियों  को  पुनर्वास  देने  का  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  कब  तक  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 शहरो  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्जी  एम०  :  ओर  दिल्ली
 प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  मोतिया  खान  के  पात्र  झुग्गी  वासियों  को  1992  के  अन्त  तक
 स्थानान्तरित  किए  जाने  की  आशा

 राशन  की  धस्तुओं  को  जमाखतोरी

 945.  श्री  पंकज  चोधरी  :  क्या  प्रधान  भनत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  महीनों  के  दोरान  राशन  की  वस्तुओं  की  जमाखोरी  करने  और  खुले
 बाजार  में  बेचने  का  कोई  मामला  प्रकाश  में  आया  ०

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  पर  रोक  लगाने  के  लिए  अब  तक  कोई  कायंबाही  की
 और

 यदि  तो  कितने  अ्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गयी  है  और  उनका  ब्योरा
 क्‍या

 नागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  कमालुद्वीन  :
 से  राज्य  सरकारें  और  संघ  क्षेत्र  आवश्यक  वस्तु  1955  तथा  अन्य

 संगत  कानूनों  के  उपबंधों  के अनुसार  आवश्यक  वस्तुओं  की  वस्तुओं  के  संबंध  में
 खोरी  और  अन्य  कदाचारों  में  अन्तग्रंस्त  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  कर  रही  हैं  ।

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 स

 31-10-91  तक  अश्राप्त  सूचना  के  अनुसार  आवश्यक  वस्तु
 अधिनियम  के  अन्तगंत  जारी  किए  गए  विभिन्‍न  नियन्त्रण  आदेशों  के  उल्लंघन  के  लिए  वर्ष  1991
 के  दोरान  119478  छापे  मारे  गए  एवं  4156  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  18.79
 करोड़  रुपए  मूल्य  की  वस्तुएं  जन्त  की  गईं  ।  ति

 हुर्गा  दिल्‍लो  में  भूसि  पर  अनधिक्ृत  कब्जा

 ]
 946.  भ्रो  रामाअथ  प्रसाद  क्या  शहरी  विकास  सल्त्रो  दुर्गा  दिल्ली  में  भूमि  पर

 83
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 अनधिकृत  कब्जे  के  बारे  में  29  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  794  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  मामले  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  सन्‍त्रालंय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एस०  :  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय

 संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  मामले  में  तब  से  कोई  परिवततंन  नहीं  हुआ  है  ।

 आई०  पो०  सो०  एल०  के  क्षेथरों  में  और  पूंजो  न  लगाना

 947.  झ्लो  चित्त  अस्‌  :  क्या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आई०  पी०  सी०  एल०  के  कुछ  शेयरों  में  और  पूंजी  न  लगाने  का
 विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायम  ओर  उवंरक  मन्त्रालय  के  राज्य  संन्‍्त्री  चिन्ता  :  ओर

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रस्तावित  अपनी  परियोजनाओं  पर  होने  वाले

 ख्लब  को  पूरा  करने  के  लिए  संसाधन  जुटाने  हेतु  आई०  पी०  सप्ती०  एल०  द्वारा  कुछ  शेयरों  के

 बिनिवेश  समेत  विभिन्‍न  विकल्प  सुझाए  गए  इस  मामले  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 है  ।

 बिहार  के  प्राभोण  क्षत्रों  में  पेयजल

 948.  श्री  राभ  टहल  चोंघरी  :  कया  प्रधान  भनन्‍त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  लोगों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  विंहार  के  रांची  जिले  में  शुंरू  को  गई  योजनाओं  के  नाम  क्या

 इन  योजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  हुई  है  तथा  इन  योजनाओं  से  कितने  गांव
 लॉभान्विंत  हुए

 क्या  इस  क्षेत्र  के  निम्न  मौर  पिछले  वर्गों  क ेकिसानों  को  योजना  के  बंतगेत

 कुंओं  का  निर्माण  करने  हेतु  धनराशि  स्वीकृत  नहीं  की  जा  रही  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  जोर  इस  बारे  में  कोन  से  उपचारात्मक  उपाय  करने
 का  विचार  है  ?

 ग्रामीण  थिकांस  सन्त्रालथ  में  राज्य  सम्त्री  उत्तमभाई  एच०  :  रांची  जिला

 संहित  बिहांर  में  ग्रामीण  लोगों  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम
 ओर  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतगंत  स्वच्छ  पेयजल  उपलब्ध  कराया  जा

 रहा

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  के  रांची  जिले  में  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 क्रम  और  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतगंत  शामिल  किए  गए  गांवों  की  सख्या  और  किया  गया
 खर्च  निम्नलिंखित

 84



 6  1913  लिंखित  उत्तर

 कब  खर्चे  शामिल  किए

 ae
 :  रुपये

 ___
 गांवों  की  संख्या

 1988-89  174.03  165

 1989-90  453.90  298

 1990-91  277.85  277
 रास  की  ७०-77

 पेयजल  हेतु  कुओं  के  निर्माण  के  लिए  कोई  घाराਂ  योजना  नहों  है  ।

 पेयजल  स्रोत  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  और  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम
 के  अंतगंत  उपलब्ध  कराये  जाते  हैं  ।

 हु

 आठवों  योजना  पर  सृत्रास्फोति  का  प्रभाव

 ] का
 949.  श्री  जाजं  फर्नान्डोज  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भन्‍त्री  यह  बताने  की

 कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  को  वतंमान  मुद्रास्फीति  दर  की  जानकारी  है  जिसके  फलस्वरूप
 आठवीं  योजना  के  वित्त  पोषण  पर  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  योजना  के  वित्त  पोषण  हेतु  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा
 क्‍या  कदम  उठाये  जाने  के  विचार  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भनत्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  एच०  आर०
 ओर  हां  ।  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  संदर्भ  में  मापी  गई  मुद्रास्फीति  की  वाधिक  दर  वर्ष

 1990-91  में  10.3  प्रतिशत  थी  तथा  1991  के  दौरान  12.2  प्रतिशत  थी  ।
 अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा  जो  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 है  उनमें  निम्नलिलित  कदम  शामिल  हैं--सकल  घरेलू  उत्पाद  में  संबृद्धि  की  उच्च  दर  को  बनाए
 रखने  तथा  निजी  बचतों  को  प्रोत्साहित  करने  के  साथ-साथ  उचित  मूल्य  स्थिरता  को  बनाएं
 सरकारी  क्षेत्रक  में  गैर  बचत  की  प्रवृत्ति  को  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की
 त्मक  कुशलता  को  सुधारना  ।

 द्वारा  तेयार  को  गई  आवास  योजनाएं

 ]

 950.  श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 कि  हुडको  ने  गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  दौरान  छोटे  शहरों  के  किझ्रास  के  लिए  राज्यवार  कितनी
 आवास  योजनाएं  बनायी  हैं  ओर  इसका  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  :  हुडको  आवास  योजनाएं
 तैयार  नहीं  करता  यह  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  राज्य  तथा  स्थानीय  स्तर  आवास  एजैन्सियों
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 द्वारा  तैयार  की  गई  आवास  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था
 करता  है  ।  शहरी  क्षेत्रों  मे ंमकानों  के  निर्माण  के  लिए  विगत तीन  वर्षों  के  दोरान  हुडको  द्वारा

 वार  संस्वीकृत  ऋण  नीचे  दिए  गए  विवरण  में  दिया  गया  छोटे  नगरों  के  लिए  अलग-अलग
 ब्यौरा  पृथक  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  है  :--

 »  पंजाब

 »  राजस्थान

 .  सिक्किम

 «  तमिलनाडु

 संस्वीकृत  ऋण

 ___  रुपयों  1990-91

 4  5

 42.70  80.25

 1.41

 3.65  25.44

 17.29  24.50

 82.55  44.51

 8.16  1.16

 9.81  12.42

 2.46  2.76

 81.31  72.43

 $1.55  17.40

 56.30  50.92

 55.45  179.03

 5.12  7.13

 0.58  6.16

 5.03  —

 3.50  5.00

 26.14  45.99

 14.53  36.63

 36.66  53.43

 4.23  12.25

 107.28  166.81
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 1  2  3  4  5
 जाओ

 23.  त्रिपुरा  जज  3.07  0.87

 24.  उत्तर  प्रदेश  118.70  178.34  280.54

 25.  पश्चिम  बंगाल  17.41  19.67  75.21

 26.  अण्डमान  तथा  0.44  0.47  0.63
 निकोबार  दीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़  5.11  1.93  8.70

 28.  दिल्‍ली  11.12  0.21  0.54

 29,  दादरा  तथा  शा  —  र्

 नागर  हवेली

 30.  पांडिचेरी  0.78  2.97  —

 31.  लक्षद्वीप  न  न  —

 योग  547.09  822.37  1270.71
 ल७४७ओओओनकी  तन  ओओ

 हुडको  ने  आरंभ  में  शहरी  क्षेत्रों  में  17.69  लाख  रिहायशी  यूनिटें  मंजूर  की  हैं  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  संबंधी  कार्यकारो  दल

 ]

 951.  श्री  वी०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 उपभोक्ता

 संरक्षण  1986  के  कार्यक रण  की  जांच  करने  संबंधी
 दल  ने  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी

 क्‍या  सरकार  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  कार्यान्वयन  में  पाई  गई
 क्मियों  को  सुधारने  का  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  और  सावं  जनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालददोस  :
 जी  नहीं  ।

 और  कुछ  समय  पहले  राष्ट्रीय  विवाद  प्रतितोष  आयोग/राज्य
 उपभोक्ता  बिवाद  प्रतितोष  आयोगों/जिला  उपभोकता  विवाद  प्रतितोष  मंचरों  के  कोरम  के  बारे  में

 कुछ  प्रक्रिया  संबंधी  कमियां  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  इन  कमियों  को  उपभोक्ता
 संरक्षण  1951,  जिसका  स्थान  अब  उपभोक्ता  संरक्षण

 1991  ने  ले  लिया  प्रख्यापित  करके  दूर  कर  दिया  गया  है

 87
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 गाडगिल  फार्मूले  को  समोक्षा  हेतु  समिति

 952.  श्री  एम०  बो०  बी०  एस०  मति  :  क्या  गोजना  ओर  क्रार्यक्रम  कार्याग्वयन  सन्‍्त्री  यह
 बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  संबंधी  गाडगिल  फार्मूले  की  समीक्षा  हेतु  श्री  प्रणब

 मुखर्जी  की  अध्यक्षता  में  बनी  समिति  के  नाम  तथा  इसके  निदेश  पद  क्या

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  और

 यदि  तो  समिति  की  सिफारिशें  क्‍या  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  एच०  आर०  :
 से  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  संबंधी  गाडगिल  फार्मूले  की  समीक्षा  करने  हेतु  योजना

 आयोग  के  उपाध्यक्ष  श्री  प्रणब  मुखर्जी  की  अध्यक्षता  में  बनी  समिति  की  संरचना  तथा  विचारा्थ
 विषय  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  आदेश  में  देखे  जा  सकते  हैं  ।  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  तथा  योजना
 आयोग  का  एक  सदस्य  इस  समिति  के  सदस्य  समिति  को  अभी  अपनी  रिपोर्ट  को  अन्तिम

 रूप  देना

 विवरण

 सं  आ९०

 भारत  सरकार
 योजना  आयोग

 संसाधन

 योजना  संसद
 नई  दिल्‍ली  110001
 दिनांक  :  24  1991

 भ्रादेश

 बविथय  :  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  आवंटन  के  संबंध  में  एक  समिति  का  गठन  ।

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सहायता  के  आवंटन  हेतु  सुझार  गए  विभिन्‍न  फार्मूलों
 की  जांच  करने  तथा  आठवीं  1992-97  के  दोरान  राज्य  योजनाओं  के  लिए  ढ्रेन्द्रीय
 सहायता  के  आवंटन  हेतु  एक  धर्वाधिक  उपयुक्त  फामू  ले  की  सष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  अनुशंसा
 करने  एक  समिति  का  गठन  किया  जाए  ।

 2.  समिति  का  गठन  निम्न  प्रकार

 1.  श्री  प्रणब  मुद्चर्जी  अध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 योजना  आयोग

 2-  डा»  मनमोहन  सिंह  सदस्य
 वित्त  मंत्री
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 3.  डा०  सी०  रंगराजन  सदस्य
 सदस्य
 योजना  आयोग

 3,  समिति  के  विचारार्थ  विषय  हैं  :--

 (1)  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करना  जिनमें  गाडगिल  फार्मूला  के  संबंध  में
 कतिपय  परिवतेन  आवश्यक  समझे  गए  तथा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा
 1990  में  हुई  अपनी  बेठक  में  एक  विकल्प  पर  विचार  किया  गया

 (2)  गाडगिल  फार्मूले  तथा  फामू ले  के  संबंध  में  राज्यों  के  मुख्य
 मंत्रियों  द्वारा  ग्यक्त  चिताओं  पर  विचार  तथा

 (3)  ऐसे  फार्मूले  को  सुझाना  जो  आठवीं  योजना  1992-97  के  दोरान  राज्य  योजनाओं
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  ब्ावंटन  हेतु  सर्वाधिक  उपयुक्त  है  ।

 4.  समिति  अपने  गठन  से  एक  माह  के  अंतर्गत  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करेगी  ।

 5.  योजना  आयोग  का  वित्तीय  संसाधन  प्रभाग  समिति  के  सचिवालय  के  रूप  में  काये
 करेगा  ।

 ह०

 एस०
 निदेशक

 पश्चिम  राजस्थान  में  भारो  उद्योगों  को  स्थापना

 953.  श्री  गुभान  मल  लोढा  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1991-92  के  दौरान  पश्चिम  राजस्थान  में  सरकारी  क्षेत्र  में  भारी  उद्योग
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  के०  :  और  वर्ष  1991-92
 की  शेष  अवधि  के  दोरान  पश्चिम  राजस्थान  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  भारी  उद्योग  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 भारत  में  कोका-कोला  का  प्रवेश
 954.  भ्रो  राम  विलास  पासवान  :  क्‍या  खास  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  को  दिये  गये  एक  ज्ञापन  में  साफ्ट  डिक  मैन्यूफंक्च  रस  एसोशियेशन
 ने  देश  के  कोका-कोला  के  पुनः  प्रवेश  का  विरोध  किया  और  ,

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  गिरिधर  :  हां  ।

 एसोशियेसन  ने  अपने  ज्ञापन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  उल्लेख  किया  है  कि

 89
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 भारतीय  साफ्ट  डिक  उद्योग  अत्यधिक  गतिशील  और  आत्मनिभंर  है  तथा  कोका  कोला  का  पुनः
 प्रवेश  उद्योग  के  लिए  हानिकारक हो  सकता  है  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  में  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम

 ]
 955.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गुंडेवार  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  चालू  वर्ष  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  नए  उद्योग  स्थापित

 किए  जा  रहे  हैं  अथवा  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंचालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  से  चालू  बर्ष  के  दोरान

 महाराष्ट्र  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  नया  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 केगड्रीय  सरकार  के  कार्यालय  में  पांच  दिवसोय  सप्ताह

 956.  श्री  जी०  साडे  गोडा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  पांच  दिवसीय  सप्ताह  कब  शुरू  किया  गया
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  पांच

 दिवसीय  सप्ताह  होने  के  कारण  जनता  और  कमंचारियों  को  बड़ी  असुविधा  हो  रही  और
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  छः  दिवसीय  सप्ताह  शुरू  करने  का  कोई

 विचार  है  ?

 रोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मत्त्रालय  में  राज्य  संत्री  सागरेट  :
 और  केन्द्रीय  सरकार  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  पांच  दिवसीय  सप्ताह  प्रणाली  संयुक्त परामर्श  तन्‍्त्र  तथा  अनिवाय॑  विवाचन  के  अधीन  कमंचारी  पक्ष  के  सदस्यों  के  पर

 है  पी  में
 किस  परामश  से  3

 1985  से  शुरू  को  गयी  थी  ।  इस  संबंध  में  किसी  भी  मान्यता  प्राप्त  कमंचारी  एसोसिएशन  की
 ओर  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  पांच  दिवसीय  सप्ताह  प्रणाली  शुरू  होने  के  बाद  आम
 जनता  को  असुविधा  होने  के  बारे  में  कोई  विशेष  शिकायत  भी  नहीं  मिली  है  ।

 नहीं  ।

 विश्लूत  माडयूलों  का  उत्पादन
 957.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हैदराबाद  स्थित  के
 .  है

 पावरपैक  माड्यूलों  का  विकास  किया  ते  अनुसधान  केन्द्र  में  कुछ  फ्यूज-संल
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  अनुसंघाम  पर  कितना  ब्यय

 क्‍या  इस  तरह  के  अनुसंधान  से  घरेलू  खपत  हेतु  बिजली  का  उत्पादन  करने  से  सहायता
 मिल  सकती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  इस  तरह  के  विद्युत  मांड्यूलों  का  बड़े  स्तर  पर  उत्पादन  करने  को
 बनवा  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्‍या

 उद्योग  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  पो०  कें०  हां  ।

 हैदराबाद  स्थित  भेल  के  अनुसंघान  ओर  विकास  केन्द्र  द्वारा  |  किलोवाट  तक  के  पंयूल
 सेल  विद्युत  मोड्यूलों  का  विकास  किया  गया  फ्यूल  सेल  के  विकास  में  किया  गया  बनुमानित
 खर्च  1.5  करोड़  रुपये  है

 हां  ।

 लगभग  200  मेगावाट  की  अधिक  क्षमता  के  फ्यूल  सेल  पावर  मोड्यूलों  का  विकास
 किया  जा  रहा  है  जिससे  प्राकृतिक  गेस  की  इंधन  के  रूप  में  व्यवहार  करके  प्रदूषण  रहित  विद्युत
 का  उत्पादन  करने  की  संभावना  है  ।

 और  भारत  सरकार  का  गैर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  भी  बड़े  आकार  के

 फ्यूल  सेल  पावर  पेकों  के  अनुसंधान  एवं  विकास  के  लिए  निधियां  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 हिमाचल  प्रवेश  में  रसायन  ओर  उर्वरक  फंक्टरी

 ]
 958.  श्री  के०  डो०  सुह्तानपुरो  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  रसायन  ओर  उबंरक  फंक्टरी  की  स्थापना  के  लिए  पिछले
 ढ़  वर्षों  मे ंकोई  मांग  की  गई  ओर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और  यह  कहां  पर
 स्थापित  की  जाएगी  ?

 रसायन  ओर  उवरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्ता  और  एक
 पार्टी  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  जिला  बिलासपुर/सोलन  में  सिगल  सुपर  फास्फेट  एस०
 के  उत्पादन  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  20-4-90  को  आवेदन  दियां  उत्तरी  क्षेत्र  में

 पहले  ही  उपलब्ध  पर्याप्त  एस०  एस०  पी०  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  प्रस्ताव  को

 व्यवहायं  नहीं  समझा  ।  इस  बीच  नई  औद्योगिक  नीति  के  अन्तगंत्र  उवंरक  उद्योग  को  लाइसेंसमुक्त
 कर  दिया  गया  है  ।  पार्टी  को  नयी  व्यवस्था  के  बारे  में  सपयुक्त  रूप  ०  सूचित  कर  दिया  था  ।

 वक्षिण  दिहलो  की  झुन्गियों  में  अग्नि-रोधी  छतें

 959.  श्री  रामसागर  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  3।
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 रडकाकफफफसफकफकफकफफफस अअअअअस्‍अचुइ़इो  ,  डी  भ(ं2च२इ२उ  तन झुग्गियों

 दिल्ली  की  झग्गी-झोपड़ी  बस्तियों  की  झुग्गियों  में आग  से  बचाव  के  रूप  में
 रोधी  छततें  लगाने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराघधीन

 इस  योजना  का  उसकी  अनुमानित  लागत  तथा  उसके  क्रियान्वयन  में  कितनी
 प्रयति  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  से  दिल्ली
 प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसी  कोई  योजना  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कर्माटक  में  खाज्ष  प्रसंस्क रण  पूनिट

 960.  श्री  के०  एचथ०  सनियप्पा  :  क्‍या  खात्॒  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  4  1991
 के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  564  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्नाटक  में  प्रसंस्करण  यूनिटोंਂ  की  संख्या  कितनी

 कया  केन्द्र  सरकार  को  कर्नाटक  में  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए
 कर्नाटक  सरकार  से  संशोधित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 खाश्व  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राक्ष्य  मंत्री  गिरिधर  :  कर्नाटक
 में  खाद्य  प्रसंस्करण  के  लिए  मझोले  ओर  बड़े  सेक्टर  में  90  यूनिट  ओर  लघु  सेक्टर  में  16068

 यूनिट
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हरियाणा  में  सरकारो  क्षत्र  के  उश्योग  को  स्थापना

 961.  भरी  सारायण  सिंह  चोधरो  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हरियाणा  में  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रमुख  उच्योग  स्थापित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्चोग  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  पं।०  के०  :  ओर  चालू  वर्ष  की
 शेष  अवधि  के  दौरान  हरियाणा  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  नया  उद्यम  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 थोनो  ओर  शाद्धास्नों  का  निर्यात

 962.  भो  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  खाद्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  सरकार  का  चीनी  और  खाद्यान्‍्नों  का  निर्यात  करने  का  विचार  है  और  यदि  हा
 तो  चालू  वित्त  वर्ष  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 क्‍या  सितम्बर  से  देश  के  अनेक  भागों  में  वर्षा  की  कमी  को  देखते  हुए  चीनी  और
 खाद्यान्नों  का  निर्यात  बंद  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  तरुण  :  हां  |  चालू  वित्त  वर्ष  के

 दौरान  चीनी  और  खाद्यान्नों  के  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  को  सीमा  निम्न

 प्रकार  है  :--

 ना  ५०ਂ  न  +  “5  नि ने  नाना  भा  चला  पाया  था  +  पयान

 (1)  चीनी  5.295

 (2)  गेहूं  8.40

 (3)  गेहूं  उत्पाद  1.00

 (4)  गैर  बासमती  चावल  4.25

 (5)  बासमती  चावल  खुले  सामाम्य  लाइसेंस  पर  कोई
 सीमा  नहीं  ।

 नहीं  1

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भोपाल  गंस  त्रासदो  के  पोड़ितों  के  लिए  मरपताल  हेतु  अमेरिका  हरा  धमराशि

 ]
 963.  श्री  हरिन  पाठक्क  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 यूनियन  कार्बाइड  अमेरिका  ने  1984  की  भोपाल  गंस  ब़ासदी  के
 पीड़ितों  के  लिए  भारत  में  अस्तपाल  बनाने  के  लिए  घनराशि  देने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  की  जाएगी  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  चिन्ता  :  से

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  अपने  3  1991  के  निर्णय  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भोपाल  गैस

 दुघंटन  के  पीड़ितों  के  लिए  भोपाल  में  एक  विशेष  सुविधाओं  से  युक्त  अस्तपात  की  स्थापना  का
 निदेश  दिया  था  और  आशा  की  थी  कि  इसकी  वित्त  व्यवस्था  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  करेगी  ।
 प्रेस-रिपो्टों  के  अनुसार  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  इस  अक्ष्पताल  के  निर्माण  और  सचालन  के
 लिए  50  करोड़  रु०  19  मिलियन  अमेरिकी  देने  को  तंयार  है  ।

 गस  आधारित  वाहनों  का  उत्पादन

 964.  श्री  पाला  के८  एस०  संथ्य  :  कया  प्रधाम  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  सरकार  के  पास  पेट्रोल  के  बजाए  कम्प्रेस्ड  प्राकृतिक  गस  के  प्रयोग  से  प्रदूषण  कम
 करने  वाले  अथवा  न  करने  वाले  वाहनों  का  उत्पादन  हेतु  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  वर्तमान  वाहनों  को  धीरे-धीरे  गेस  आधारित  वाहनों  में  बदलने  पर  जोर
 और

 ]

 और

 यदि  तो  कब  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 उबरक  फंक्टरियां  स्थापित  करना

 965.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  कुछ  और  उवंरक  फंक्टरियां  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्ता  :  हां  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  सावंजनिक  और  सहकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  के  लिए
 निम्नलिखित  वृहत  परियोजनाओं  की  पहचान  की  गई

 (1)  नेशनल  फर्टिलाइजसं  लि०  के  विजयपुर  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 (2)  इफको  के  आंबला  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 (3)  एच०  बी०  जे०  पाइपलाइन  पर  क्रभको  द्वारा  आघारभूत  अमोनिया/यूरिया  संयंत्र  ।

 (4)  कभको  के  हजीरा  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 (5)  आर०  सी०  एफ०  के  थाल  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 उपरोकत  प्रस्तावों  क ेलिए  योजना  आयोग  की  मंजुरी  की  आवश्यकता  होगी  ।

 केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग  का  विकास

 966.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 नारियल  जटा  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये

 उश्लोग  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  पो०  जे०  :  कयर  बोड  केन्द्र  सरकार
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 की  मदद  से  केरल  में  कयर  उद्योग  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रम  चलाता  रहा  इनमें  से

 कुछ  कायंत्रम  ये  हैं  :  --

 (1)  कयर  उद्योग  में  सहकारीकरण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  ।

 (2)  बाजार  विकास  के  लिए  छूट  योजना  ।

 (3)  विदेश  में  प्रचार  व  बाजार  संवर्धन  कार्यक्रम  ।

 (4)  पक्के  वर्कशंडों  का  निर्माण  ।

 (5)  उत्पादकता  में  सुधार  ओर  बेहतर  उपकरणों  का  इस्तेमाल  आरंभ  करने  के  छिए

 अनुसंधान  तथा  विकास  कायंत्रम  ।  +

 (6)  आंकड़े  एकत्र  करना  तथा  सर्वेक्षण  करना  आदि  ।

 कामगारों  के  कल्याण  पर  सरकार  उचित  ध्यान  देती  रही  है  ।  इस  काय  के  लिए  चालू
 वर्ष  के  बजट  में  50  लाख  रु०  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 खुलो  बिक्रो  को  चोनो  को  खरोद

 967.  श्रोमतो  बासवा  राजेश्वरो  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  ऊ  रंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  में  चीनी  मिलों  ने  साप्ताहिक  नीलामी  में  खुली  को  चीनी

 खरीद  की  निविदाएं  अस्वीकार  करनी  शुरू  कर  दी
 यदि  तो  ऐसा  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण

 क्‍या  इस  निर्णय  से  राज्य  में  खुली  बिक्री  की  चीनी  की  सप्लाई  पर  प्रभाव  पड़ा
 और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कायंवाह्दी  करने  का  विचार  है  ?

 खाद  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  से  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 पास  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यदि  कोई  उन्हें  प्रत्येक  मास  रिलीज  की  गई  खुली  बिक्री  चीनी  की  बिक्री  तथा
 प्रेषण  से  सम्बन्धित  किसी  भी  उपबंध  का  उल्लघंन  करती  है  तो  उनके  खिलाफ  सांविधिक  उपबंधों
 के  अनुसार  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 विदेशी  सहायता  से  स्थापित  १रमाणु  शिएक्टर

 968.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  परमाणु  रिएक्टर  स्थापित  करने  के  लिए  दूसरे  देश  के  साथ
 कोई  समझौता  किया  और  ४

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सागंरेट  :
 हां  ।  भारत  में  1000  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  दो  यूनिटों  वाले  एक  परमाणु  बिजलीघर
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 के  निर्माण  में  सहवोग  देने  के  लिए  1988  में  सोवियत  संघ  और  भारत  के  बीच  एक

 सरकारी  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 इन  यूनिटों  को  तमिलनाडु  में  कुडानकुलम  नामक  स्थान  पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 है  ।  सरकारी  करार  के  सोवियत  संघ  ने  करार  में  मानी  गई  शर्तों  के  अनुसार  एक
 ब्योरेवार  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करनी  है  ।  ब्योरेवार  परियोजना  रिपोर्ट  को  भारत  द्वारा

 अनुमोदित  किए  जाने  के  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सोवियत  संघ  की  तरफ  से
 एक  तकनोकी-वाणिज्जयक  प्रस्ताव  प्राप्त  किया  जाना  इसके  बाद  निर्माण  सम्बन्धी  अनुबंघ  किया
 जाएगा  ।  सरकारी  करार  के  सोबियत  संघ  2.5  प्रतिशत  वाधिक  ब्याज  की  दर  पर
 3200  मिलियन  रूबल  तक  की  राशि  भारत  को  ऋण  के  रूप  में  फिलहाल  ब्यौरेवार
 परिषोजना  रिपोर्ट  की  शर्तों  तथा  परियोजना  की  अधिकतम  मूल  लागत  के  मामले  में  सहमति  हो
 गई  है  ।

 बिना  ढके  सेनहोल  सें  गिरने  से  स॒त्यु

 969,  श्री  मृमताज  अंसारी  :  क्या  शहरो  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 क्र

 दिल्ली  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  बिना  ढके  मेनहोलों  में  गिरने  से  इस  वर्ष  कितने
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  और

 इस  प्रकार  से  होने  वाली  मृत्यु  की  घटना  को  रोकने  हेतु  सरकार  ने  अभी  तक  क्‍या
 उपाय  किये  हैं  तथा  कतंब्य  की  उपेक्षा  करने  वाले  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 शहरों  थिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (१)  7  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  रख-रखाव  तथा  सफाई  कमंचारियों  को  और
 अधिक  सतकंता  बरतने  के  अनुदेश  दिए  मैनहोलों  के  लोहे  के  ढकक्‍कनों  की  चोरी  को  कम  करने
 के  लिए  स्‍्टील-फाइबर-प्रवलित-कंकरीट  ढककनों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  दिल्ली  नगर
 निग्रम  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  खुले  हुए  मंनहोलों  को  क्रिसी  प्राधिकरण
 अथवा  अ्यक्ति  द्वारा  रिपोर्ट  करते  ही  यथाशी श्र  बन्द  करने  के  काम  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्षेत्र
 में  का्यंरत  कमंचारियों  को  पहले  ही  अनुदेश  दे  दिए  हैं  ।  दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  भी  सूचित  किया
 है  कि  ख्याला  पुनर्वास  कालोनी  में  हुई  घटना  के  बारे  में  बरती  गई  लापरवाही  के  लिए  कई  कमंचारियों
 के  विरुद्ध  कारंवाई  आरम्भ  की  गई  है

 भूमि  सुधारों  के  अंतर्गत  पति  ओर  पत्नी  के  नाम  पर  संयुक्त  पट्टे

 ]
 970.  डा०  कारतिकेषवर  पाज्न  :  क्‍या  अ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भूमि  और  पेड़ों  से  सम्बन्धी  सारे  रिकार्डों  में  पति  और  पत्नी
 के  नाम  संयुक्त  पट्टें  जारी  करने  हेतु  कुछ  निदेश  जारी  किए
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  देश  में  तथा  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  हुई
 प्रगति  का  ब्यौरा क्या

 और

 राज्यों  द्व।रों  इसे  सख्ती  से  लाग्र  करने  के  लिए  उठाये  गए  कदमों/उठाये  जाने  वाले
 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  :  केन्द्र  सरकार  ने
 सरकारी  परती  सरकारी  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  गांव  की  सामूहिक
 विकसित  आवास  स्थलों  का  आवंटन  इन्दिरा  आवास  मकानों  का  आवंटन  करने  तथा  पति
 और  पत्नी  के  संयुक्त  मामों  में  वृक्ष  पट्टे  जारी  करने  के  लिए  राज्यों/सघ  शासित  क्षेत्रों  को  निर्देश
 जारी  किये  हैं  ।

 भूमि  के  संयुक्त  पट्टे  जारी  करने  के  बारे  में  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  सूचना =

 संलग्न  में  दी  गई  हैं  ।

 वक्ष  पद्टों  से  सम्बन्धित  योजना  आंध्र  मध्य  महाराष्ट्र
 सिक्किम  ,  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  पांडिचेरी  में  चल  रही

 है  ।  योजना  को  उड़ीसा  में  हाल  ही  में  आरम्भ  किया  गया  है  ।  राज्यवार  सूचना  संलग्ण
 में  दी  गई  है  ।

 पति  एवं  पत्नी  के  संयुक्त  नामों  में  पट्टा  जारी  करने  से  संबंधित  विषय  पर  विभिन्न

 मंचों  पर  चर्चा  की  गई  है  जिनमें  1986  और  1988  में  हुए  राजस्व  मंत्रियों  के  सम्मेलन  भी  शामिल

 हैं  ।  इन  सम्मेलनों  में  हुई  आम  सहमति  को  आवश्यक  कारंवाई  हेतु  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भेज
 दिया  गया  था  ।  राज्यों/प्ंघ  शासित  क्षेत्रों  को  इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  बारे

 में
 समय-समय

 पर  स्मरण  कराया  गया  है  ।
 न

 1.  आंध्र  प्रदेश  ये  आदेश  विद्यमान  है  कि  अधिकतम  भूमि  सीमा  अधिनियम
 के  अंतर्गत  उपलब्ध  सभी  भूमि  केवल  महिलाओं  को  ही
 आवंटित  की  जाये  ।

 कार्रवाई  पहले  ही  कर  ली  गई  है  । 2.  असम

 3.  गुजरात  :  इसे  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।

 4.  हरियाणा  राज्य  द्वारा  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  विद्यमान  कानून
 में  परिवर्तत  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  यदि
 पति  और  पत्नी  संयुक्त  रूप  से  आवंटन  हेतु  आवेदन  करते

 हैं  तो  उन्हें  अधिकतम  सीमा-पे  फालतू  भूमि  संयुक्त  रूप  से
 आवंटित  की जा  सकती  विद्यमान  कानून  के
 अंतगेत  यदि  केवल  पति  ही  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि
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 के  आवंटन  के  लिए  आवेदन  करता  है  तो  भूमि  का  आवंटन
 पति  और  पत्नी  दोनों  के  सबुक्त  नामों  पर  नहीं  किया
 जाता  है  ।

 मामले की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पति  ओर  फ्त्बी  के  नाम  में  संयुक्त  पटटे  दिये  जाते  हैं  ।

 आवेदक  को  संयुक्त  रूप  से  आवेदन  करना  चाहिए  |

 आवेदक  को  संग्ुक्त  रूप  से  आवेदन  करना  चाहिए  ।

 आवेदक  को  संयुक्त  रूप  से  आवेदन  करना  चाहिए  ।

 राज्य  सरकार  परिवार  के  मुखिया  तथा  पति/पत्नी  के  नाम
 पर  संयुक्त  पट्टा  जारी  करने  के  विषय  की  जांच  कर  रही
 है  ।

 आवश्यक  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 आवश्यक  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 आवश्यक  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गये  हैं  ।

 आवश्यक  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गये  हैं  ।

 राज्य  सरकार  इस  सिफारिक्त  को  लागू  करने  के  पक्ष  में

 नहीं  है  ।

 राज्य  सरकार  इस  सिफारिश  को  लागू  करने  के  पक्ष  में

 नहीं  है  ।
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 विदेशों  उश्लोगपतियों  का  पूंजी  निवेश

 971.  श्री  भ्ोबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जिन  देशों  के  उद्योगपतियों  को  भारत  में  पूंजी  निवेश  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से
 आमंत्रित  किया  गया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  और

 रुपये  के  व्यापार  जगत  में  परिवतंनीय  बनाया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार
 ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  पी०  जे०  :  ओर  24
 1991  को  संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखे  गये  औद्योगिक  नीति  संबंधी  वक्तव्य  में  ब्योरेवार  दिये  गये
 विभिन्‍न  उपायों  का  उद्देश्य  सामान्यतः  विदेशी  निवेश  ओर  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  को  आकर्षित  करना

 है  ।  जापान  और  फ्रांस  की  कंपनियों  ने  रुचि  दिखाई  है  ।  नई  ओद्योगिक  नीति  की
 घोषणा  के  बाद  के  अन्त  तक  250  विदेशी  सहयोग  भ्रस्तावों  का  अनुमोदन  किया
 गया  है  |  इनमें  से  60  से  अधिक  प्रस्तावों  में  औद्योगिक  बिजली  उप+  चिकित्सा
 उपक  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  आदि  जेसे  विविध  ओद्योगिक  क्षेत्रों  में  लगभग  170
 करोड  रुपये  के  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  की  परिकल्पना  है  ।

 जहां  तक  रुपये  को  व्यापार  जगत  में  परिवतंनीय  बनाने  का  सबंध  सरकार  तत्काल  कदम
 के  रूप  में  एक  प्रतिस्पर्धात्मक  विनिमय  दर  नीति  अपना  रही  है  ओर  नई  एक्सिम  स्क्रिप  सिस्टम  के
 जरिये  आयात  और  निर्यात  के  बीच  सीधे  संपर्क  स्थापित  किए  हुए  निर्यातकों  को  इस  प्रयोजन  के
 लिए  अपनी  निर्यात  आय  का

 :0
 प्रतिशत  और  कुछ  मामलों  में  40  प्रतिशत  रखने  की  अनुमति  है  ।

 एक्सिम  स्त्रिप  मुक्त  रूप  से  पवर्ततीय  हैं  ओर  उनका  20  प्रतिशत  से  अधिक  मार्केट  प्रीमियम  पर
 कमाष्ड

 एच०  एस०  टी०  घड़ियों  का  निर्माण

 972.  श्री  दाऊ  बयाल  जोशो  :  क्या  प्रधान  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  क्या  एच०
 एम०  टी»  घड़ियों  का  बल्क  में  निर्माण  करने  की  कोई  योजना  है  ताकि  उनका  निर्यात

 करके
 विदेशी

 मुद्दा  अजित  की  जा  सके  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  पी०  के०  :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अपने
 प्रस्तावों  में  निर्यात  के  लिए  एच०  एम०  टी०  की  घड़ी  के  उपकरण  तथा  का  विनिर्माण
 करने  की  योजनाएं  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया
 जाना  है  ।

 सा्वशषनिक  वितरण  प्रणालो  के  साध्यम  से  वस्तुओं  को  बिक्रो  पर  लाभ  तथा  हानि
 973.  थ्रो  वाऊ  बयाल  जोशी  :  बंया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेची  जाने  वाली  वस्तुओं  पर  कितना  लाभ
 तथा  हानि  होती
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  वस्तुओं  को  लाभ  पर  बेचने  की  व्यवस्था  करने  का

 ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  सम्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  कमालुहीम  :
 से  एक  नीति  के  रूप  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  को  लाभ  पर  बेचने  का

 कोई  प्रयास  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  उद्देश्य  इन  वस्तुओं  को  उचित  मूल्यों  पर  उपभोक्ताओं  को
 सप्लाई  करने  का  होता  है  ।  खाद्याननों  के  मामले  में  समर्थन  मूल्यों  पर  उनकी  खरीद  करने  से  भी
 किसानों  को  भी  महायता  मिलती  1990-91  में  चावल  और  चीनी  पर  भारतीय  खाद्य
 निगम  को  2150  करोड़  रुपए  की  राजसहायता  दी  गई  थी  ।

 सहायक  ओर  आशुलिपिक  प्रेडों  के  लिए  परीक्षाएं

 974.  श्री  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  सहायक  और  आशुलिपिक के  ग्रेड  हेतु  नियुक्तियों  के लिए
 परीक्षाओं  का  आयोजन  करता

 (a)  यदि  तो  इन  परीक्षाओं  का  आयोजन  कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  किए  जाने  के

 कया  कारण

 क्‍या  सं०  लो०  से०  आ०  सभी  उम्मीदवारों  की  परीक्षा  परिणाम  भेजा  करता

 यदि  तो  कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  उम्मीदवारों  को  परिणाम  न  भेजे  जाने  के
 कारण  क्या

 क्‍या  कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  परिणामों  की  घोषणा  करने  में  असाधारण  विलंब

 हो  जाता  है  और  अगली  पूर्व  परीक्षाओं  के  परिणामों  की  घोषणा  किये  बिना  ही  की  जा
 रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 परिणामों  की  घोषणा  जल्दी  किए  जाने  हेतु  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  तथा

 सहायक  परीक्षक  ग्रेड  की  परीक्षाओं  के  परिणाम  कब  तक  घोषित  कर  दिये  जायेंगे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  भागरेट  :
 जी  हां  ।

 ऐसा  इसलिए  किया  गया  है  ताकि  क्षंघ  लोक  सेवा  कायोग  उच्च  स्तरीय  सिविल  पदों
 की  भर्ती  पर  अधिक  ध्यान  दे  कर्ंचारी  चयन  आयोग  ने  भी  इन  पदों  के  लिए  परीक्षाएं
 आयोजित  करने  के  लिए  पर्याप्त  विभेषज्ञता  हासिल  कर  ली  कि  यह  समतुल्य  ग्रेडों  के  पदों  के
 लिए  भर्ती  कर  रहा  था  ।
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 हां  ।

 कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  ली  गई  विभिन्‍न  परीक्षाओं  में  बैठने  वाले  उम्मीदवारों

 की  बहुत  अधिक  संख्या  को  देखते  हुए  हर  उम्मीदवारों  के  अंकों  की  सूचना  देना  कमंचारी  चयन
 आश्योय  के  लिए  संभव  नहीं  संघ  लोक  सेवा  अययोग  को  छोड़  कर  अन्य  परीक्षा

 निकाय  जेसे  कि  रेलवे  भर्ती  बोर्ड  ओर  बेंकिंग  सेवा  भर्ती  बोडं  इस  पद्धति  का  पालन  नहीं  करते

 हैं  ।

 (2)  जी  नही  ।  केवल  लिपिक  ग्रेड  1990  के  मामले  में  अंतिम  परिणाम  1991
 ही

 परीक्षा  से  पहले  घोषित  नहीं  किया  जा  सका  था  क्योंकि  लिगिक  ग्रेट  परीक्षा  90  सारे  देश  में

 कान्‌न  तथा  व्यवस्था  की  समस्या  के  कारण  1990  से  मुल्तवी  करके  1991  में
 लीगईथी  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 3  1991  को  हुई  मण्डलीय  लेखाकार/लेखा  परीक्षक/उच्च  श्रेणी  लिपिक
 1990 के  परिणाम  1991  के  अंत  तक  घोषित  किए  जाने  की  संभावना  है  ।  3
 1991  तथा  7  1991  को  हुई  लिपिक  ग्रेड  परीक्षा  1990  ओर  सहायक  प्रेड  परीक्षा  1989
 के  अंतिम  परिणाम  31  1991  तक  मिलने  की  संभावना  है  ।

 मिलो  संगठनों  को  सरकारो  भावास  का  आवंटन

 975.  श्री  सेयद  शाहश्हीन  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे
 किः

 उन  पंजीकृत  अथवा  गंर-पंजीकृत  निजों  संस्थाओं  और  समितियों  के  नाम
 और  पते  कया  हैं  जिन्हें  |  1989  से  लेकर  31  1991  तक  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र
 में  सरकारी  आबासों  का  आवंटन  किया  गया

 उन  निकायों  के  नाम  ओर  पते  क्‍या  हैं  जिनके  पूर्व  आबंटनों  को  इस  अवधि  के  दौरान

 रह  किया  गया

 उन  संगठनों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  आवंटन  के  लिए  आवेदन  पत्र  1989-91  के
 दोराम  प्राप्त  हुए  थे और  रह  कर  दिए  गये  और

 उन  संगठनों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  मामले  अभी  भी  विचाराधीन  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  संलग्न
 में  दिये  गये  अनुसार  ।

 में  दिये  गये  अनुसार  ।

 और  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  क्‍योंकि  ऐसे  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।
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 उन  विभिन्‍न  गेर-सरकारी  संगठनों  के  ब्योरे  दर्शाने

 थाला  विवरण  जिनको  जनवरो  ।  से  मार्थ  31,  1991  के
 मध्य  सरकारी  धास  आवंटित  किया  गया  है

 न  ज
 क्र०  सं०  गेर  सरकारी  संगठनों  तियों  के  नाम  और  पते  आवंटन  की  तारीख

 1.  महिला  दक्षता  19  फायर  ब्रिगेंड  नई  दिल्ली  3-8-1990

 2.  13/15,  माल  नई  दिल्ली  3-12-1990

 3.  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  आफिससं  वाइब्ज  एसोसियेशन  27-3-1991
 5,  आर०  के०  नई  दिल्ली

 4.  शहरी  विकास  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  10/90
 सेन्ट्रल  गवंनमेंट  इम्प्लाईज  वेलफेयर  हाऊर्सिंग  आर्मेनाईजेशन

 छठा  जनपथ

 नई  दिल्‍ली
 न  ना  --.  _  ऊऊऋ॒ः

 उन  विभिन्‍न  गेर  सरकारो  संगठनों/संस्थानों/समितियों  के  ब्योरे  द्शाने
 वाला  विवरण  जिनका  सरकारों  वास  1989  से

 साथ  31,  1991  के  सध्य  निरस्त  किया  गया
 प ्लस्स्स्ज्््ििज..ह.नन  ——  ज्+्प+  न  ७  बाकक  ७"

 क्र»  सं०  गैर  सरकारी  संगठन/संस्थानों/समिति  के  नाम  और  पते  निरस्त  करने  की  तारीख
 आय  तततत0"-एएएए  etn लक लकललकद आमाआाओ«म««क

 1.  दिल्‍ली  स्टेट  हज  8-3-5997
 179,  राऊज

 नई  दिल्ली

 2.  आल  इंडिया  स्‍लम  डवलपमेंट  सेन्टर  10-4+-198 9
 5,  भाई  वीरा  सिंह

 नई  दिल्‍ली

 झग्गी-झोंपड़ी  अस्तियों  में  सुघार

 976.  भी  सेयद  शाहुबद्रोन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  की  उन  क्षुग्गी-झोंपड़ी  बस्तियों  के  नाम  क्‍या  , हैं  जिन्हें  अब  पर्यावरणਂ  ब्रुंधार
 योजना  के  अन्तगंत  रखा  गया  है  ओर  इसके  अन्तगंत  लंगभग  कितने  पवार  आत ेहै ंऔर  इनकी
 जनसंख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  के  पास  शेष  क्षुग्गी-झोंपड़ी  बस्तियों  के  पर्याक्स्ण  सुधकर  को  कोई
 योजना
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 यदि  तो  सभी  झृग्गी-झोंपड़ी  बस्तियों  को कब  तक  इस  योजना  का  लांभ  दिया

 और

 इस  योजना  के  अन्तगंगत  जिन  क्षुग्गी-झोंपड़ी  बस्तियों  में  कार्य  शुरू  किया  गया  है  उन
 पर  लगभग  कितनी  राशि  व्यय  होगी  ओर  1991  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  और
 वर्ष  1991-92  के  लिए  बजट  अनुमान  कितना  है  और  चालू  योजनाओं  का  काये  कब  तक  पूरा  होने
 की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राक््य  मंत्री  एम०  :  ओर  दिल्ली
 में  929  झुग्गी-झोंपड़ी  समूहों  की  सूचना  है  जिनमें  लगभग  13  लाख  की  अनुमानित  आबादी  वाले
 करीबन  2.6  लाख  झुग्गी  परिवार  जिनको  स्कीम  के  अन्तग्रंत  लाभान्वित  किया  जाना
 तथापि  उन्मूलन  और  पुनः  अवस्थिति  हेतु  पहचाने  जा  रहे  शुग्गी-झोंपड़ी  समूहों  को
 उनकी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  त्रि-आगामी  योजना  के  प्रारम्भ  होने  से  शहरी  मलिन
 बस्तियों  के  पर्थावरणीय  सुधार  स्क्रीम  से  अलग  किया  जाना  है  ।  स्थानीय  स्थितियों  को  ध्यान  में
 रखने  के  पश्चात्‌  मूलभूत  नार्गारिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  विभिन्‍न  चरणों  में  की  गई  है Q

 और  चूंकि  यह  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  कोई  विनिदिष्ट  तारीख  निर्धारित

 नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 31  1991  तक  इस  योजना  के  प्रति  34.42  करोड़  रुपये  का  खर्चा  हो  चुका  है
 तथा  वर्ष  1991-92  के  लिए  बजट  अनुमान  6.00  करोड़  रुपये  है  ।  स्कीमें  प्रक्रिया  की  विभिन्‍न
 अवस्थाओं  में  हैं  ।

 '  शीर्षक  से  विज्ञापन

 977.  श्री  मृत्यंजय  नायक  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्रो  6  1991  के  अतारांकित
 प्रश्न  संद्या  4498  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  शीषंक  से  प्रकाशित  विज्ञापन  के  बारे  में  इस  बीच  जानकारी
 एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ....  शहरी  विकास  मंत्रासय  में  राक्ष्य  मंत्री  एस०  अरुणाचलस  )  :  से  सूचना  अभी
 भी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  केन्द्र  में  प्रतिनियक्ति  को  अवधि

 978.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा
 के  अधिकारी  ओर  संयुक्त  सचिव

 तथा  उससे  ऊपर  की  श्रेणी  के  अन्य  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  के  एक  स्थान  पर
 कार्य  करने  की  अवधि  के  बारे  में  कोई  नीति  बनाई  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 रु  जाओ  ————

 क्या  ऐसे  अधिकारियों  के  राजधानी में  एक  ही  मंत्रालय/विभाग  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रम  में  कायं  करने  की  अवधि  निश्चित  की  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍्याहै  और
 यदि  त्तो  इसके  क्या  कारण  प्रौर

 ऐसे  अधिकारियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जो  1991  की  स्थिति  के  अनुसार
 नई  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  आदि  में  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  काये  कर  चुके
 हैं  तथा  कार्यकुशलता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ओर  उन्हें  एक  ही  स्थान  पर  लगातार  कार्य  करते
 रहने  के  कारण  व्यक्तिगत  हित  साधनों  से  रोकने  हेतु  इन  अधिकारियों  की  बारी-बारी  से  न  बदलते
 रहने  के  क्‍या  कारण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सा्गरंट  :
 और  केन्द्रीय  स्टाफिग  योजना  के  अधीन  संयुक्त  सचिव  तथा  उससे  ऊपर  के  स्तर  के  पद

 पर  नियुक्त  किसी  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अथवा  अखिल  भारतीय  सेवा  के  अधिकारी  के  लिए
 निर्धारित  कार्यावधि  निम्न  प्रकार  है  :

 1.  संयुक्त  सचिव

 पांच  वर्ष  ।  उस  स्थिति  में  जब  कोई  सयुकत  सचिव  के  रूप  में  कार्य  करने  की
 अपनी  कार्यावधि  के  दौरान  अपर  सचिव  बन  जाता  तो  वह  अपर  सचिव  के  रूप  में  अपनी

 नियुक्ति  होने  की  तारीख  से  तीन  वर्ष  तक  की  कार्यावधि  का  पात्र  परन्तु  शर्तं  यह  है  कि
 संयुक्त  सचिव  तथा  अपर  सचिब  के  रूप  में  उस  अधिकारी  की  कुल  कार्यावधि  न्यूनतम  पांच  वर्ष
 और  अधिकतम  सात  वर्ष  होगी  |  ऐसे  मामलों  में  जिस  वर्ष  में  भी  उस  अधिकारी  की  प्रतिनियुक्ति
 अवधि  समाप्त  होगी  उसी  ब्ष  की  3  मई  को  यह  कार्यावधि  समाप्त  होगी  ।

 2.  अपर  सचिव

 ऐसा  कोई  अधिकारी  जिसे  संवर्ग  स ेसीधे  ही  अपर  सचिव  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  है
 उसकी  कार्यावधि  केवल  चार  वर्ष  की  होगी  परन्तु  शर्त  यह  है  कि  जिस  वर्ष  में  उसकी  प्रतिनियुक्ति
 की  अवधि  समाप्त  होती  है  उसी  वर्ष  की  3]  मई  तक  उसका  कायंकाल  सोमित  कर  दिया
 जाएगा

 3.  सचिव

 इसके  लिए  कोई  निश्चित  कार्यावधि  नहीं  है  ।

 संयुक्त  सचिव  अथवा  उससे  ऊपर  के  ऐसे  अधिकारी  जिन्होंने  |  1991  तक
 एक  ही  मन्त्रालय/विभाग  में  तीन  वर्ष  के  अधिक  की  अवधि  तक  कार्य  किया  हो  उनके  ब्यौरे  संलग्न
 विवरण  में  दिये  जाते  संयुक्त  सचिव  के  स्तर  पर  निर्धारित  सामान्य  कार्यकाल  पांच  बर्ष  का  होता
 है  और  जब  तक  कोई  अधिकारी  अपना  कार्यकाल  पूरा  नहीं  कर  लेता  तब  तक  सामान्यतः  एक
 मन्त्रालय  से  दूसरे  मन्त्रालय  में  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाता  ।
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 लिखित  उत्तर

 1.  ए०  सी  ०  राय

 2.  ए०  के०  सैकिया

 3.  ए०  झट्टाचाये

 4.  के०  के०  सिन्हा

 5.  जे०  के०  बागची

 6.  रंगन  दत्ता
 7.  सी०  एन०  एस०  नायर

 8.  एस०  बी०  गिरि

 9.  के०  जे०  रेडडी

 10.  बी०  एन०  युगान्धर

 11.  एन०  के०  सुरोया

 12.  सुश्री  डी०एम०
 डी०  रिबेलो

 13.  जी०  पी०  राव

 14.  टी ०  मुनीर्वेकटप्पा
 15.  पी०बी०आर०  के०  प्रसाद

 16.  टी०  के०  दीवान

 17.  डी०  सुब्बा  राब

 18.  बी०  पी०  जोहरी
 19.  सुरेश  कुमार
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 महा  निदेशक

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 चेयरमं  न/विस  क  पोर्ट  टस्ट

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 उत्तर-पूर्व  क्षेत्रीय कृषि विपणन

 संयुक्त  सचिव

 प्रशिक्षण  पर

 सचिव

 27  199  1

 कार्यालय

 4

 भूतल  परिवहन  विभाग

 योजना  आयोग

 पर्यावरण  तथा  वन  विभाग

 गृह  मन्त्रालय

 केन्द्रीय  बाह्य  नियुक्ति

 रक्षा  मन्त्रालय

 रक्षा  विभाग

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग

 बेकिंग  आधिक  काये
 विभाग

 प्रशासन  का
 काभिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग

 ग्रामीण  विकास  विभाग

 शिक्षा  विभाग

 वाणिज्य  मंत्रालय

 कल्याण  मंत्रालय

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 गृह  मंत्रालय

 आर्थिक  का  विभाग

 पर्यावरण  तथा  बन  मंझालय

 लोक  उद्योग  विभाग
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 20.  के  ०  एस०  सिंह

 21.  ए०  के०  बसाक

 22.  अनवारुल  होडा

 23.  बी०  पी०  वर्मा

 24.  सुश्री  कृष्णा  सिह

 25.  एन०  पी०  सिंह

 26.  जी०  पी०  कृष्णन्‌

 27.  आर०  सी०  ए०  जन

 28.  सूश्री  राघा  सिंह

 29.  एम०  एस०  दयाल

 30.  बी०  नरसिम्हन

 31.  दिपान्कर  बासु

 32.  ए०  के०  मुथाल्ले
 33.  सुश्री  ए०  मानसिह

 34.  एल०  मानसिह
 35.  सुधीर  मार्कंड

 36.  एस०  के०  चोहान

 37.  सुश्री  एस०  मुखर्जी

 38,  अशोक  पाहवा

 39.  विष्णु  भगवान

 40.  एम०  डी०  अस्थाना

 41.  दीपक  दासगुप्ता
 42.  पी०  आर०  कौशिक

 43.  सुनील  आहूजा
 44.  एल०  एम०  मेहता

 संयुक्त  सचिव

 अपर  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 सयुकत  साचव

 सयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 अनिवायं  प्रतिक्षा
 टी०  आर०  ई०  डी०

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 मिनिस्टर

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 गृह  मंत्रालय

 वाणिज्य  मंत्रालय

 आशिक  कार्य  विभाग

 कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग

 लोक  उद्यम  विभाग

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग

 जल  संसाधन  मंत्रालय

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण
 मत्रालय

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभास

 संघ  लोक  सेवा  आयोग

 संस्कृति  विभाग

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग

 ओद्योगिक  विकास  विभाग
 शिक्षा  विभाग

 कल्याण  मंत्रालय

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण
 मत्रालय

 गृह  मंत्रालय/कल्याण

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग

 ग्रामीण  विकास  विभाग

 मंत्रिमंडल  सचिवालय

 बस्त्र  मंत्रालय

 कृषि  तथा  सहकारिता  बिभाग
 रक्षा  विभाग
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 45.  पी०  एम०  अब्राहम

 46.  सुश्री  सरला  गोपालन

 47.  एस०  वरदाचारी

 48.  आर०  बी०  पाठक

 49.  जे०  वासुदेव

 50.  एस०  राजगोपाल

 51.  एन०  आर०  रंगानाथन

 52.  एम०  आर०  कोल्हाटकर

 53.  बी०  सुन्दरम

 54.  बी०  एन०  बहादुर

 55.  के०  एस०

 56.  पी०  एस  ०  ए०  सुन्दरम

 57.  जगदीश  जोशी

 58.  आर०  एम०  प्रम  कमार

 59.  पी०  एम०  ए०  हकीम

 60.  एस०  एस०  सोहनी

 61.  सुरेश  चन्द्र
 62.  एम०  के०  रंजीत  सिंह

 63.  समर  सिंह

 64.  विनय  शंकर

 65.  एन०  पी०  नवानी

 66.  एम०  दामोदरन

 67.  वी०  तुलसी  दास
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 सचिव  भूतल  परिवहन  विभाग

 संयुक्त  सचिव  ग्रामीण  विकास  विभाग

 संयुक्त  सचिव  आधिक  कार्य  विभाग

 कोर  बोर्ड  ओद्योगिक  विकास  विभाग

 संयुक्त  सचिव  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 सचिव  विद्यूत  विभाग

 विशेष  सचिव  आधिक  काये  विभाग
 सलाहकार  योजना  आयोग

 अध्यक्ष  एवं  प्र०  निदेशक  वस्त्र  मंत्रालय

 संयुक्त  सचिव  सिविल  आपूर्ति  विभाग

 अध्यक्ष  एवं  प्र०  निदेशक  वस्त्र  मंत्रालय

 संयुक्त  सचिव  शहरी  विकास  मंत्रालय

 संयुक्त  सचिव  श्रम  मंत्रालय

 विकास  आयुक्त  वाणिज्य  मंत्रालय
 इलेक्ट्रोनिक

 प्रोसेसिग  जोन  )  ध

 संयुक्त  सचिव  प्रधानमंत्री  कार्यालय

 सचिव  उपराष्ट्रपति  सचिवालय

 संयुक्त  सचिव  रक्षा  विभाग

 अपर  सचिव  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय

 अपर  सचिव  पर्यावरण  तथा  वन  विभाग

 संयुक्त  सचिव  गृह  मंत्रालय

 संयुक्त  सचिव  खाद्य  विभाग  !

 संयुक्त  सचिव  सूचना  तथा  प्रसारण  भंक्रालय

 संयुक्त  सचिव  रक्षा  मंत्रालय
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 68.  के०  एम०  चढ़ढा

 69.  ए०  एम०  गोखले

 70.  एल०  डी०  मिश्रा

 71.  पी०  सरकार

 72.  एम०  एस०  गिल

 73.  एन०  एन०»  वोहरा

 १4.  वी०  के०  खन्‍ना

 75.  एम०  एस०  चहल

 १6.  एस०  एस०  डावरा

 77.  के०  आर०  लखनपाल

 78.  अनिल  बोडिया

 79.  सुश्री  कुसुम  प्रसाद

 80  के०  के०  भटनागर

 81.  ओ०  पी०  बेहारी

 82.  ए०  के०  सक्सेना

 83.  जी०  रंगाराव
 84.  ए०  बलराज

 85.  सुश्री  राथी  विनय  झा

 3

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव

 संयुक्त  सचिव  एवं
 महा  निदेशक

 सलाहकार

 सचिव

 सचिव

 संयुक्त  सचिव

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध
 पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक

 प्रबन्ध  नाफेड

 बिकास  आयुक्त

 सांचिव

 महानिदेशक
 कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम

 सदस्य  सचिव

 एन०  एल०  आर०

 एल०,पी  ०एल“०्जी  ०,  बी०डी०

 सलाहकार

 एन०  आई०  एन०
 एफ०ए०एस०एच०

 टैक्‍नो ०

 लिखित  उक्ेरः

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग

 शिक्षा  विभाग  सेन्टर--नई  दिल्ली

 श्रम  मत्रालय
 सेन्टर--नई  दिल्‍नी

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 नई  दिल्‍ली  ।

 ग्रामीण  बिकास  विभाग
 सेन्टर--नई  दिल्ली

 इस्पात  विभाग

 नई  दिल्‍ली

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग

 भूतल  परिवहन  विभाग
 सेन्टर--नई  दिल्‍ली  में  नहीं

 बरज्र  मंत्रालय

 नई  दिल्ली

 109



 लिखित  उत्तेरं  27  1991

 1  2  3  4

 86.  जी०  के०  गांधी  संयुक्त  सचिव  राष्ट्रपति  सचिवालय
 सेन्टर--नई  दिल्लो

 87.  डा०  जे०  पी०  सिह  अपर  सचिव  जल  संसाघन  मंत्रालय
 सेन्टर--नई  दिल्ली

 88.  जगदीश  खट्टर  संयुक्त  सचिव  इस्पात  विभाग

 नई  दिल्‍ली

 89.  बी०  एन०  आनन्द  संयुक्त  सचिव  भारी  उद्योग  विभाग

 नई  दिल्‍ली

 90.  एस ०  सी  ०  त्रिपाठी  मिनिस्टर  सेन्टर  --  एफ०  पोस्ट

 91.  बो०  के०  मित्तल  संयुक्त  सचिव  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग
 टेक०  एम०  ऑयल  सीड  सेम्टर--नई  दिल्‍ली

 92.  सुश्री  प्रतिमा  दयाल  संयुक्त  सचिव  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग
 सेन्‍्टर--नई  दिल्ली

 93.  नरेश  दयाल  संयुक्त  सचिव  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय
 सेन्टर--नई  दिल्ली

 94.  डी०  सी०  मिश्र  संयुक्त  सचिव  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग
 सेन्टर  --  नई  दिल्ली  ।

 95.  पी०  एस०  भटनागर  सचिव  आधिक  काय॑े  विभाग
 ओद्योगिक  निवेश  केन्द्र  नई  दिल्ली

 96.  जगदीश  सागर  संयुक्त  सचिव  शिक्षा

 नई  दिल्‍ली

 97.  जी०  सी०  श्रीवास्तव  संयुक्त  सचिव  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा
 सेन्टर--नई  दिल्‍ली

 98.  सुश्री  बिनीता  राय  संयुक्त  सचिव  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण
 सेन्टर--नई  दिल्ली

 99.  बी०  सी०  शर्मा  अपर  सचिव  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग
 सेन्टर--नई  दिल्ली

 100.  ए०»  के०  बासु  सयुकत  सचिव  दस्पात
 सेन्टर--नई  दिल्ली

 101.  आर०  एन०  डे  जूट  वस्त्र  मंत्रालय

 जूंट  कमिश्नर  कार्यालय  सेन्टर--नई  दिल्ली  में  नहीं  ।
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 102.  डी०  के०  मानावलन  संयुक्त  संचिव  युवा  कार्य  तथा  खेल  विभाग
 रु

 सेल्टर--नई  दिल्‍ली

 हिरक  घोष  संयुक्त  सचिव  श्रम  मंत्रालय
 सेन्टर--नई  दिल्ली

 पी०  राय  संयुक्त  सचिव  रक्षा  विभाग
 सेल्टर--नई  दिल्ली  ।

 समेक्तित  प्रामन  ऊर्जा  योजना  कार्यक्षमों  के  अभ्तगेंत  उपलब्धियां

 979.  डा०  असोस  बाला  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्थयन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  से  लेकर  अब  तक  कया  लक्ष्य
 और  उपलब्धियां  रही

 एक  खण्ड  को  एक  यूनिट  के  रूप  में  लेकर  समेकित  माइक्रो  लेवल  ऊर्जा  के  लिए
 अपेक्षित  योजना  बनाने  के  लिए  किस  प्रकार  के  डाटालेस  को  भाघार  बनाया  जाता  है  ताकि  माइक्रो
 लेवल  योजना  के  लिए  संसाधनों  का  न्यायसंगत  वितरण  किया  जा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  सकेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना  कायंक्रम  को  उन्हीं  उद्देश्यों  क ेसाथ
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दृष्टिकोण  पत्र  में  भी  शामिल  करने  पर  विचार  किया  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  संत्रालय  में  राज्य  संतज्रो  एच०  आर०  :
 समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना  कायंक्रम  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्यों  के  20

 ब्लाकों  में  एक  प्रायोगिक  योजना  के  रूप  में  शुरू  किया  गया  इसे  200  ब्लाकों  में  बिस्तार
 करने  का  सातवीं  योजना  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।  cereal  के  दोरान  अन्य  24  ब्लाकों
 को  जोड़  दिया  गया  ।

 इस  कार्यक्रम  के  ब्लाक  स्तरीय  परियोजना  दस्ताबेजों  को  ब्लाक  के  सर्वक्षण
 के  पश्चात्‌  तेयार  किया  जाता  लिया  ब्लाक  स्तरीय  परियोजना  दस्तावेजों  के  अम्तविष्ट  आंकड़ों
 का  रिपोर्ट  के  रूप  में  संकलन  कर  लिया  गया  है  और  कम्प्यूटर  में  संग्रह  कर  लिया  गया  एक
 कम्प्यूटर  माडल  का  भी  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना  कार्यक्रम  को  आठवीं  योजना  में  शामिल
 किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्‍लो  में  रंग  बसे रे
 980.  श्री  भ्ीबललभ  पालिप्रहो  :  क्या  शहरी  बिकास  सम्भो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 :
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 दिल्ली  में  सरकार  तथा  गेर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  रंन  बसेरों
 की  संख्या  कितनी  है  तथा  वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कुछ  और  खोलने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्योरा  कया

 क्या  सरकार  की  देश  के  अम्य  शहरों  में  भी  ऐसे  ही  बसेरे  खोलने  की  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  विवरण  में
 दिये  गये  ब्योरे  के  अनुसार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्‍लम  विग  द्वारा  16  रन  बसेरे  चलाये  जा
 रहे  हैं  ।  दिहली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  ग्रेर-सरकारी  संग्रठनों  के  सम्बन्ध  में  उनके  द्वारा  कोई
 रिकार्ड  नहीं  रखा

 )  हां  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  16  ओर  रन  बसेरों  का  निर्माण  करने
 का  प्रस्ताव  चाछ  वर्ष  के  दोरान  पूर्वी  ओर  पश्चिमी  दिल्ली  में  भूमि  प्राप्त  करने  और  4  रैन

 बसेरों  का  निर्माण  आरम्भ  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 और  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  निवासियों  के  लिए  रंन  बसेरा  योजनाਂ  में  रैन
 बसेरों  की  व्यवस्था  और  स्वच्छता  सुविधाओं  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्दिष्ट  पालिका  निकायों
 या  अभिकरणों  द्वारा  यांजनाओं  के  उचित  प्रतिपादन  पर  विचार  किया  गया  इन  निकायों/अभि-
 करणों  द्वारा  अपनी  योजन।एं  हुडको  को  वित्त  पोषण  ओर  प्रबोधन  के  लिए  प्रस्तुत  करना
 आवश्यक  है  ।  केन्द्र  सरकार  1000  रुपये  तक  प्राति  व्यक्ति  अनुदान  के  रूप  में  उपलब्ध  करती  है  और
 झेष  4000  रुपये  प्रति  ब्यक्ति  ऋण  के  रूप  में  हुडको  द्वारा  उपलब्ध  कराये  जाते  हैं  ।  प्रति  ब्यक्ति
 5000  रुपये  से  निर्माण  लागत  अधिक  होने  की  दशा  में  5000  रुपये  प्रति  ब्यक्ति  से  अधिक  लागत
 के  केवल  50  प्रतिशत  का  वित्त  पोषण  हुडकों  द्वारा  दिया  जाता  है  ओर  शेष  सम्बन्धित  पालिका

 निकाय/अभिकरण  द्वारा  संघटित  किया  जता  है  अथवा  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराया
 जाता  है  ।

 विवरण

 1.  दिल्‍ली  गेट

 2.  अम्धा  मुगल

 3.  पुरानी  दिल्ली  में  कटरा  मौला  बख्स

 4.  जी०  टी०  रोड

 5.  निजामुद्दीन

 मस्जिद
 1.  जहांगीर  पुरी
 8.  तुकंमान  गेट

 9.  मुकर्जी  माईकेट
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 10.  वालवर्द  रोड

 11.  करोल  बाग

 12.  शहजादा  बाग

 13.  पुरानी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन

 14.  नेहरू  प्लेस

 15.  गोल  माकिट

 16.  लाहोरी  गेट

 जोड़ो  सअदूर  कल्याण  को  के  लिए  एकत्रित  राशि

 981.  श्री  चोक्‍का  राव  :  प्रधान  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीड़ी  मजदूर  कल्याण  योजनाओं  के  अन्तर्गत  बीड़ी  मजदूरों
 के  कल्याण  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  से  कितनी  राशि  एकत्रित  की

 (a)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीड़ी  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  कोष  से  राज्यवार  कितनी
 राशि  निकाली  और

 उक्त  राशि  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  ने  क्या  योजनाएं  बनाई  हैं  ?

 ञ्ज

 अमर  मंत्रालय  में  उप  मंजो  पथत  सिह  :  बीडी  कमंकार  कल्याण  उपकर
 1976  के  अन्तग्रत  निर्मित  बीडियों  पर  उपकर  के  माध्यम  से  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌

 1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  एकत्र  की  गई  राशि  का  राज्यवार  ब्योरा

 संलग्न  बिवर  पर  दिए  गए  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 और  इस  कोष  का  इस्तेमाल  बीड़ी  कमंकारों  एवं  उनके  परिवारों  के

 मनो  रंजन  तथा  परिवार  कल्याण  सुविधाओं  के  लिए  किया  जाता  है  ।  इनके  लिए
 जारी  की  गई  राशि  का  राज्यधार  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  है  ।  प्रत्येक  जिनमें  एक  या  एक  से

 अधिक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  शामिल  में  किए  गए  व्यय  का  वर्ष-वार  ब्योरा  संलग्न  पर

 दिए  गए  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  योजनाओं  का  ब्यौरा  और  प्रत्येक  क्षेत्र  में  इन  योजनाओं  पर  वर्ष

 1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  ख्च  की  गई  कुल  राशि  को  दशाने  वाला

 ब्यौरा  पर  दिया  गया

 विछले  तोन  बर्षों  के  दोरान  थोड़ो  उच्योग  से  एकज्र  किये  गये  कहयाण  उपकर
 को  राज्यजार  ओर  बर्ष-बार  राशि

 हजारों

 कृ०  सं०  राज्य  का  1988-89...  1986-90  1990-91

 1  2  3  4  5
 ऑन  व  फठठठठ  ता तणए::आपजििि खो  ीय  _-_

 1.  भांध्र  प्रदेश  21032  21071  21374
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 1  2  3  4  5

 2.  बिहार  5930  5713  6143

 3.  गुजरात  286  202  102

 4.  कर्नाटक  17127  15461  15104

 5.  केरल  4555  4627  4539

 6.  असम  97  107  116
 7.  मध्य  प्रदेश  25289  21612  20114

 8.  महाराष्ट्र  10200  9470  9285

 9.  उड़ीसा  1391  1460  1346

 10.  राजस्थान  1160.  1112  1093

 11.  तमिलनाडु  18728  18581  20825
 12.  उत्तर  प्रदेश  7481  6187  6796

 13.  पश्चिम  बंगाल  11708  12689  13869

 कुल  124984. 118292 120796 प,.,ल्‍पपपह/थ/थ/थ/खथय/य/  |
 वतन  तनमन
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 6  1913  लिखित  उत्तर
 -

 जप  न  हु
 नये  पबंतीय  क्षेत्र  के  निरूषण  के  लिए  बिशेष  दल

 982.  श्री  जं०  चोक्‍का  राव  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्थयन  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पवंतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  नये  पव॑तीय  क्षेत्र  क ेनिरूपण  के  लिए
 1986  में  विशेषज्ञ  दल  गठित  किया  गया

 यदि  तो  विशेषज्ञ  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  कब  प्रस्तुत  ओर

 इसकी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किये  जाने  की  अन्तिम  व्यवस्था  क्या  है  ?

 योलना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  सम्भालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०

 जी  हां  ।

 27  1987  ।

 निर्णय  लेने  हेतु  सिफारिशों  पर  कायंवाही  की  जा  चुको  है  ।

 एन०  डो०  एम्०  सो  ०  क्षेत्र  में  अनाधिकृत  इमारतें

 983.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  विकास  भम्ज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डी०  एम०  सी»  क्षेत्र  में  अबंध  इमारतों  को  गिराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एमः  :  नई  दिल्ली  नगर
 पासिका  ने  अपने  क्षेत्र  मे ंअनधिक्ृत  निर्माण  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  सेल  गठित  किया  है  ।  जैसे

 ही  अनधिकृत  निर्माण  का  पता  लगता  पंजाब  पालिका  अधिनियम  के  तहत  अनधिकृत  निर्माण  को
 सील  गिराने  आदि  की  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुये  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महिलाओं  के  लिए  नोकरियों  में  आरक्षण

 984.  श्रो  भ्रथण  कुमार  पढेल  :
 झरो  के०  यो  तंग्काबाल  :

 क्‍या  प्रधान  सन्नो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  अंतर्गंत  नोकरियों  में  महिलाओं  के  लिए  आरक्षण
 देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  निर्णय  लिये  जाने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  अन्त्री  सा्गरेट
 से  इस  मामले  की  अभी  जांच  की  जा  रही



 लिखित  उत्तर  27

 जाराजसोी  में  लाश  प्रसंस्करण  एकक  लिए  प्रस्ताव

 983.  ली  राम  बदन  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  माडने  फूड  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  जिले  में
 एक  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाई  स्थापित  करने  संबंधी  प्रस्ताव  वर्षों  से  लंबित  पड़ा  हुआ

 क्‍या  इस  उद्देश्य  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  गया

 यचि  तो  इस  प्रस्तकव  को  मंजरी  कब  तक  दी  जाएगी  ओर  यह  इकाई  कब  तक
 अपना  काये  प्रारम्भ  कर  देगी  ?

 खास  प्रसंस्क रज  उच्योग  मंत्रालय  के  राज्य  पमंत्रो  गिरिघर  :  माडन॑  फूड
 इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  वाराणसी  में  ऊर्जादायक  खाद्य  पदार्थ  संयंत्र  खाद्य/आहार)
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  3  से  5  वर्ष  तक  संपूर्ण  उत्पादित  माल  को  उठाने  का  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  से  वचन  न  मिलने  के  कारण  1987  से  लंबित  पड़ा  है  |

 इस  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  माने  फूड
 इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  को  भूमि  आवंष्टित  कर  दी  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  संपूर्ण  उत्पादित  माल  उठाने  का  वचन  मिलने  पर  ही  आगे
 कारंवाई  की  जा  सकती  है|

 कृथि  विकास  के  लिए  उड़ोसा  को  घनराशि  का  आवंटन

 986.  भरी  भत्मंजय  मायक  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भम्धो  यह  बताने  कमी

 कूपा  करेंगे
 कृषि  विकास  के  लिए  1989-90  और  1990-91  में  उड़ीसा  को  कुल  कितनी  राशि

 आवंटित  की

 इस  अवधि  के  दोरात  उड़ीसा  सरकार  ने  वास्तविक  रूप  से  कितनी  राशि  का  उपयोग

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  बषं  के  दोरान  कृषि  विकास  के  लिए  अतिरिक्त
 राशि  की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  उस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या
 क्रिया  है  ?

 घोलनमा  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  भंज्रो  एच०  आर०  :

 उड़ीसा  के  लिए  कृषि  और  संबद्ध  क्रियाकलापों  हेतु  1989-90  तथा  1990-91  में  क्रमशः

 अनुमोदित  वाधिक  परिव्यय  90.06  करोड़  रु०  तथा  109.74  करोड़  रुपए  है ।
 उड़ीसा  सरकार  का  कृषि  और  संबद्ध  क्रियाकलाप्ों  पर  1989-90  के  दोरान  वास्तविक

 व्यय  88.32  करोड़  रु०  है  जिसके  लिए  सूचना  उपलब्ध
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 अनननन>नज>न-++ नानी  भगाए  हा  तए  7777  नल  लल  ह  चने

 और  उड़ीसा  का  कृषि  और  संबद्ध  क्रियाकलापों  के  लिए  अनुमोदित्त  वाधिक
 व्यम्म  चालू  वित्त  कर्ष  के  दोरान  अर्थात्‌  1991-92  में  108.05  करोड़  रु०  है  ।  चाल  वित्त  वर्ष  के
 वौरान  के  विकास  हेतु  उडीसा  सरकार  की  अतिरिक्त  राशि  के  लिए  कोई  मांभ्  नहीं

 उड़ीसा  में  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  को  परीक्षा  में  अंठने  थाले  उम्मोदयार

 987.  श्रो  भुत्युं्य  नायक  :  कया  प्रधान  प्रन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  विभिन्न  परीक्षा  केन्द्रों  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  कर्य  सिक्लि  सेवा
 परीक्षा  में  बंठने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इसमें  से  अमुसूक्ति  जातियों/मनुसूबित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  संद्या  कितती  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  कितने  उम्मीदवार  चुने  मए  और
 इनमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राक्य  सस्ली  सत्गंरेट  :
 ओर  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 प्रश्न  का  भाग  (६)

 परीक्षा  उड़ीसा  केन्द्रों  से  परीक्षा  में  बैठने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या
 का  बर्ष

 प्रारंप्िक  परीक्षा  मुख्य  परीक्षा
 सामान्य  अनु०  जा०  अनु०  ज०  कुल  सामान्य  अनु०  ज०  अनु०  कुल

 जञा०  जा०  संख्या

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 उम्मीदवारों

 262  32  परीक्षा वर्ष _ सामान्य अनु० जा० अनु ० ज० जा०  कल

 1988  2452  358  3009  202  38  24  264

 1989  3846  280  4707  260...  23  298

 प्रशत  का  भाग

 उड़ोसा  से  भा०  प्र०  से०  के०  लिए  चुने  गए  उम्मीदवारों  के  संध्ध  में  सूचना  ।

 परीक्षा  वर्ष  का  सामान्य  अनु०  जा०  अनु  ०  ज०  जा०  कल
 2  शून्य  3

 “2  छशून्‍्य  शून्य  2

 कागज  सिलों  का  व्स्तार  तथा  आश्ुतिकोकरण

 988. भरी आर० धुरेसा रेड्डी : कया प्रधान संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :



 =  27  1991
 जा  हिलमममम_म_म-म_-_न-+नन---मममम-+म मनन  मम  नम

 क्‍या  आजकल  पूंजीगत  वस्तुओं  के  आयात  पर  बतेमान  प्रतिबन्ध  के कारण  कुछ  कागज
 मिलों  द्वारा  औद्योगिक  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  बनाये  गये  आधुनिकीकरण  ओर  विस्तार  के  कार्यक्रम ढ़  2]
 अनिश्चित  हो  गये

 यदि  तो  ये  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के  प्रमुख  कारण  क्या

 क्‍या  सरकार  इस  मामले  में  इन  इकाइयों  की  सहायता  करने  का  विचार  कर  रही
 ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  प्रमुख  कारण  कया  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  (sto  पो०  जें०  :  सरकार  के  पास  पूंजीगत
 माल  आयात  संबंधी  चालू  नीति  के  कारण  कागज  मिलों  के  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  का  कोई
 प्रस्ताव  लंबित  नहीं  पढ़ा  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बड़ी  परियोजनाओं  को  लागत  वद्धि  की  समोक्षा  के  लिए  पेनल

 989.  भरी  क्षार०  सुरेस्र  रेड्डी  :  क्या  योखना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ।0  1991  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के
 सरकार  ने  निर्धारित  समय  से  देरी  से  चलने  बाली  बड़ी  और  मुख्य  जिनकी  लागत  में
 तेजी  से  बढ्धि  हो  रही  की  समीक्षा  के  लिए  एक  समिति  को  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  पैनल  को  बड़ी  और  मुख्य  परियोजनाओं  को  नवीन  रिपोर्टों  की  समीक्षा  करने  के
 लिए  कहा  गया  यदि  तो  इस  संबंध  में  दिए  गए  निर्देशों  का  ध्योरा  क्या

 क्‍या  इस  पैनल  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 कितनी  योजना  ओं  ने  नवीनतम  समीक्षा  के  अनुसार  बढ़ी  हुई  कीमत  दर्शाई  ओर

 पैनल  ने  इस  संबंध  में  कोन  से  उपचारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दिया

 घोजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  एथ०  आर०  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  200  करोड़  रुपये  और  उससे  अधिक  लागत
 वाली  प्रत्येक  बड़ी  परियोजनाओं  की  समय  और  लागत  वृद्धि  के  मामलों  के  संबंध  में  समीक्षा  करने

 के  लिए  वित्त  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  हो  चुका  जिसके  सदस्य  व्यय

 कार्ये क्रम  कार्यान्वयन  विभाग  तथा  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग  के  सचिव  हैं  ।

 भारत  में  केलाग  कंपनो  फो  परियोजनाएं

 990.  ।  आर  ०  स्रेसा  रेड्डी  :  कया  सार  प्रतंस्क  रण  उच्चोग  मंत्रो  यह्‌  बताने  की  क्ष्पा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  विदेशी  निवेश  प्रोत्साहन  बोड  ने  विश्व  की  अग्रणी  खाद्य  प्रसंस्करण  अमरीका  फर्म
 केलॉग  को  भारत  में  इसकी  विभिन्‍न  परियोजनाएं  शुरू  करने  की  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  यह  कंपनी  भारत  में  अपनी  परियोजनाएं

 शुरू
 क्‍या  उक्त  कंपनी  के  साथ  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ओर  उसे  अंतिम

 प  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  भंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिरिधर  :  से
 अनाजों  से  बने  पदार्थों  को  तयार  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  की  पानवेल  तहसील  के
 तलोजा  स्थान  पर  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिट  स्थापित  करने  के  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने

 अनुमोदन  स्कीम  के  अंतगंत  मेससंे  केलाग  इण्डिया  लिमिटेड  नामक  नये  उपक्रम  के  साथ
 वित्तीय  एव  तकनीकी  सहयोग  करने  के  लिए  मेससे  कलाग  अमरीका के  प्रस्ताव  को  मंजूरी
 दे  दी  इस  नये  उपक्रम  के  पास  5।  प्रतिशत  विदेशी  इक्विटी  होगी  और  शेष  इक्विटी  भारतीय
 जतता  की  होगी  ।

 जड़ोसा  में  विश्य  बंक  की  सहायता  से  नलकप  लगाना

 ]

 991.  श्री  श्रोकांत  जेना  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोशान  उड़ीसा  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  लगाए  गए  नलकूपों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 उनमें  से  कितने  नलकूप  कायं  कर  रहे  हैं  और  कितने  खराब  पड़े

 हन  खराब  पड़े  नलकपों  को  कब  तक  चाल  कर  दिया  और

 उड़ीसा  में  विश्व  बंक  की  सहायता  से  1991-92  के  दो  रान  कितने  नलकूप  लगाए  जाने
 की  संभावना  है  ?

 प्रामोज  विकास  भनन्‍्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  उत्तमभाई  एच०  :  उड़ोसा
 में  पेयजल  सप्लाई  हेतु  विश्व  बेंक  की  सहायता  वाली  कोई  योजना  नहीं  चल  रही  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विश्य  बेंक  को  सहायता  से  गुजरात  में  नलकूप  लगाना

 992.  श्री  काशोराम  राजा  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  गुजरात  में  कूल  कितने  नलकूप

 लगाए

 इनमें  से  कितने  नलकूल  काय  कर  रहे  हैं  ओर  कितने  कार्य  नहीं  कर  रहे

 इन  निष्क्रिय नलकूथों  को  कब  तक
 का

 के  योग्य  बनाया  और
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 वर्ष  1991-92  के  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  राज्य  में  कितने  नलकूप  लगाए
 जायेंगे  ?

 प्राम्रोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मम्न्रो  उत्तमभाई  एच०  :  से
 ग्रुजरात  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिधय  बंक  को  सहायता  से  गजरात  में  जल  आपूर्ति  योजना

 993.  श्री  काशोीराम  राणा  :  क्‍या  शहरो  विकास  प्ंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  में  बड़ोदरा  ओर  सूरत  में  विश्व  बेंक  अथवा  किसी  अन्य  मंतर्राष्ट्रीय
 एजेंसी  की  सहायता  से  कोई  जल  अपपूर्ति  योजना  चलाई  जा

 यदि  तो  तत्खंबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इसमें  कितनी  घनराधि  ब्यय  होगी  और  यह  योजना  कब  तक  प्री

 क्‍या  इस  योजना  के  अंतगंत  चलने  वाले  कार्यों  में  कोई  देरी  हुई  बोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  में  आवश्वक  वस्तुओं  को  समय  पर  आपूर्ति  न  किया  जाना
 994.  श्रो  बी०  एस०  शर्मा  प्रेम  :  क्‍या  प्रधान  संजत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  दिल्ली  विशेषकर  यमुना-पार  के  क्षेत्रों  में उचित  दर  की  दुकानों
 को  आवश्यक  वस्तुओं  की  समय  पर  आपूर्ति  न  किए  जाने  से  दिल्ली  के  निवासियों  को  भारी
 नाई  का  सामना  करना  पढ़ता

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  संबंध  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 जनता  की  सुविधा  के  लिए  उचित  दर  की  दुकानों  को  राशन  की  वस्तुओं  की  सामम्रिक्
 आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मागरिक  पू्ि  ओर  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंगी  कमालहोन  अहमद  )
 )  से  वर्ष  1990  के  दोरानः:दिल्‍लौ  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  चावल  तथा  गेहूं  क

 ओसत  मासिक  वितरण  14,000  मी०  टन  तथा  47,200  मी०  टन  रहाਂ  है  ।  अक्तृबः
 1991  के  महीने  के  दोरान  22,900  मी०  टन  चाबल  तथा  77,000  मी०  टन  गेह  सप्लाई  किय
 गया  यद्यपि  इतने  बड़े  आकार  के  इस  कार्य  में  कुछ  स्थानीय  व्यवधान  आ  सकते  हैं  तथा  उनाः
 बारे  में  शिकायतें  हो  सकती  तथापि  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए
 जाते  ताकि  उचित  दर  की  दुकानों  तक  आपूर्ति  पहुंच  सके  ।  संचलन  संबंधी  समस्याओं  का
 समाघान  करने  तथा  उचित  दर  की  दुकानों  तक  खाद्यास्न  ओर  चीनी  की  सुपुदर्गी  प्रणाली  की
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 बारीकी  से  परिवीक्षा  करने  के  लिए  खन्‍्य  निगम  तथा  दिल्ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति
 निगम  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समन्वय  समिति  बनाई  गई  है

 संविधान  विधेयकरों  में  परिवर्तत  करना
 ह ै।

 995.  डा०  सक््मोनारायण  पाण्डेय  :

 डा०  ए०  के०  पढेल  :

 क्या  शहरो  विकास  मत्रो  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आल  इंडिया  काउंसिल  आफ  मेयसं  ने  स्थानीय  निकायों  को  शक्तिशाली  बनामे  के

 लिए  दो  संविधान  विधेयकों  में  परिवतंन  क  रने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ओर  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 शहरो  विकास  मनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एसम०  :  ओर

 हां  ।  दि  आल  इंडिशा  काउसिल  आफ  मेयसं'में  शहरी  स्थानीय  निक्रायों  के  संबंध  में  संविधान
 विधेयक  के  संदर्भ  में  कुछ  सुझाव  दिए  सुझाव  संक्षेप  में  संलग्न  रण-पत्र  में  दिए

 बए  हैं  |  सरकार  द्वारा  संबंधित  विधेयक  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  इन  को  ध्यान  में  रखा

 गया  गहरी  स्थानीय  निकायों  के  संबंध  में  संविधान  विधेयक  लोक  सभा  में

 16-9-1991  को  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 विवरण

 संविधान  संशोघन  विधेयक  के  संबंध  में  आल  इंडिया  काउंसिल  आफ
 मेयसं  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  ।

 1.  5  बचे  के  बाद  स्वतः  भंग  हो  जाने  के  प्रावधान  को  समाप्त  करना  ।

 2.  अनुच्छेद  243  के  खंड  3  को  समाप्त  करना  जिसमें  यह  ब्यवस्था  है  कि  पत्चायत्त
 के  लिए  मध्यावधि  चुनाव  होने  की  स्थिति  में  चुनाव  अवधि  के  शेष  काल  के  लिए  होना

 3.  किसी  भी  नगरपालिका  को  5  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पूर्व  भंग  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  ।

 4.  बरखास्तगी  का  प्रावधान  न्यायिक  जांच  के  पश्चात  ग्रंभीर  वित्तीय  अनियमिततात्रों  के
 आरोपों  पर  ही  होना  चाहिए  ।

 5.  वित्त  आयोग  की
 रिपोर्ट  लाग्रू  करने  और  उस  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  6  माह  की

 अधघधि  का  श्रावधान  किया  जाए  ।

 6.  बाड़  कमेटियों  से  संबंधित  प्रावधान  समाप्त  किए  जाने  चाहिए  ।

 7.  नगर  निगम  तथा  नगरपासिक्षा'के  अधिनियम  बनाने  के  अधिकार  संसद
 को  दिए  जाएं  ।
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 न  नी न  ५  —__—

 ऋण  लाइसेंस  योजना

 996.  श्रो  सोहन  सिंह
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऋण  लाइसेंस  योजना  को  वर्ष  1991  के  अंत  तक  समाप्त
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उक्त  योजना  के  बन्द  होने  के  उत्पन्न  होने  बाली  दवाओं  को  कमी  जेसी
 समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उदवंरकसं  त्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्ता  :  से
 1990  में  सरकार  ने  ऋण  लाइसेंस  पद्धति  को  समाप्त  करने  की  समय-सीमा  31-12-91  तक
 बढ़ाने  के  निर्णय  की  घोषणा  को  उसके  बाद  उद्योग  से  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  अभ्यावेदन
 ओर  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ओर  इनकी  व्यापक  तोर  पर  जांच  की  जा  रही  है  ।

 आंवला  और  लजगदोशपुर  फंक्टरियों  में  उबंर्कों  का  उत्पादन

 997.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  संजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  स्थित  आंवला  ओर  जगदीशपुर  की  गंस  पर  आधारित  उयंरक
 फेक्टरियों  में  उवं  रक  का  उत्पादन  शुरू  हो  गया

 क्‍या  ये  फ़ैक्टरियां  अपनी  पूरी  क्षमता  के  अनुरूप  उबंरकों  का  उत्पादन  कर  रही
 और

 फंक्टरियों  की  पृथक-पृथक  रूप  से  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  तथा  चालू  वर्ष  के
 दोरान  उन्होंने  कितनी-कितनी  मात्रा  में  उवंरक  का  उत्पादन  किया  ?

 रसायन  ओर  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिन्ता  :  हां  ।
 आंवला  और  जगदीशपुर  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  क्रमशः  16-7-1988  और  1-1!-1988  988  को
 आरम्भ  हुआ  |

 हां  ।

 इसमें  से  प्रत्येक  कारखाने  में  उत्पादन  क्षमता  7,26,000  टन  प्रति  वर्ष  यूरिया  है और
 उत्पादित  की  गयी  मात्राएं  नीचे  दी  गयी  हैं  :--

 टन

 आंवला  जगदीशपुर

 (1-4-1991  से  18-11-1991  1991  से  1991

 5,34,462  4,03,827

 सोलेंट  का  उत्पादन

 998,  श्री  मोहन  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लज्जजजः

 देश  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  सीमेंट  की  आवश्यकता  को  तुलना  में  इसका  कितनी
 मात्रा  में  उत्पादन

 क्या  सीमेंट  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सीमेंट  की  नई  फंक्टरियां  स्थापित  करने
 के  लिए  सरकार  को  कुछ  नये  आवेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  गैर-स  रकारी  क्षेत्र  में  इस  वर्ष  सीमेंट  की  कितनी  नई  फैक्टरियां  स्थापित
 किए  जाने  की  संभावना  है  और  इन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  जाएगा  तथा  इन
 फैक्टरियों  की  स्थापना  से  सीमेंट  की  कमी  को  किस  हृद  तक  दूर  किया  जाएगा  ?

 उच्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  1991-92  के  दौरान
 540  लाख  मी०  टन  मीमेंट  को  अमुमानित  घरेलू  मांग  की  तुलना  में  550  मो०  टन  उत्पादन  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  1991  के  दौरान  258  लाख  मी०  टन  सीमेंट  का
 वास्तविक  उत्पादन  हुआ  था  जबकि  1990-91  की  इसी  अवधि  के  दोरान  232  लाख  मी०  टन
 उत्पादन  हुआ  था  अर्थात्‌  ।।  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ।

 देश  में  सीमेंट  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  नई  लाइसेंसीकरण  नीति  के  अन्तर्गत  सीमेंट
 उच्योग  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  अतः  कम्पनियों  को  नए  सीमेंट  कारखाने  लगाने  के
 लिए  सरकार  को  आवेदन  प्रस्तुत  नहीं  करना  होता  किन्तु  कुल  28  कम्पनियों  ने  सूचना  ज्ञापन
 बिए  हैं  जिसमें  उन्होंने  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  की  अपनी  जाहिर  की  है  ।

 चालू  वर्ण  के  दोरान  विस्तार  द्वारा  लगभग  22  लाख  मी०  टन  क्षमता  के  सूजन  की

 उम्मीद  है  |

 फडिलाइजर  फारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  के  नियंत्रणाधोन  चल  रहो
 डबरक  मिर्माण  यूनिट

 999.  श्री  मोहन  सिह  :
 श्री  हरिकेवल  प्रसाव  :

 क्या  प्रधाम  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  फटिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  नियंत्रणाधीन  निर्माण  की  कितनी

 यूनिटें  चल  रही

 (a)  कौन-कोन-सी  गूनिटों  में  उत्पादन  कार्य  बन्द  पड़ा
 क्‍या  गोरगतुर  को  उवं रक  फंक्टरी  में  भी  पिछले  डेढ़  वर्ष  से  उत्पादन  कार्य  बन्द  पड़ा

 ओर

 यदि  तो  इस  फैक्टरी  को  पुनः  चलाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रसायन  ओर  उथेरक  संत्रालय  में  राज्य  मज्ी  चिन्ता  :  दि  फटिलाइजर
 कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लि०  के  अन्तगंत  चार  उबंरक  उत्पादक  एकक  हैं  जो  बिहार  में  सिन्दरी
 आम्प्र  प्रदेश  में  औडीसा  में  तालचर  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  गोरः  में  स्थित  है  ।

 भौर  गोरखपुर  एकक  में  10  1990  से  उवरक  का  उत्पादन  बन्द  किया
 गया
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 (८)  शंयंत्र  के  स्वास्थ्य का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  कम्पनी  फ्रामझ्ंदाला  निधुक्त  किए

 अल्योजना  प्रत्तेशि  ओर  प्रक्रियाभों कोਂ  पूर्ण  समोक्षा  करमा

 ]
 1000.  भी  गरूदास  कामत  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयम  भत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  आयोजना  प्रविधि  और  प्रक्रियाओं  की  पूर्ण  समीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 जेसा  कि  30  1991  के  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 (र)-यद्ि:हां,  तो-तव्यंवंधी  ब्योरा  क्‍या

 संबंध  में  किन-किस  संगठनों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  भर

 क्‍या  इस  प्रयोजनाथ  राज्य  सरकारों  को  भी  सज्ञाह  ली  जाएगी  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  एच०  आर०  :
 समग्र  आर्थिक  प्रबन्धन  में  असन्तुलनों  को  दूर  करने  तथा  अत्याधिक  परिवर्तित  और  तेजी  से

 बदल  रहे  परिदृश्य  में  उपयुक्त  समायोजन  के  लिए  योजना  आयोजना  दृष्टिकोण  में
 स्थिति  निर्धारण  का  विचार  कर  रहा

 इन  पुनःस्थिति  निर्धारण  में  व्यग्पक  रूप  से  योजना  व्यय  को  युक्‍्तियुक्त  बड़ी
 संख्या  में  नई  स्कीमों  को  शुरू  करने  से  पूर्व  चालू  स्कीमों  को  पूरा  ऐसी  स्कीमों  तथा
 योजनाओं  की  छटनी  जो  आंँथिक  दृष्टि  से  ठीक  नहीं  लागत  तथा  सभथ  की  बचत  के  लिए
 स्‍्कीमों  का  उचित  वित्त  मुद्रा  स्फीति  निधारक  उपायों  के  जरिए  अतिरिक्त  संसाधनों  का

 राज्य  सरकारों  के  प्रभावी  प्राधिकरण  को  निर्देशास्मक  आधोजाक्ष  में  ऋमिक
 बतंन  ओर  निजी  उपक्रमों  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  पर  अधिक  निमरता  के  अमुछप  होंगी  ।

 और  आठवीं  योजना  पर  विधार-घिमश  के  दोरान  इस-तरह-के  ऐसे  अन्य

 सघुछाक्मों  पर  केन्द्रीय  मम्त्राल़  में  तथा  राज्यों  के  बीच  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  तथा  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  को  आगामी  बैठक  में  भी  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 सुबर  कम्प्यूटर  परम्स

 1001.  श्री  सो०  पी०  सदालणिरियप्पा  :  कया  प्रधान  भण्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सुपर  कषप्प्यूटर  परम्स  का  देश  में  ही  निर्माण  किया  जा

 यदि  तो  ये  सुपर  कम्प्यूटर  अपने  कार्यों  की  दुष्टि  से  अम्य  कम्थ्यूटरों-शेकिस  प्रकार
 भिन्‍म  पु

 दूसरे  ऐसे  कौन  से  देश  हैं  जो  सुपर  कम्प्यूटरों  का  निर्माण  करने  में  समर्थ  ओर

 इस  सुपर  कम्प्यूटरों  का  किन  क्षेत्रों  में  प्रयोग  किया  जाता  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय में  राज्य  मंजी  समरगेरेड  :

 समानान्तर  सुपर  वम्प्यूटरों  की  उच्चतम  अभिकलन  क्षमता  1000  मीगा
 है  ।  मेनफ्रेंम  कम्प्यूटरों  तथा  वर्क  जिनका  इस  समय  देश  में  विभिर्माण  किया जा

 रहा  की  तुलना  में  आभिकलन  कांय-निश्प्द्नन  क्षमता  256  नोड  मशीन  के  लिए  100
 से  भी  अधिक  है  ।

 परम्परागत  सुपर  कम्प्यूटर  केवल  संयुफ्त  राज्य  अमेरिका  तथा  जापान  से  ही  उपलब्ध
 होते  कितु  समानान्तर  सुपर  कम्प्यूटरों  को  संयुक्त  राज्य  ग्रेट  जर्मनी  तथा
 फ्रांस  मे ंडिजाइन  किया  गया  उन्हें  विकसित  किया  तथा  व्यावसायिक  तौर  पर  उपलब्ध  कराया

 गया।है  ।

 समानान्तर  सुपर  कम्प्यूटरों  का  इस्तेमाल  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  करने  को
 योजना  है  :

 संवेदन

 प्रति  बिम्ब  संसाधन

 भण्डा  रण  मॉडलिंग

 -  अभधिकलनात्मक  भौतिकी

 रसायन  विज्लम

 विज्ञान  तथा  खगोल  भौतिकी
 --  सामग्री  विज्ञान

 गणित  शास्त्र

 --  प्राफिक्स  तथा  प्रत्यक्षीकरण

 कृषि  सजदूरों  के  संबंध  में  विधेयक

 1002.  श्री  सो  ०  पो०  भुदालगिरियप्पा  :
 श्री  के०  एच०  मनियप्पा  :

 कस  प्रधान  मंजी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कृषिਂ  मजधूरों  के  कश्याण  और  उनके  नियोजन  को  किति#मित  के
 लिए  संसद  में  कोई  विधेयक  पुर:स्थापित  किए  जाने  की  सभावना  ओर
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 न  *०  |  के  >  eee  ०  ल्‍न्‍  ०  बचने  जनम  न  अगला  जपनना  जा  नानजतनना  अञान  62  तभयना  शतनननगनतणितियाण।५+

 ()  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अस्त  मंत्रालय  में  उप  संज्ी  पथन  सिह  और  कृषि  मजदूरों  के
 कल्याण  के  लिए  एक  विधेयक  पर  सरकार  बिचार  कर  रही है  ।  विधेयक के  ब्योरे  को  अभी  अंतिम
 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 साफ्ट  फेराइट  बनाने  के  लिए  परियोजना

 1003.  श्री  गोपीमाथ  गलपति  :  कया  प्रधान  मभ्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  साफ्ट  फेराइट  बनाने  के  लिए  उड़ीसा  में  कोई  परियोजना
 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  साफ्ट  फेराइट  गरूलिट  की  स्थापना  के  लिए  कौन-सा  स्थान  चुना
 गया

 इस  परियोजना  की  लागत  तथा  संस्थापित  क्षमता  क्‍या

 इस  यूनिट  की  स्थापना  कब  तक  की  और

 ($)  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  सें  राज्य  मसत्रौ  सागंरेट  :

 उड़ीसा  में  साफ्ट  फेराइटों  के  विनिर्माण  के  लिए  किसी  परियोजना  की  स्थापना  करने  के  संबंध
 में  भारत  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  (३)  ये  प्रश्न  उठते  ही  नहीं  ।

 कागज  को  मांग

 1004.  क्री  गोपीसलाणथ  गलपति  :  कया  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  आठवीं  और  नौवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  के  दोरान  कागज  की  मांग
 संबंधी  कोई  अध्ययन  करांया

 यदि  तो  योजना-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  उत्पादन  की  वर्तेमान  दर  आठवीं  और  नौवीं  योजना  में  कागज  की  बढ़ती  मांग  को

 पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  इन  योजनावधियों  के  दोरान  कागज  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 उठाये  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोग  सस्तालय  में  राज्य  सस्त्रो  पी०  जे०  :  से  सरकार  ने  हवों

 एवं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  कागज  की  मांग  संबंधी  कोई  अध्ययन  नहीं  कराया  है  ।

 लुमदी  तथा  संबद्ध  उच्योग  की  विकास  परिषद  ने  सन्‌  2000  तक  मांग  संबंधी

 पूर्वानुमान  के  आरे  में  दिनांक  21-9-1983  की  अपनी  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  अनुमान  लगाये
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 1990  19.09  लाख  मी०  टन

 1995  24.59  ,,  ,,

 2000  31.68,  ,,  न

 इसमें  अखबारी  कागज  शामिल  नहीं

 कुछ  विशेष  प्रकार  के  कागज  और  अखबारी  कागज  जिनका  आयात  किया  जा  रहा  को
 छोड़कर  कागज  तथा  गत्ते  की  वर्तमान  मांग  अधिकांशतः  स्वदेशी  उत्पादन  द्वारा  पूरी  की  जाती  है  ।
 सरकार  कम  से  कम  75  प्रतिशत  गंरन्परम्परागत  कच्चे  माल  के  उपयोग  का  प्रस्ताव  करने  वाले
 कागज  एककों  को  आवश्यक  लाइसेंसीकरण  से  छट  देने  जंसे  उपाय  कर  रही  है  ताकि  और
 योजना  अवधियों  के  दोरान  बढ़ती  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 बतसान  एककों  का  आधुनिकोकरण

 1005.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  कया  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  औद्योगीकरण  की  तीज  गति  में  आने  वाली  बाधाओं  का  पता

 लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 उक्त  बाघाओं  के  दूर  करने  और  वर्तमान  एककों  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए
 उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उस्तोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  से  24  1991
 को  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रखे  गये  ओऔद्योगिक  नीति  संबंधी  वक्‍तव्य  में  देश  में
 ओऔद्योगीकरण  की  तीग्र  गति  में  आने  वाली  बाधाओं  का  उल्लेख  किया  गया  इन  बाधाओं  को

 दूर  करने  के  उद्देश्य  उद्योगों  की  एक  छोटी  सूची  के  अतिरिक्त  सभी  परियोजनाओं  के  लिए
 औद्योगिक  लाइसेंस  समाप्त  कर  दिया  गया  है  बशरतें  कि  ये  स्थापना-स्थल  संबंधी  नीति  के  अनुरूप

 प्रौद्यो  रि  झौतो
 जे

 विदेशी  निवेश  तथा  विदेशी  गक़ी  समझोतो  पर  लागू  होने  वाली  नीति  तथा
 विधियों  को  पर्याप्त  रूप  से  उदार  बना  दिया  गया  है  |  नई  औद्योगिक  नीति  के  अंतगंत  शुरू  किये  गए
 ओऔद्योगिक  नीति  संबंधी  सुधारों  का  कार्य-कुशलता  बढ़ाने  और  भारतीय  उद्योगों  के  आधुनिकीक  रण  में
 सहायता  करने  के  लिए  डिजाइन  किया  गया  है  जिससे  यह  और  प्रतिस्पर्धात्मक  हो  सके  तथा  औद्योगिक
 प्रगति  के  विश्व  में  सहो  स्थान  बना  सके  ।

 सरकारी  आवास  को  आगे  किराये  पर  वेना

 100  5.  झो  गोपोनाथ  गअपति  :  क्‍या  शहरी  विकास  अम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  और  दिल्ली  में  सरकारी  आवास  भागे  किराए  पर  देने  के  मामलों

 यदि  तो  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  आबंटितियों  द्वारा  सरकारी  आवास  को
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 आगे  किराए  पर  देने  के  सम्बन्ध  में  सम्पदा  निदेशालय  तथा  स्पेशल  पूल  अधिकारिखों  को  कितनी

 शिकायतें  मिली

 इस  संबंध  में  क्या  का्यंवाही  की

 आगे  किराये  पर  देने  के  मामलों  में  वृद्धि
 के

 लिए  कोन  से  विभिन्‍न  कारण  जिम्मेदार

 और

 (z)  इसे  हतोत्साहित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  विगत  एक  वर्ष  के

 दोरान  उप  किराएदारी  को  शिकायतों  की  संद्या  में  वृद्धि  हुई  है  |

 विगत  महीने  के  दोरान  नई  दिल्‍ली  में  463  साधारण  पूल  आबासों  की  उप

 किरायेदारी  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 सभी  463  साधारण  पूल  के  आवासों  का  अकस्मात  निरीक्षण  करने  के  लिए  निरीक्षण
 दलों  का  गठन  किया  गया  है  ।

 ओर  जांच  पड़ताल  से  यह  पता  चला  है  कि  आमतौर  पर  जिन  कमंचारियों  के

 अपने  निजी  आवास  होते  वे  अतिरिक्त  आय  अर्जित  करने  के  इरादे  उन्हें  आवंटित  सरकारी
 आवासों  को  उप-किरायेदारी  पर  उठाने  की ओर  अभिमुख  होते  सरकारी  आवासों  के
 किरायेदारों  को  हतोत्साहित  करने  के  आवासों  के  आकव.स्मिक  निरीक्षणों  में  तेजी  लाई  जा  रही

 जिन  मामलों  में  सरकारी  आवासों  को  अनधिक्ृत  रूप  से  उप-किरायेदारी  पर  देना  सिद्ध  हो
 जाता  वहां  सरकारी  आवासों  का  आबंटन  1963  में  की

 गई  व्यवस्था  के  आबंटियों  पर  शास्तियां  आरोपित  की  जग्ती  इन  श्मस्तिकों  में  घन
 संबंधी  शास्ति  तथा  सरकारी  आवास  से  कंचित  करने  की  शास्ति  भी  शामिल  होती  है  ।

 खंडीगढ़  के  तोसरे  चरण  के  विकास  हेतु  भूमि  का  अधिप्रहण
 1007.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  शहरों  थिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चंडीगढ़  के  प्रस्तावित  तीसरे  चरण  के  विकास  हेतु  कितनी  भूमि  का  अधिग्रहण  किए
 जाने  की  संभावना

 क्‍या  यह  नया  विकास  सहकारी  आवास  समितियों  और  गन्दी  बल्ती  निवासियों
 के  पुनर्वास  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए

 यदि  तो  क्या  नगर  का  और  आगे  विस्तार  मूल  मास्टर  प्लान  के  अनुसार
 किया  जाएगा  तथा  कृषि  भूमि  के  क्षेत्र  में  अधिक  कटोती  नहीं  की  जाएगी  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  की
 पारिस्थितिकी  पर  इससे  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  और

 क्‍या  पंजाब  तथा  हरियाणा  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  उपनगरों  के  निर्माण  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  चंडीगढ़  के  तृतीय
 चरण  के  लिए  लयभग  1710  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जाना  अस्ताबित  हू  ।
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 नए  विकास  से  सहकारी  गृह-निर्माण  चंडीगढ़  आवास  मलिन  बस्ती
 निवासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  मांग  तथा  केन्द्र/राज्य  सरकार/संघ  राज्य-क्षेत्र  प्रशासन/साबंजनिक
 क्षेत्र  उपक्रम  की  उनके  कार्यालय  तथा  रिहायशी  उद्देश्यों  के  लिए  आवश्यकता  पूरी  होने  की
 आशा

 विस्तार  की  आायोजना  मूल्ल  मास्टर  प्लान  तथा  नगर  ओर  इसके  आस-पास  क्षेत्रों  के

 एकीकृत  लथा  नियोजित  विकास  के  लिए  प्रतिपादित  चंडीमढ़  शहरी  परिसर  योजना के  अनुरूप
 क्खघई  जाती  चूंकि  चंडीगढ़  शहरी  परिसर  योजना  में  की  गई  कल्पना  के  अनुसार  पर्याप्त

 खुले  स्थानों  और  बनों  की  व्यवस्था  की  गई  संघ  राज्य-क्षेत्र  की  पारिस्थितिकी  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 नहीं  ।

 खंडी गढ़  को  गेहूं  का  कोटा

 जज  009.  श्रो  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  खाद्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतग्ंत  संघ  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़  के
 लिए  गेहूं  का  कोटा  घटा  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  कोटे  को  पहले  के  स्तर  पर
 लाने/बढ़ाने

 की  कब  तक  संभावमा  है  ताकि  अब  तक
 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  लाभन्वित  न  होने  वाले  लोगों  भी  इस  प्रणाली  के  अंतगंत
 जा  सके  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तरुण  :  ओर  भारतीय  खाद्य  निगम
 द्वारा  खुले  बाजार  में  पर्याप्त  मात्रा  में  बेची  जा  रही  गेहूं  को  दुष्टि  में  रखते  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  लिए  अधिकांश  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  गेहूं  के  आवंटनों  में  मामूली  कमी  कर  दी
 गई  है  ।

 केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  के  आवंटन  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  मौसमी  उपलब्धता
 विभिन्‍न  राज्यों  की  आवश्यकताओं  और  मूल्य  प्रवृति  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किए  जाते  हैं  ।  ये
 आयंटन  अनुपूरक  स्वरूप  के  होते  हैं  ओर  ये  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  की  समस्त  मांग  को  पूरा  करने
 के  लिए  नहीं  होते  हैं  ।

 उच्तर  प्रदेश  में  ओश्योशिक  रग्गता

 ]
 1011.  श्री  अर्जुन  सिह  यावव  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बड़े  पैमाने  पर  औद्योगिक  रुम्णता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
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 इस  ओद्योगिक  रुण्णता  के  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ओद्योगिक  रुग्णता  को  समाप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 जारी  दिशा  निर्देशों  और  उपलब्ध  कराये  गये  संसाधनों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 उद्योग  सन्त्रालय  के  राज्य  झन्त्री  पो०  जे०  :  और  देश  में  बंकों

 से  सहायता  पाने  वाले  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  सबंधी  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  एकत्र  किए
 जाते  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में
 1989  के  अन्त  में  82  गेर-लघु  ओद्योगिक  रुग्ण  एकक  ओर  24401  लघु  भोद्योगिक  रुग्ज

 एकक  थे  ।

 औद्योगिक  रुग्णता  के  लिए  वाहरी  और  आंतरिक  दोनों  ही  कारण  जिम्मेदार  हैं  ।  बेंकों

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  प्रमुख  कारण  ये  हैं  संबंधी  वित्तीय

 श्रमिकों  संबंधी  प्रबन्ध  में  बिजली  की  मांग  में  प्राकृतिक
 उत्पादन  संबंधी  इत्यादि  ।

 जहां  तक  गेर  लध  औद्योगिक  एककों  का  संबंध  राज्य  सरकार  को  कोई  घनराशि

 नहीं  दी  जाती  ।  सीमान्त  घनराशि  योजना  के  लघृ  ओद्योगिक  रुप्ण  एककों  को  फिर  चाल
 करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  धनराशि  देती  1991  के  अन्त  तक  लघु
 ओद्योगिक  रुग्ण  एककों  को  फिर  चालू  करने  के  लिए  सीमांत  धनराशि  योजना  के  अधीन  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  कुल  60  लाख  रु०  की  राशि  मंजूर  की  गई  ।

 जौनपुर  में  फल  तथा  सब्जी  उद्योगों  को  सहायता

 1012.  श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :  कया  शक्षाद्  प्रसंस्करण  उद्योग  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  जोनपुर  जिले  में  फल  तथा  सब्जी  पर  आधारित  उद्योगों
 को  कोई  सहायता  दे  रही

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  में  फल  मौर  सब्जी  पर  आधारित  उद्योगों  के  सम्बन्ध
 में  कुछ  योजनाएं  विचाराधीन  पड़ी  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रसंस्करण
 उर  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  गिरिधर  :  से  खान्च वि  उद्योग  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  के  भ्रनु  रोध  पर  विभिन्न  राज्यों  में  फलों  और  सब्जियों

 र  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  सहायता  प्रदान  करता  आ  रहा  है  ।
 राज्य  सरकार  से  जोनपुर  जिले  में  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं हुआ
 है  ।  फिर  भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान  निम्नलिखित  सहायता  दी  गई
 है  :--
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 फ्िड:सससरसकसस्इनन्‍ सो  न  तन  ०७-म«ममममम

 1.  खाद्य  प्रसंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  न+  13.2  लाख  रु०
 ओऔर  सामुदायिक  डिब्बाबंदी  केन्द्रों  क ेउन्‍्तयन
 के  लिए

 2.  प्रशिक्षण  और  भ्रमण  कार्यक्रम  के  लिये  2  लाख  शर०

 अनिवासी  भारतोथों  को  भूलंड
 1013.  श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाव  :

 श्री  एम०  वो  ०  चन्ं्रशेशर  सति  :

 श्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :

 क्या  शहरो  विकास  सन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  अनिवासी  भारतीयों  ने  सरकार  से  विदेशी  मुद्रा  क ेभुगतान  के  बदले  राजधांनी
 में  भूखंडों  क ेआवंटन  की  मांग  की

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  बारे  में  निणंय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 शहरी  जिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  हां  ।

 और  अनिवासी  भारतीयों  को  दिल्ली  में  रिहायशी  भूखंडों  के  आबंटन  के  लिए

 सरकार  द्वारा  1976  में  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  थी  ।  तत्पश्चात्‌  सरकार  द्वारा  इस  योजना  को

 समाप्त  करने  का  निर्णय  1981  में  लिया  गया  पा  ।  पूर्व  योजना  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  कुछ
 अनुरोध  प्राप्त  हुए  योजना  को  पुनः  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इसके

 अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  आवास  के  विकास  हेतु  भूमि  आबंटन  के  लिए  भो  अनुरोध  प्राप्त  हुए
 भूमि  आबंटन  के  लिए  सम्बद्ध  प्रावधानों  तथां  आवास  में  अनिवासी  भारतीयों

 से  निवेश  आकबित

 करने  के  लिए  प्रस्तावित  उपायों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  अनुरोधों  पर  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 इस  मामले  में  अब  तक  कोई  अंतिम  विचार  नहों  बनाया  है  ।

 लशु  उद्योगों  हेतु  निगरानो  एजेंसी

 10!  4.  श्री  थो०  शरोनियास  प्रसाद  :
 श्री  एम०  बो०  चम्द्रशेशर  मति  :

 क्या  प्रधास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  और  ग्रामीण  औद्योगिक  क्षेत्र  को  पर्याप्त  ऋण

 सुविधाएं  देने  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  एक  निगरानी  एजेंसी  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  निगरानी  एजेंसी  के  सदस्यों  का  ब्योद्रा  कया

 यह  निगरानी  एजेंसी  किस  रूप  में  कार्य

 यह  निगरानी  एजेंसी  लधु  उद्योगों  और  ग्रामीण  ओश्योगिक  क्षेत्र  को  वित्तीय  सहायता
 दिलाने  में  किस  प्रकार  मदद  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 133



 लिखिस  उतर  21  1951

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  अत्यन्त  छोटे  एवं
 प्राम्य  उद्यमों  को  बढ़ावा  देने  और  इन्हें  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  6-8-91  को  संसद  में  रखे  गए  नीति

 संबंधी  उपायों  के  पेरा  3.1  में  की  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  एक  विशेष  निगरानी  एजेंसी  का  अभी

 गठन  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  (3)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजघानो  क्षेत्र  योजना  का  कार्यान्वयन

 1015.  5.  श्री  श्रवण  कूमार  पढेल  :  क्या  शहरी  विकास  मनन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  सम्बन्धी  एक  बेठक  विश्तीच  संसाधनों  के
 अभाज  के  कारण  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  क ेविकास  की  योजना  के  कार्यान्वयन  में  विलंब  पर  चिन्ता

 प्रकट  की  गई

 यदि  तो  वित्तीय  संसाधनों  के  अभाव  के  कारण  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 सी  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  हुआ  और

 वित्तीय  संसाधनों  करी  कितनी  कमी  के  कारण  यह  विलम्ब  हुआ  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  सें  राज्य  समन्‍्त्रो  एम०  :  30-9-91  को  हुई
 राष्ट्रीम  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बाड्ड  की  13  वीं  बेठक  में  सदस्यों  ने  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी
 अर  अन्य  कारणों  से  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  पर  व्यापक  रूप
 से  जिम्ता  व्यक्त  की  थी  ।

 बित्तीय  संताधनों  की  कमी  के  कारण  प्राथमिकता  नगरों  में  भूमि  अधिग्रहण  ओर
 किक्ास  योजनाएं  तथा  क्षेत्रीय  ओर  स्थानीय  आधारभूत  ग्रेदाओं  की  क्किास  योजलाएं  फ्रन्‍्प्रवित

 हुई  हैं  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  योजना  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  कुल  867
 करोड़  रुपए  क्षेत्र  के  अन्तयंत  400  करोष्ट  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  मंज्रालयों  के
 के  माध्यम  से  467  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  थी  ।  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  माध्यम  से  राज्य  क्षेत्र
 ओर  केन्द्रीय  क्षेत्र  भें  वास्तविक  ब्यय  के  आंकड़े  एकन्र  किए  जा  रहे  हैं  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दिए
 जायेंगे  ।

 नई  आवास  नीति

 ॥016.  झी  अबण  कुमार  पढेल  :

 श्री  पंकल  चोधरो  :

 ओरी  मुकुल  वासनिक  :

 क्या  शहरी  जिकास  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कोई  नई  आवास  नीति  तैयार  कर  रही

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  क्या-क्या  मुख्य  उद्देश्य  नि्नारित  किये  गये  और
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 इसके  कब  तक  घोषित  किये  जाने  तथा  अपनाये  जाने  की  संभावना

 शहरो  घिकास  मस्त्रालय  में  राज्य  बन्त्री  एस०  :  से  राष्ट्रीय
 आवास  नीति  क्ा  प्रारूप  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  1988  में  प्रस्तुत  किया  गया

 संसद  राज्य  सरकारों  और  जनता  के  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों
 |  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  प्रारूप  में  संशोधन  कर  रही  राष्ट्रीय  आवास

 नीति  का  संशोधित  प्रारूप  शीघ्र  ही  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  प्रस्तुत  किए  जामे  की  आशा  है  ।

 सोक्षल  गंस  पोड़िसों  को  मुआवजा

 1017.  औऔ  कमार  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भोपाल
 ग्रेस  संयंत्र  में  1984  में  यू०  सी०  सी०  गेस  रिसाच  दुषंटना  के  पीड़ितों  के  मुआक्जे  की  राक्षि  वितरित
 करने  हेतु  470  मिलियन  डालर  मुआवजे  के  लिए  1989  के  समझोते  के  अतुम्सेवनाओ
 निर्णय  के  परिणामस्वरूप  इस  बीच  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खिस्ता  :  दाबों  का  अश्वि  निर्णयन
 अर  सुकभ्रावजे  का  वितरण  भोपाल  गेस  रिसाव  दुघेटना  का  पंजीकरण  एवं
 1985  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  किया  जाना  है  |  इस  योजना  में  अन्य  बातों  के  साथ  अधिनिर्णय  एबं
 मुआवजे  की  कार्रवाई  प्रारम्भ  करने  हेतु  उपयुक्त  सहायता  सहित  कल्याण  आयुक्त  की  नियुक्ति
 के  लिए  प्रावधान  है  ।  कल्याण  आयुक्त  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ओर  अधिनिणंय  की  कारंवाई
 3  1992,  जो  कारंथाई  प्रारम्भ  करने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  मिर्घारित की  गई
 तारीख  तक  प्रारम्भ  हो  जानी  चाहिए  ।

 हैयो  इंजीनियरिंग  काटपोरेशन  लि०  में  घाटा

 1018.  श्री  छेदी  फसवान  :

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :

 क्या  प्रधान  भंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रांची  स्थित  हैवी  इंजीनिर्यारिग  कारपोरेशन  लि०  घाटे  में  चल  रहा
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कुल  कितनी  राशि  के  माल  का  उत्पादन  हुआ  भोर  तत्सम्बन्धी  लाभ
 और  घाटे  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संजालय  में  राव्य  संत्रो  पी०  के०  :  हां  ।

 कारपोरेशन  मुख्य  रूप  अपर्याप्त  और  असंतुलित  अधिक  उच्च
 ऊपरी  कठिन  वित्तीय  बिजली  की  घटिया  कार्ग्र  पुरानी  मशीनों  और
 ग्राहकों  से अधिक  बकायों  आदि  कारणों  से  घाटा  उठा  रही  यादेश  स्थिति  में  झल  में
 सुधार  हुआ  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  का  कुल  लाभ  तथा  हानि  नीचे  दर्शाए  गए  है  :--
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 रूपए  |

 _'  _  टउत्पादनका  मूल्य  लाभ  (7)  _
 किए

 जाने
 वाले आवास-एककों में मलभूत  (+)

 sf छेदी पासवान : ear  368.62  (--)  33.62

 263.80  (-)

 आवंटित  किए  जाने  वाले  आवास-एककों  में  मलभूत  स॒विधाएं
 श्री  छेदी  पासवान  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्मित  दस  हजार
 मल-जल  निकास  व्यवस्था  और  सड़क  जेंसी  आवश्यक  सुविधाओं  की  अनुपलब्धता  के  कारण  आवंटित
 नहीं  किये  जा  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या

 सरकार  वहाँ  आवश्यक  सुविधायें  उपलब्ध  कराकर  इन  आवास  यूनिटों  के  आवंटन  के
 लिए  क्या  प्रयास  कर  रही  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  किए  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ह्वारा  निर्मित  केवल  सुविधाएं  रिहायशी  एकक  बिजली  और  पानी  की  अनुपलब्धता
 के  कारण  इस  समय  आजबंटित  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ।  इत  रिहायशी  एककों  के  जोन-वार  ब्यौरे  संलग्त
 विवरण  में  दिए  गए  अनुसार  हैं  ।

 और  आवश्यक  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 सम्बन्धित  स्थानीय  अभिकरणों  के  साथ  निक्रट  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  आबंटन  शीघ्र  किए  जा
 सकें  ।

 विवरण

 ऋम  कार्य  का  नाम  जोन  अभ्युक्ति
 सं०
 अत  +ह  बननननननमनमममंम-म-«भ.««मन-मकन  3  खा  ्याचिओन  +

 2  3  4

 भूमिहीन  हरिजनों  के  लिए  पीतमपुरा  गांव  के  उत्तरी  जोन  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान
 समीप  246  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वः  से  बिजली  की  अनुपलब्धता

 के रिहायशी एकक कारण 2. ब्लाव पीतमपुरा में निम्न आय वर्ग रिहायली एकक 3. मातिया खान में 90 निम्न आय वर्म रिहायशी एकक
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 1  2  3  4

 4.  मैंकेट  5  और  6  में  285  वक्षिण-पश्चिमी  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 पोषित  योजना  रिहायशी  एकक  बंचल  से  बिजली  ओर  दिल्ली  नगर
 निगम  से  पानी  की
 पलब्धता  के  कारण

 5,  पाकेट  4  बसत  क्‌ज  में  124

 वित्त  पोषित  योजना  रिहायशी  एकक

 6.  बसंत  बिहार  में  288  जनता  रिहायशी  एकक

 7.  एरिया  पश्चिम  पुरी  से  जी०  एच०  पश्चिमी  अंचल
 4  में  356  स्व-वित्त  घोषित  योजना  रिहायशी

 एकक

 8.  पश्चिमी  पुरम  पाकेट  से  336  कम्युनिटी  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  पानी  की
 सर्विस  प्सनल  रिहायशी  एकक  अनुपलब्धता  के  कारण

 Se  शा

 विज्ञान  भवन  को  मरम्मत  करके  नया  रूप  प्रदान  करता

 ]
 श्री  चेतन  पो०  एस०  क्ोहान  :

 क्रीमतो  भावना  चिखलिया  :

 कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  में  विज्ञान  मरम्मत  करके  उसे  नया  रूप  देने  का  काय॑
 आरम्भ  हो  गया

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  घनराशि  खर्च

 मरम्मत  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 मरम्मत  का  कार्य  किस  कम्पनी  को  सौंपा  गया

 क्‍या  कम्पनी  का  चयन  न्यूमतम  लागत  के  आधार  पर  किया  गया  और

 यदि  तो  उपय क्त  कम्पनी  के  चयन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाया  गया  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  हां  ।

 12.20  करोड़  रुपए  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  |  अन्तिम  रूप  से  तंयार  की  जा

 रहीਂ  स्कीम  के  अनुसार  लागत  परिशोधन  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 यह  आशा  है  कि  कार्य  1993  के  अत्त  तक  पूर्ण  दो  जाएगा  ।

 निम्नलिखि  दो  सलाहकार  नियुक्त  किए  गए  हैं  :

 (1)  मे  ०  राजा  इद्री  कन्सलटेंट्स  लि०  ।
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 (2)  मे०  स्ट्रक्टवेल  डिजाइन्स  एंड  कन्सलटेंट्स  प्रा०  लि०  ।

 और  परिकल्पित  नवीकरण  काय॑  के  प्रकार  के  लिए  न्यूनतम  लागत  निर्धारित
 करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  यह  बहुत  से  जसे  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  दिए  गए
 ऐसे  समरूप  निर्माण-कार्यों  को  करने  में  उनकी  पर  निर्भर  करता  है  ।  विज्ञान
 भवन  के  नवीकरण-कार्यों  के  लिए  वास्तुशिल्पीय  परामर्श  एक  परामर्शी  फर्म  को  सुपुर्द  किया  गया

 है  ।  खुले  प्रतियोगी  प्रस्ताव  आमन्त्रित  किए  गए  थे  और  एक  समिति  द्वारा  विचार-विमर्श  और
 सावधानीपूर्वक  जांच  के  पश्चात्‌  का  प्रदान  किया  गया  था  ।

 हिन्दुस्तान  के  बल  लिसिडेड

 1021.  श्री  चेतन  पी  एस०  एस०  थोहान  :

 कुसारो  दोपिका  चिखलिया  :

 क्या  प्रधान  मंज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  केबल  लिमिटेड  को  सिंगापुर  को  निर्यात  किए  गए  इन्सुलेटेड
 केबलਂ  वापस  मिल  गए

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 उद्योग  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड

 ने  सिंगापुर  टेलिकाम  आयारिटी  को  अस्वीकायं  केबलों  की  पूरी  मात्रा  वापस  ले  ली

 नहीं  ।

 उपय्‌ क्‍त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेश  निवेश  के  प्रस्तावों  को  स्थोकृति
 1022.  श्री  खेत्त  पी०  एस०  चोहान  :

 कीमती  भावना  लचिखलिया  :
 भरी  ओबल्लभ  पाजणिप्रही  :

 क्या  प्रधान  सझंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  1991  के  दोरान  स्वीकृत  विदेशी  निवेश
 के  बड़े  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  से  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  अन्तगंत  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त
 और

 सरकार  ने  कोन-कोन  से  ओद्योगिक  क्षेत्रों  में  विदेशी  निवेश  को  बढ़ावा  देने  का  निर्णय
 किया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  और  स्वीकृत  विदेशी
 सहयोगों  के  ब्योरे  अर्थात्‌  भारतीय  कम्पनी  का  विदेशी  सहयोगी  का  विनिर्माण  की  मद
 ओर  सहयोग  की  किस्म  आदि  के  विवरण  भारतीय  निदेश  केन्द्र  द्वारा  मासिक  आधार  पर  उनके
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 न्यूज  लेटरਂ  के  पूरक  के  रूप  में  छापे  जाते  हैं  ।  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय
 को  निर्यामत  रूप  से  भेजी  जाती  हैं

 नयी  औद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  बाद  से  1991  के  अन्त  तक  विदेशी  सहयोग
 के  250  से  अधिक  प्रस्ताव  मंजर  किये  जा  चुके  हैं  ।  इनमें  से  60  प्रस्तावों  में  यह  परिकल्पना  है

 क  विभिन्‍न  ओद्योगिक  क्षेत्रों  में  जैसे  कि  औद्योगिक  बिजली  के  चिकित्सा
 रसायनों  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  आदि  में  लगभग  170  करोड़  रुपये  का  प्रत्यक्ष

 विदेशी  निवेश  होगा  ।

 24  199)  को  संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखे  गये  ओद्योगिक  नीति  वक्तव्य  के
 -3  में  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उन  उद्योगों  की  सूची  दी  गयी  !  जिन्ममें  सरकार  विदेशी

 निवेश  को  प्रोत्साहित  करती  है  |

 ग्रामोण  विकास  योजनाओं  के  संबंध  में  कार्य  दल

 1024.  श्री  रामशरण  यावव  :  क्‍या  योजना  तथा  कार्यक्रस  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 )  क्‍या  योजना  आयोग  ने  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  संबंध  में  विभिन्‍न  सुझावों  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  कोई  का्यंदल  नियुक्त  किया  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  संबंध  में  कार्यदल  द्वारा  दिए  गए

 सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०
 योजना  आयोग  ने  ग्राभीण  विकास  स्कोमों  के  सबंध  में  विभिन्‍न  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  किसी  कार्यंदल  की  नियुक्ति  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पेंशन  का  ढांचा

 102  .  श्री  अस्ना  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  संबंध  में  वर्तमान  पेंशन

 ढांचे  में  सुधार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण हैं  ?  ््ि

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  पेंशन  ढांचे  की  हाल  हो  में  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन

 आयोग  द्वारा  गहराई  से  जांच  की  गई  थी  तथा  इसकी  सभी  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें  पहले  ही  स्वीकार

 तथा  कार्यान्वित  की  जा  चुकी  हैं  ।

 भसहासागर  बिकास  योजना

 1026.  श्री  अन्ता  लोशोी  :  क्या  श्रधान  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अंथिकाओं  के  विशेष  संदर्भ  में  महासागर  विकास  के  कुछ  विशेष  कार्यक्रम  बनामे

 की  कोई  प्रस्थापना

 यदि  तो  उसक्षा  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इसमें  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  प्रौद्योगिकी  में  उच्चतर  शोध  तथा  विकास
 को  भी  शामिल  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागंरेट  :
 हां  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्र  संस्तर  प्राधिकरण  द्वारा  मध्य  हिन्द  महासागर  में  आबंटित  खान

 स्थल  कोमरिन  के  लगभग  1600  कि०  मी०  का  केवल  खनन  अधिकारों  के  साथ
 विकास  करने  के  लगातार  चलने  भारत  का  एक  कायंत्रम  है  ।

 गहरी  समुद्र  संस्तर  पिण्डिकाओं  का  वाणिज्यिक  उनके  अल्प  सान्द्रण  के

 मेंगनीज  के  अतिरिक्त  निकल  ओर  कोबाल्ट  के  युक्तीय  महत्वपूर्ण  अंशों  के  कारण  होता  है  ।
 मिण्डिका  उपयोग  कायंक्रम  में  तीन  अलग-अलग  परन्तु  अन्तः  सम्बद्ध  ओद्योगिकीय  घटक

 शामिल  सतह  से  पांच  किलोमीटर  नीचे  गहरे  खान  स्थल  का  विस्तृत  (=)  इस
 पिण्डिकाओं  को  सतह  तक  लाने  के  क्लिए  महरी  समुद्र  ख॑ंस्तर  खनन  प्रणाली  का  और
 पिण्डिकाओं  से  धातु  मिष्कर्ष  के  लिए  किफायत्ती  धातुकमं  प्रक्रियाभों  और  संयंत्रों  का  विकास  करना  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुणे  के  विकास  के  लिए  सहायता
 1027.  श्री  अन्ना  जोशो  :  क्‍या  शहरो  विकास  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पुणे  शहर  के  विकास  के  लिए  विशेष  विकास  सहायता  नियश्न  करमे  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  बहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अहुराष्ट्रीय  विदेशी  कम्पनियों  के  शपक्ष  प्रसंश्करण  एकक
 1028,  श्रीमतो  बसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  श्ाघ्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
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 उन  बहुराष्ट्रीय  बिदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  जिन्होंने  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  स्थापित  क्रिये

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विदेशी  पूंजी-निवेश  संबंधी  कुछ प्रस्तावों  को  श्वौकृत्ति
 दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  विदेशी  फेस्पणियां  भारत  में  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  में  कहां  तक  समर्थ

 साहा  प्रसंस्करण  उद्योग  मम्च्ालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनी  को  कोई  मान्य  परिभाधा  नहीं  है  ।  फिर  भी  व्यवहांरिक  भ्रयोजनों  के लिए  40  प्रतिशत  से
 अधिक  अनिवासी  हिस्से  वाली  कम्पनी  कम्पी  के  भाम  से  जाभा  जाता  को

 कहुराष्ट्रीय  कम्पयी  माना  जा  रहा  मंससं  हिन्दुस्ताव  लिमिटेड  बम्बई  भोर  मेससं
 हिन्दुस्तान  गम  एण्ड  भिवानी  नामक  दो  कम्पनियों  के  फास  40  अतिशत  से  अधिक
 विदेशी  इक्विटी  है  ओर  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वे  ब्वाद्य  प्रसंस्करण  कार्य  में  लगे  हुए  हैं  ।

 और  51  श्रतिशत  बिदेशी  इक्विटी  ओर  बकाया  भारक्तीय  दहक्विटी  के  साथ

 एक  नमा  उंपक्रम  स्थापित  कर  ने  के  में०  कलाम  अमरीका  के  श्रस्ताव  को  भारतोय  रिजयं

 बेंक  द्वारा  नई  औद्योगिक  नीति  के  अधीन  स्वतः  अनुमोदन  स्कीम  के  अन्तर्गत  स्थीकृति  दे  दी  गई  है  ।

 सूचना  एकतञ्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 उवबंरक  उत्पादन  में  कभी

 1029.  श्रीमतो  बसुम्धरा  राजे  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  उवरक  के  उत्पादन  में  कमी  आई

 यदि  तो  नाइट्रोजन  ओर  फास्फेट  उबंरकों  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  आई  है  तथा

 इस  कमी  के  क्‍या  कारण  और

 उत्पादल  लक्ष्य  को  पूरा  न  करने  वाले  उवंरक  एककों  के  काये  निष्पादन  में  सुधार  लाने

 हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए

 रसायन  ओर  उबंरक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  ओर  चालू
 विक्तीय  वर्ष  1991-92  1991)  के  दौरान  न्यूट्रीएन्ट्रस  के  रूप  में  उबंरकों  का
 लक्ष्य  और  वास्तविक  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :-

 (000  नौ०

 वास्तविक

 —
 सक्य  की  तुलना  में

 है  कमी

 नाइट्रोजन  4129.1  4042.5  47.6

 फास्फेट  1575.0  1541.6  33.4
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 जब  इसकी  तुलना  1950-91  की  तत्संबंधी  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  से  की  जाती

 है  तो  नाइट्रोजन  के  मामले  में  ।.3  प्रतिशत  की  वास्तविक  वृद्धि  हुई  है  और  फास्फेट  के  उत्पादन  के

 मामले  में  14.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  उवंरकों  के  उत्पादन  में  लक्ष्य  की  तुलना  में  सीमान्तरीय  कमी  के  मुख्य
 का  रण  नीचे  दिए  गए  है  :--
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 (1)

 भू

 (6)

 (7)

 27  1991
 नम न  नमन  अलन्‍मःगगग»,«

 ओ०  एन०  जी०  सी०  अधिकारियों  की  हड़ताल  के  कारण  9  श्रे  19
 1991  तक  सभी  मेंस  पर  आधारित  उबंरक  संयंत्रों  में  प्राकृतिक  गैस  की

 अनुपलब्धि  ।

 अग्निकांड  के  कारण  कृभको  के  हजीरा  संयंत्र  की  एक  स्ट्रीम  26  सितम्बर  से  20
 1991  तक  बन्द  रही  ।

 )  घल  स्थित  आर०  सो०  एफ»  के  यूरिया  संयंत्र  की  सभी  तीनों  स्ट्रीमों  में  महत्वपूर्ण
 उपस्कर  की  खराबी  ।

 एफ०  सी०  आई०  और  एच०  एफ०  सी०  के  सभी  एस०  एफ०  सी०
 आई०  सी०  आई०  फैक्ट  के  और  II,  ओर  सी  ०  एफ०  के
 जेड०  ए०  सी०  जी  ०  एन०  एफ०  सी०  भरूच  और  आई०  जी०  एफ०  सी०
 सी०  जगदीशपुर  में  उपस्कर  समस्या  ।

 उद्योग  एन०  एल०  सी०  सी०  एफ०  एल०
 आई०  सी०  आई०  पी०  पी०  एल०  पारादीप  और  आर०  सी०

 एफ०  के  सभी  संयंत्रों  में  पावर  समस्याएं  ।

 एच०  एल०  एल०  हल्दिया  और  आई०  जी०  एफ०  सी०  सी०  जगदीशपुर  में  श्रमिक
 समस्याएं  ।

 अम्य  समस्याएं--एच०  एफ०  सी०  के  और  आर०  सी०  एफ०  के  थल
 संयंत्र  में  कच्चे  पानी  की

 जिन  उबरक  एककों  में  लक्ष  से  उत्पादन  कम  हो  रहा  है  उनके  निष्पादन  में  सुधार
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जा  रहे  हैं  :---

 0)

 (2)

 समस्यात्मक  उपस्करों  के  प्रतिस्थापन/नवीकरण  द्वारा  क्षमता  उपयोगिता  में  सुधार
 करना  ।

 निवारक  एवं  भविष्य  सूचक  रख-रखाव  द्वारा  सतत  निगरानी

 (3)  संयंत्रों  का  पुनरुद्वा  र/आधुनिकीकरण  ।

 (4)  उत्पादन  एककों  को  कच्चा  माल  प्राप्त  करने  में  सरकार  द्वारा  सहायता  प्रदान

 (5)

 करना  ।

 सरकार  द्वारा  सावंजनिक  और  सहकारी  क्षेत्र  के  एककों  के  निष्पादन  का  आवधिक

 पुनरीक्षण  करना  ताकि  जब  कभी  आवश्यक  हो  उनके  निष्पादन  में  सुधार  करने  के

 लिए  उपयुक्त  निर्देश  दिए  जा  सकें  ।



 6  1913  लिखित  उत्तर

 कतिपय  उबरक  एककों  का  बन्द  किया  जाना

 1030.  श्रीमतो  वसुन्धरा  राधे
 शरो  राजेसख  कुमार  शर्मा  :

 क्या  प्रधान  सनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  उवं-क  निर्माता  एककों  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 उन्हें  पुनः  सुदृढ़  करने/आधुनिक  बनाने  के  लिए  यदि  कोई  योजना  तेयार  की  गई  है  तो
 उसका  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  घाटा  उठा  रहे  कतिपय  उवंरक  उत्पादक  एककों  को  बन्द
 अथवा  उन्हें  गेर  सरकारी  नियंत्रण  में  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (5)  इन  एककों  में  कितने  कर्मचारी  कार्य रत  हैं  और  उन्हें  बेरोजगार  होने  से  बचाने  के  लिए
 क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायम  ओर  उ्बरक  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  चिन्ता  :  उवंरक  निर्माता

 एककों  की  स्थिति  (31-3-1991  नीचे  तालिका  में  दी  गई  है  :
 न्‍अनलगअगन-%षम-»«-««%&«  अन्‍न्‍न्‍«म««
 विवरण  इकाई  सावंजनिक  सहकारी  निजी  योग

 क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र

 1.  (1)  नाइट्रोजन  एंड  30  5  18  53
 कम्पलंक्स  संयंत्र  ओ

 (2)  सिंगल  सुपर  7  तन  82  89
 फास्फेट  संयंत्र  ओ

 2.  स्थापित  क्षमता  मी०  टन

 नाइट्रोजन  43.74  15.31  23.43  82.47

 फास्फेट  १7.92  3.09  16.50  27.51

 नाइट्रोजन  का  प्रतिशत  भाग  53.04  18.55  28.41  100.00
 फास्फेट  का  प्रतिशत  भाग  28.79  11.23  59,98  100.00

 3.  उत्पादन  (000  मी०

 (1990-91)
 नाइट्रोजन  2873.0  1722.1  2398.0  6993.1
 फास्फेट  510.0  233.1  1307.9  2051.9
 प्रति:त  क्षमता  उपयोग  '

 (1990-91)

 नाइट्रो  जन  66.3  112.4  105.0  05.8
 फास्फेट  62.4  75.4  80.6  14.6
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 निजी  क्षेत्र  क ेएकक  जहां  पुनर्वास/तवीकरण  किया  गया  है/प्रस्तावित  --

 1.  कोरोमण्डल  विजाग

 2.  कैमिकल्स  एण्ड  मंगलौर

 3.  जुआरी  गोवा

 4.  श्रीराम  कोटा

 5.  जी०  एन०  एफ०  भरूच

 6.  ई०  आई०  डी०  इन्नोर

 7.  तुतीकोरिन

 सावंजनिक/सहकारी  क्षेत्र  के  निम्नलिखित  एककों  की  वृहद  पुनर्वास/नवीकरण  योजना  के

 लिए  पहचान  की  गयी  है  :

 1.  हिन्दुस्तान  फश्टलाइजर  कार्पोरेशम  :

 )  दु  र्गापुर
 बरोनी

 (  है  है  |

 रामागुष्डम

 तालचर

 सिन्दरी

 3.  फटिलाइजर  एंड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लिमिटेड  :

 उद्योगमंड्ल

 4.  इंडियन  फारमसं  एंड  फर्टिलाइजर  कोआपरेटिव  लिमिटेड  :

 फूलपुर
 कांडिला

 कलाल

 5.  फटिलाइजस  लिमिटेड  ।

 से  उबंरक  बनामे  वाले  एककों  में  से  जिन्हें  लगातार  हानि  उठानी  पड़  रही
 सावंजतिक  क्षेत्र  को  कंपनी  फर्टिलाइज़र  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  सी०  ओर
 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  एफ०  इन  कंपनियों  में  कमंचारियों  की  संख्या
 लगभफः  20763  सरकार  द्वास  इन  एककों  को  बन्द  करने  अथवा  उनका  निजीकरण  करने  के

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 कब
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 सध्य  प्रदेश  में  रण  साइक्रो  सीमेंट  संयंत्र

 1031.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  रुणण  मिनी  माइक्रो  और  माइक्रो  सीमेंट  संयंत्रों  की  कुल  संख्या
 कितनी

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  और

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  इन  रुग्ण  औद्योगिक  इकाइयों को  अथंक्षम  बनाने

 हेतु  मध्य  प्रवेश  सरकार  को  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  ओद्योगिक  तथा  वित्तीय

 पुननिर्माण  बोडें  द्वारा  यहु  सूचना  दी  गयी  है  कि  रुग्ण  ओऔद्योगिक  कंपनी

 नियम  के  अधीन  उनके  पास  में०  अभिषेक  सीमेंट  लिमिटेड  एक  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी  के  रूप  में
 पंजीकृत  है  ।

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  व  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  बन्द  किए  गए  उद्योग

 1032.  भ्रीसतो  सुमित्रा  महाजन  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  मे  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बन्द  किए  गए  मझोले  तथा  बड़े  उद्योगों

 इन  उद्योगों  को  पुतः  चालू  करने  के  लिए  प्रस्तावित  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोग  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  पी०  जे०  :  से  देश  में  बंकों
 द्वारा  सहायता  प्राप्त  रुप्ण  औद्योगिक  एककों  के  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  एकत्र  किए  जाते

 नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  1989  के  अंत  में  30

 गैर-लघु  ओद्योगिक  रुग्ण  एकक/कमजोर  एकक  थे  जो  बंद  पड़े  जिन  पर  1989  के

 अंत  में  41.06  करोड़  रुप  की  राशि  बकाया  थी  ।  लबु  ओद्योगिक  एककों  के  संबंध  में  ऐसी  ही  सूचना
 केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  है  ।  सरकार  ने  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  फिर  से  चालू  करने  के  लिए
 अनेक  उपाय  किए  हैं  जो  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 जिधरण

 रण  आोश्योगिक  एककों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  भारत  सरकार
 हारा  किए  गए  उपांय

 (1)  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात  ओद्योगिक  कंपनी

 1985”  बनाया  इस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वित्तीय  पुनननिर्माण  बोर
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 न  निजी  a  ee  न्नजिन  |  een  <।  तन  थी  वन  का  ७०_न्‍न्‍य

 आई०  एफ०  नामक  एक  अध्धंन्यायिक  निकाय  की  स्थापना  की  गयी

 उद्देश्य  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनियों  की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  देखना  है  जिसने  15  1987

 से  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 (2)  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  ओर  प्रारंभिक  अवस्था  में  ही
 आँद्योगिक  रुग्णता  को  रोकने  हेतु  बेंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  ताकि  उचित  समय  पर

 सुधारात्मक  उपाय  किये  जा  सके  ।

 (3)  भारतीय  रिजवं  बँक  द्वारा  जीव्य-क्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनः
 स्थापना  पैकेज  तैयार  करने  हेतु  भी  बैंकों  को  निदेश  दिये  गये  बंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रुग्ण

 इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पकेज  बनाते  हैं  ।

 (4)  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बेंकों  को  अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  जिनमें  उन

 मापदंडों  को  बताया  गया  है  जिनके  अघीन  बड़े  तथा  लघ  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्यक्षम  रुग्ण  इकाइयों
 की  पुनःस्थापना  ह्वेतु  भान्तीय  रिजवं  बेंक  से  बिना  पूछे  ही  राहत  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति
 दे  सकंगे  ।

 (5)  लघु  क्षेत्र  में  रूरणता  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  के
 विचार  से  भारत  सरकार  ने  एक  धन  योजनाਂ  शुरू  की  है  |  इस  उदारीकृत  योजना  के
 अंतर्गत  पुनःस्थापना  हेतु  रुग्ण  लघु  एककों  को  उपलब्ध  प्रति  एकक  सहायता  की  अधिकतम  राशि  को
 20,000  रु०  से  बढ़ाकर  50,000  रु०  कर  दिया  गया  है  ।

 (6)  कमजोर  एककों  के  लिए  एक  उत्पाद-कर  राहत  योजना  की  भी  घोषणा  की  गई  है  ।
 यह  योजना  किसी  भी  ऐसे  एककों  के  लिए  लागू  होगी  जिसमें  किन्‍्हीं  पांच  लेखा  वर्षों  में  उनका
 अधिकतम  निवल  मूल्य  संचित  हानियों  के  कारण  50  प्रतिशत  अथवा  इससे  अधिक  कम  हो  गया
 उक्त  एकक  की  आधुनिकीकरण  अथवा  दिशान्तरण  पैकेज  नामजद  वित्तीय  संस्थान  द्वारा
 स्वीकृत  होना  चाहिए  ।  पात्र  एकक  ब्याज  मुक्त  ऋण  का  पात्र  होगा  जिसके  लिए  3  वर्ष  की  राहुत
 अवधि  मिलेगी  और  इसे  7  वर्षों  क ेभीतर  वापस  करना  होगा  जो  योजना  के  अनुमोदन  के  बाद
 3  वर्षों  के  लिए  वास्तविक  उत्पाद  भुगतान  का  50  प्रतिशत  होगा  ।  ऋण  के  रूप  में  दी
 जाने  वाली  कुल  राशि  पुनर्स्थापना/आधुनिकीक  रण/दिशान्तरण  की  कुल  लागत  से  25  प्रतिशत  से
 अधिक  नहीं  होगी  ।

 (7)  अत्यन्त  छोटे  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  शीषं  बेंक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए
 1990  में  एक  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  की  स्थाफ्ना  की  गई  इस  बंक  की  चुकता  पूंजी
 250  करोड़  रुपये  है  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बंक  जीव्य-क्षम  रुल्ण  लधु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  परस्पर
 स्वीकायें  पुनस्थ  पिना  पैकेज  तैयार  करने  के  लिए  प्राथमिक  उधारदाता  संस्थानों  एवं  प्रवतं  कों  के
 सहायतार्थ  विभिन्‍न  राज्यों  में  पुनर्स्थापना  संबंधी  बंठकों  का  कर  रहा  ब्ब  1990-91
 के  14  केन्द्रों  में  23  बंठकें  आयोजित  की  गईं  ओर  250  से  अधिक  एककों  के  मामलों  पर
 विचार  किया  गया  ।  इन  बेंठकों  में  प्राथमिक  उधारदाता  संस्थानों  एवं  उधार  लेने  वालों  की

 13  शव  a
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 जीव्य-क्षम  लब  औद्योगिक  रुग्ण  एककों  के  पुनर्ज्जीबन  हेतु  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक
 द्वारा  पुनर्स्थापना  के  लिए  एक  पृथक्र  पुनवित्तीयन  योजना  चलाई  जा  रही हि

 उत्तर  प्रदेश  में  खादो  तथा  प्रामोशोग  आयोग

 1033.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  प्रधान  भसन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  लिए  कोई  विकास
 योजना  तैयार  की

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  कार्यकरण  के  लिए
 कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जे०  सरकार  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  आयोग  को  उसके  क्षेत्राधिकार  में  अःने  वाले  खादी  तथा  ग्राम्य  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के
 लिए  घन  प्रदान  करती  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  उत्तर  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  राज्य  खादी
 तथा  ग्रामोद्योग  प्रंजीकृत  संस्थानों  तथा  सहकारी  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  सीधे
 सहायता  प्राप्त  तथा  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  विभागीय  एककों  के  माध्यम  से  खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 कार्यक्रमों  के  विकास  में  सक्रिय  रूप  से  लगा  हुभा  है  |

 और  उत्तर  प्रदेश  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  1989-90  तथा
 1990-91  के  दोरान  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  निम्नलिखित  घनराशि

 लाख
 हा  प+

 1990-91

 अनुदान
 ह

 ऋण  अनुदान  ऋण

 खादी  1472.8  8  472.09  1731.88  417.96

 ब्रामोश्योग  154.93  1491.76  47.92  1611.52

 कुल  1627.81  1963.85  1779.80  2029.42

 उत्तर  प्रवेश  में  केन्द्रीय  सरकारों  क्षत्र  के  उपकम

 1034.  श्री  शिव  श  रण  बर्सा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  उन  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  का
 पता  लगा  लिया  है  जिनका  का  पिछले  दो  सालों  से  संतोषजनक  नहीं  चल  रहा  और

 इन  उपक्रमों  के  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार
 द्वारा  इनकी  कायें  चालन  क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  गत  दो  वर्षों  अर्थात्‌  1989-
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 90  तथा  1988-89,  केवल  जिस  अवधि  तक  की  जानकारी  उपलब्ध  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  के  सत्तरह  उच्चमों  में  से  जिनके  पंजीकृत  कार्यालय  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  स्थित  ने
 घाटा  उठाया  है  ।  ,

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  द्वारा  उठाये  गये  घाटे  क ेकारण  आयात  लागत  में  वृद्ध
 क्षमता  का  कम  उपयोग  पुराने  संयंत्र  तथा  मशीनरी  का  बिजली  की

 अधिक  मांग  में  कमी-वेशी  होना  उद्योमों  के  कार्यंचालन  को  बेहतर  बनाना  एक
 सतत  प्रक्रिया  सरकार  तथा  सम्बद्ध  उद्यम  द्वारा  विशेष  के  लिए  उपचारी  कारंबाई  की  जाती

 है  |  किये  गये  कुछ  उपाय  संयंत्रों  का  आधुनिकीक रण  तथा  पुनर्स्थापन  प्रबंधकीय
 तथा  संगठनात्मक  पुनगंठन  उत्पाद-मिश्र  में  परिवर्तन  ऊर्जा  प्रोद्योगिकी  को

 समुन्नत  सरकार  के  साथ  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करना  आदि  ।

 दिल्‍लो  बिकास  प्राधिकरण  हारा  फ्लाई  एश  कम्वर्जन  संयंत्रों  को  स्थापना

 1035.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  26  1991  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  4413  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  एश  कन्वर्जन  संयंत्रो
 ”

 की  स्थापना से
 संबंधित  सभी  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधित  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  बिकास  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्री  एभस०  :  हां  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  द्वारा  पर्यावरण  की  द्ष्टि
 से  प्रस्ताव  को  मंज्री  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  राजघाट  के  पीछे  दो  फ्लाई  एश  कन्वजंन  संयंत्रों  की
 स्थापना  की  मंजरी  दी  है  |

 इंदिरा  आवास  योलना  ओर  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  थर्गों  के  लिए
 आवास  योजना  के  अम्तगंत  उत्तर  प्रदेश  में  मकामों  का  निर्माण

 ]

 श्री  सवासचन्र  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 1990-91  और  1991-92  के  दोरान  इंदिरा  आवास  योजना  और
 आध्िक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  योजना  के  अन्तगंत  राज्यवार  कुल  कितने  मकान
 बनाए

 )  इन  मकानों  के  निर्माण  पर  राज्यवार  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की

 वर्ष  1991-92  के  दौराम  दोनों  श्रेणियों  के  अन्तगगंत  राज्यवार  कुल  कितने  मकान
 बनाए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  शिकायतें  मिली  हैं  कि इन  मकानों  के  निर्माण
 हेतु  आबंटित  राशि  का  दुविनियोजन  किया  गया  और

 ($)  यदि  तो  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है

 ?
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 योजना  और  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  आवास  योजना  (20  सूत्री  कार्यक्रम  के  के
 अन्तगंत  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  आज  तक  बनाए  गए  राज्य-वार  मकानों  की

 सूचित  संख्या  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान
 वार  खर्च  की  गई  कुल  राशि  को  में  दर्शाया  गया  चूंकि  आर्थिक  रुप  से
 कमजोर  वर्गों  क ेलिए  आवास  योजना  राज्य  क्षेत्र  की  एक  ऋण-सह-सबसिडी  योजना  अतः

 इसके  अन्तर्मत  बनाए  गए  मकानों  पर  ख्ं  की  गई  राशि  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निगरानी  नहीं
 रखी  जाती  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  दोनों  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  मकानों  के  निर्माण  के  लिए
 निर्धारित  राज्य-वार  लक्ष्यों  को  विवरण  -3  में  दर्शाया  गया  है  ।

 और  इन  मकानों  के  निर्माण  हेतु  आबंटित  राशि  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  केन्द्र
 सरकार  को  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  इस्विरा  आधास  योजना  ओर  आथिक
 करूप  से  कप्णणोर  वर्गों  के लिए  योजना  के  अन्तगंत  बनाए  गए  मकान

 1990-91  1991-92

 राज्य/संघ

 |
 बनाए  गए  मकान

 रु
 बनाए  गए  मकान

 शापित  क्षेत्र  इ्स्दिरा  आविक  इन्दिरा
 रा

 आर्थिक
 आवास  रूप  से  आवास  झरूप  से
 योजना  कमजोर  योजना  कमजोर

 बर्गों  हेतु  बर्गों हेतु
 योजना  योजना

 1  2  3  4  5.  6६

 1.  आमन्फ्म  प्रदेश  6142  5080  889  4880

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  3  कार्यरत  सूचना  कायंरत  नहीं
 3.  असम  2299  1298  164  153

 4.  बिहार  10480  427  सूचना  नहीं  0

 5.  गोआ  51  160.  19  0

 6.  गुजरात  4736  1407  2501  564

 1.  हरियाणा  859  हु  729  66  120

 8.  हिमाचल  प्रदेश  435  30  7  0



 1  2  3  4

 9.  जम्शू  और  कश्मीर  273  240

 10.  कर्नाटक  11341  3607

 11.  केरल  8724  4865

 12.  मध्य  प्रदेश  18790  3713

 13.  महाराष्ट्र  9730  6212

 14.  मणिपुर  170  0

 15.  भ्रेघाखय  210  0

 16.  मिजोरम  1264  कार्यरत  नहीं

 नागालैंड  649  कार्यरत  नहीं

 18.  उड़ीसा  9041  1544

 19.  पंजाब  934  100

 20.  राजस्थान  2028  2708

 21.  सिक्किम  58  0

 22.  तमिलनाडु  47260  14420

 23.  त्रिपुरा  491  193

 24.  उत्तर  प्रदेश  25300  19088

 25.  पश्चिम  बंगाल  9421  130

 26.  अंडमान ओर  40

 हीष  समूह

 27.  चंडीगढ़  सूचना  नहीं  8290

 28.  दादर  और  53  कार्यरत  नहीं
 नगर  हवेली

 29.  दमन  ओर  दीव  10  कायं रत  नहीं

 30  दिल्‍ली  सूचना  नहीं  0

 31.  लक्षद्वीप  सूचना  कायंरत  नहीं
 32.  पांडिचेरी  40  कार्यरत  नहीं

 अखिल  भारत  170805  74281

 27  1991

 5  6

 36  0

 1468  948

 981  1152

 22847  1454

 सूचना  नहीं  63

 17  0

 18  19

 79  0

 सूचना  कार्यरत  नहीं

 4440  190

 147  45

 5417  129

 श्न्य  0

 23  9735

 44  14

 2230  11827

 1631  0

 सूचना  नहीं  0

 सूचना  का्येरत  नहीं

 32.  कायंरत  नहीं

 17.  कार्यरत  नहीं

 शून्य

 शून्य  कायरत  नहीं

 सूचना  कार्यरत  नहीं

 43073  31293.
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 1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  इन्दिरा  आवास  योजना
 के  अंतर्गत  किया  गया  खर्च

 ख  रुपये

 राज्य/संघशासित  क्षेत्र  1990-91  1991-92*

 2
 __....  3  4

 1.  आंध्र  भ्रदेश  964.62  50.92

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.38  0.00

 3.  असम  223.86  50.88
 4.  बिहार  सूचना  नहीं  0.00

 5.  गोआ  2.64  1.41

 6.  गुजरात  567.20  424.40

 7.  हरियाणा  114.96  5.98

 8.  हिमाचल  प्रदेश  57.69  1.86.

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  24.53  4.42

 10.  कर्नाटक  948.21  120.60
 11.  केरल  472.24  44.05
 12.  मध्य  प्रदेश  2043.13  713.47
 13.  महाराष्ट्र  1313.51  0.00
 14.  मणिपुर  21.80  0.8७
 15.  मेघालय  18.81  1.18
 16.  मिजोरम  144.17  10.81
 17.  नाखलेंड  94.10  0.00
 18.  उद्झीसा  1177.99  406.86
 19.  पंजाब  111.95  23.60

 “20.  राजस्थान  178.06  269.57
 21.  सिक्किम  3.20  हु  0.0०
 22.  कमिलनाडु  6687.60  1.78
 23.  किपुस  57.71  4.38

 151



 लिखित  उत्तर  27  1991

 1  2  3  4

 24.  उत्तर  प्रदेश  2556.43  232.50

 25.  पश्चिम  बंगाल  993.11  208.87

 26.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  1.51  0.00

 27.  चंडीगढ़  0.00  हि  0.00

 28.  दादर  व  नगर  हवेली  6.20  2.26

 29.  दमन  व  दीव  0.34  0.32

 30.  दिल्ली  0.00  0.00

 31.  लक्षदीप  0.00  0.00

 32.  पांडिचेरी  9.43  3.29

 कुल  ___  1895-28  __2583.91

 +अनल्तिम

 1991-92  के  बराम  इम्दिरा  आवास  योजना  ओर  अआशथिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों
 के  लिए  योजना  के  अंतर्गत  निर्धारित  लक्ष्य

 ऋवांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  इन्दिरा  आधिक  रूप  से  कमजोर रूप  से  कमजोर
 योजना  वर्गों  क ेलिए  योजना

 __[_[_€<॒
 व  असम

 1119  _  4

 4.  आर  प्रदेश  16346  35000

 2.  अरुणाबल  प्रदेश  289  कार्यरत  नहीं

 3.  असम  4661  2076

 4.  बिहार  941  660

 5.  गोबा  351  50

 6.  परुजरात  205  900

 7.  हरियाणा  5443  500

 8. हिमाचल प्रदेश $0 9. जम्मू व कश्मीर 205 900 कर्नाटक 3443 4000
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 1  2  3
 4

 11.  केरल  1733  12554

 12.  मध्य  प्रदेश  18266  4000

 13.  महाराष्ट्र  7651  6800

 14.  मणिपुर  59  300

 15.  मेघालय  450  142

 16.  मिजोरम  226  220

 17.  नागालेंड  392  कार्यरत  नहीं

 18.  उड़ीसा  9110  1500

 19.  पंजाब  1287  100

 20.  राजस्थान  7347  1500

 21.  सिक्किम  52  40

 22.  तमिलनाडु  7222  12558

 23.  त्रिपुरा  286  260

 24.  उत्तर  प्रदेश  18914  18000

 25.  पश्चिम  बंगाल  11594  295

 26.  अड़मान  व  निकोबार  दीप  समृह  16  30

 27.  चंडीगढ़  5  कार्यरत  नहीं

 28.  दादरा  व  नगर  हवेली  61  कार्य रत  नहीं

 29.  दमन  व  दीव  8  कार्यरत  नहीं

 30  दिल्‍ली  79  8300

 31.  लक्षदीप  16  कार्यरत  नहीं
 32.  पांडिेरी  48  कार्यरत  नहीं रा

 122100
 |

 110885

 1037.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  खाच्च  झन्त्रो यह  बताने क्री  कृपा  करेंगे  कि :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  ही  के  त्योहार  के  मौसम  के  दौरान

 खुले  बाजार  में  चावल  बेचने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ओर  उसे  किस  दर  पर  जारी  किया  गया  ?
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 —

 खाध्  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  तरुण  गोगोई

 खले  बाजार  में  चावल  की  बिक्री  करने  के  आदेश  24  को  जारी

 किए  गए  भ।रतीय  खाद्य  निगम  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अब  तक  लगभम  10,000

 मीटर  टन  चावल  बेचा  गया  है  ।  यह  बिक्री  अभी  भी  की  जा  रही  है  ।  विभिन्‍न  केन्द्रों  के  लिए
 बिक्री  मूल्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 केस््रों  क ेनाम  ओर  खुले  बाजार  सें  बेजे  जाने  वाले  चावल  के  बिक्तो  मल्य

 कसा
 बिक्री  मूल्य  प्रति

 साधारण  बढ़िया  उत्तम

 रु०  रु०  %o

 बस्यई
 400  420  4३०

 पुणे
 400  420  430

 नागपुर
 400  420  430

 अहमदाबाद
 380  400  410

 भोपाल
 410  420  440

 दिल्ली
 420  450  470

 कानपुर
 400  420  440

 लखनऊ  400  420  440

 वाराणसी
 400  420  440

 जम्मू
 420  450  410

 मन्ास
 380  400  410

 कोयस्डटूर
 380

 400
 410

 मदुरे
 380  400  410

 हैदराबाद  410  430  440

 विजाग
 410  430  440

 बंगलोर
 390  410  420

 कोचीन
 420  450  470

 पटना
 390  420  430

 पश्चिम  बंगाल  390  410  430
 राशनिंग  क्षेत्र  को

 भुवनेश्वर
 420  440  450

 गुवाहाटी
 410  430  450
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 नई  ओद्योगिक  नोति  का  प्रभाव

 1038.  श्री  पो०  एसम०  सईव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  नई  औद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  सभी  राज्य  सरकारों  से  सामान्य  रूप
 से  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  उद्योगपतियों  से  विशेष  रूप  से  प्राप्त  प्रतिक्रिया  का  क्‍या  प्रभाव

 पड़ा

 क०ा  लाइसेंस  सम्बन्धी  औपचारिकताओं  को  समाप्त  कर  देने  से  नई  ओऔद्योगिक

 इकाइयों  की  स्थापना  में  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  यदि  तो  और

 भारतीय  अथ॑-व्यवस्था  के  बाह्द  क्षेत्र  पर  नई  औद्योगिक  नीति  का  क्या  प्रभाव  पड़ा है  ?

 उच्चोग  मंऋालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ओर  24
 1991  को  नई  ओऔद्योगिक  नीति  पंकेज  की  घोषणा  होने  के  बाद  से  3।  1991  तक

 औद्योगिक  अनुमोदन  सचिवालय  में  उद्यमियों  द्वारा  2077  ओद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  दायर  किए
 गए  जिनमें  से  8  दिल्ली  संघ  शासित  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 ओऔल्योगिक  क्षेत्र-में  किसी  भी  फ्रकार  के  निवेश  पर  प्रतिफल  मिलने  के  लिए  आरम्भ  में
 लगभग  तोन  वर्षों  की  आवश्यकता  होगतो  इसलिए  अभी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  नई
 इकाइयों  के  सम्बन्ध  में  नई  औद्योगिक  नीति  का  वास्तविक  प्रभाव  कितना  है  ;

 अगस्त  से  1991  के  दौरान  194  विदेशी  प्रौद्योगिकी  करारों  को  मंजूरी  दी
 गई  है  ।

 तकनोको  विकास  के  सहा  निदेशालय  का  समापन

 1039.  भरी  पो०  एस०  सईद  :  प्रध'न  भन्नी  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  के  समापन  के  बारे  में  विचार  कर

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  कितने  कमंचारी  बेरोजगार  होने  की  संभावना  और

 उनके  समावेशन  के  लिए  सरकार  की  क्या  योजना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालत  में  राज्य  सन्जो  पोौ०  जे०  :  से  सरकार ने  ब्यापार
 और  ओद्योगिक  नीति  के  बारे  में  बड़े  निणंय  लिए  हैं  जिनसे  कई  मन्त्रालयों/विभागों/संगठनों  की
 भूमिका  एवं  कार्यों  के  बारे  में  नई  जानकारियां  प्राप्त  हुई  इन  नई  थ्ानकारियों
 को  ध्यान  में  रखते  हुਂ  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  सहित  इनमें  से  कई  विभागों  का  पुनगंठन
 करना  जरूरी  हो  सकता  है  |  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पदों  का  भरा  जाना
 1040  क्रो  सकल  वाससिक

 शो  साइम्न  सरांडो  :

 न क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  1991  के  प्रथम  सप्ताह  में
 आयोजित

 मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में

 यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  सरकारी  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिए  आरशक्षित
 पदों  को  3।  1992  तक  भर  दिया

 यो  ई  कितने  पदों  को  भर  दिया  गया  है  ओर  31  1991  तक  केन्द्रीय  सरकार
 की  सेवाओं  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कितने  पद
 रिक्त  पड़े  ओर

 आरक्षित  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  पहल  की  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  मार्गरेंट

 मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पदों  को  शीघ्रतर  ब  हर  हालत  में  31  1992  तक  भर
 दिया  जाए  ।

 ह

 इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुधार  तारीख  1-1-90  को  केन्द्रीय  सरकार  में

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  थी

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 समूह  क  5331  1593

 समूह  ख  10497  2222

 समूह  ग  336880  107103

 समूह  घ  321795  77353

 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभाषों  में  3  9।  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  विशेष  अभियान  चलाया  गया  है  ।

 ग्राम  पंचायतों  को  बिसीय  संसाधनों  का  नियतन

 1041.  भरी  सुधोर  साथन्त  :  क्या  प्रधान  सझंज्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ग्राम  पंचायतों  के  लिए  वित्तीय  संसाधन  नियत  किए  जाने  हेतु
 सांविधिक  उपबंध  करने  का  विचार

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ग्राम  +चायतों  की  वित्तीय  ओर  कार्यकारी  शक्तियों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ग्रामोण  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्जी  जो०  :  हां  ।

 और  ग्राम  पंचायतों  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  का  आवंटन  करने  तथा  इनकी
 वित्तीय  ओर  कार्यकारी  शक्तियों  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु  आवश्यक  प्रावधान  लोक  सभा  में  पेश  किए

 गए  संविधान  1991  में  शामिल  हैं  ।
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 श्रयिक  और  सामग्री  के  सब  में  जबाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगगत
 घनराशि  के  आवंटन  हेतु  मानवष्ड

 1042.  श्री  सघोर  साथंत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रमिक  और  सामग्री  के  संदर्भ  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  धनराशि  देने  के

 लिए  किन  मानदंडों  का  पालन  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पवंतीय  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सामग्री
 की  लागत  अधिक  होने  के  कारण  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  परियोजन।ओं  को  चलाना
 असंभव  हो  गया  और

 यदि  तो  किसी  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  में  सामग्री  की  लागत  के  अनुध्षार  परियोजनाओं

 हेतु  धनराशि  के  आबंटन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  :  जवाहर  रोजगार
 योजना  आर०  के  अंतगंत  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  निधियों  का  आबंटन  देश  में

 कुल  ग्रामीण  गरीबों  में  से  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  ग्रामीण  गरीबों  के  अनुपात  के  आधार  पर
 किया  जाता  है  न  कि  श्रम  और  सामग्री  के  संदर्भ  में  परियोजना-वार  किया  जाता  है  ।

 और  जवाहंर  रोजगार  का  मुख्य  उद्देश्य  रोजगार  सजित  करना

 इसलिए  मागंदर्शिकाओ  में  यह  निर्धारित  किया  भैया  है  कि  योजना  के  अंतगंत  60  प्रतिशंते

 अन्यून  निधियां  अकुशल  मजदूरों  की  मजदूरी  पर  खर्च  की  जाएंगी  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  का  दूसरा  उद्देश्य  ग्रामीण  गरीबों  के  प्रत्यक्ष  और  निरन्तर  लाभ  के
 लिए  ग्रामीण  आधथिक  आधारभूत  ढांचे  तथा  परिसम्पत्तियों  को  भी  सुदृढ़  बनाकर  निरन्तर  रोजगार

 सुजित  करना  है  मागंदर्शिकाओं  के  ऐसे  सभी  ग्रामीण  निर्माण  कार्य  जिनसे  स्थायी  स्वरूप

 की  उत्पादक  सामुदायिक  परिसम्पत्तियां  सूजित  होती  उन्हें  योजना  के  मंतगंत  आरम्भ  किया  जा
 सकता  है  ।  उत्पादक  स्वरूप  की  स्थायी  सामुदायिक  परिस्म्पत्तियों  में  सामाजिक  भूमि
 तथा  जल  संरक्षण  जल  एकत्रीकरण  ढांचों  का  लघु  सिचारईट  सामुदायिक  सिंचाई

 कुओं  का  मुख्य  तथा  मध्यम  किस्म  की  नालियों  और  खेत  की  नालियों  का  सुधार
 और  उन्हें  गहरा  बताने  का  बाढ़  सुरक्षा  तथा  नालियां  गांव  के  तालाबों  का

 .  भूमि  समतलीकरण  आदि  जैसे  काय्ये  शामिल  हैं  ।  ये  अधिक  श्रम  प्रध्वान  गतिविधियां
 ऐसे  कार्यों  में  सामग्री  घटक  का  प्रतिशत  अंश  अनुमेय  40  प्रतिशत  से  काफी  कम  है  ।

 यदि  कार्यान्वयन  अधिकारी  40  प्रतिजश्ञत  से  अधिक  सामग्री  घटक  के  अंश  वाले  काये  आरम्भ  करने
 का  निणंय  करते  वे  ऐम  कार्य  कार्यान्वित  कर  सकते  हैं  बशतें  कि  इन  कार्यों  के  आरम्भ  करने  के
 परिणामस्वरूप  मजदूरी  घटक  पर  होने  वाला  समग्र  व्यय  60  प्रतिशत  से  कम  न  हो  ।  जवाहर

 रोजगार  योजना  की  मा्गंदर्शिकार्ओं  में  निर्धारित  की  गई  स्थानीय  सामग्री  का  उपयोग  करके
 सामग्री  घटक  को  काफी  कम  किया  जा  सकता  है  |

 इसके  जहां  सामग्री  घटक  पर  होने  बाला  व्यय  40  प्रतिशत  से  मधिक  यदि  उन

 कार्यों  को  आरम्भ  करना  नितांत  आवश्यक  हो  तो  ऐसे  मामले  में  सामग्री  की  अतिरिक्त  लागत  को
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 पूरा  करने  के  लिए  अन्य  सरकारी  और  गेर-स  रका  री  स्रोतों  से  सिधियों  का  उपयोग  करने  की  भी
 मार्मद्शिकाओं  में  अनुमति  दी  गई  हैं  ।

 महाराष्ट्र  के  पबंतीय  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंसाबंजमिंक  वितरण  हेतु
 चलती-फिरतो  भाड़ियां

 1043.  सुधोर  सावंत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  क ेपबतीय  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  साबंधनिक  वितरण  के  लिए
 चलती-फिरती  माह्षियों  की  योजना  को  क्ियान्वित  किया  गया  यदि  तो  इसका  व्योश  क्या

 क्‍या  सरकार  चलती-फिरती  उचित  दर  की  दुकानों  के  लिए  महिलाओं  समुदाय
 की  सहकारिता  समितियों  की  चलती-फिरती  गाड़ियां  देने  पर  विचार  रूर  रही

 क्‍या  पर्वतीय  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में वस्तुओं  के  दाम  अधिक  होने  को  वजह  से  इन
 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  सभी  आवश्यक  बस्तुओं  को  उपलब्ध  कराये  जाने  का  विचार

 और

 यवि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पृ्ति  ओर  सवजणिक  वितरण  मरकालथ  में  राज्य  लभ्तो  कमालदबोन
 :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  प्रामोण  ओर

 दु्गम  क्षेत्रों  मे ंचलती-फिरती  दर  को  दुकानों  के  रूप  में  क्लाने  क ेलिए  12  मोकाइल  क्तों
 को  खरीद  हेतु  वर्ष  1989-90  ओर  1990-91  के  दोरान  कुल  30.00  लाख  रुपए  की  वित्तीय
 सहायता  ली  यह  सहायता  75  प्रतिशत  ऋण  भौर  25  प्रतिशत  राजसहायता  के  आधार  पर

 मंजर  की  गई  है  ।

 कौन-सा  संभठन  इन  बनों  को  चलाएगा/इनकी  देख-रेज  इसका  निर्णय  संबंधित
 राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है|

 और  वह  निर्णय  करना  भी  राज्य  सरकार  का  काय॑  है  कि  क्‍या  सार्वजनिक
 वित्तरण  प्रभाली  को  नियमित  वस्तुओं  के  अलावा  कोई  अन्य  वस्तुएं  चलती-फिरती  उचित  दर  की

 दुकानों  के  जरिए  वितरित  की  जाएँ  ।

 राष्ट्रीय  भ्रामोज  रोजगार  कार्यज्राज  के  अंतर्गत  बिहार  में  रोजभार  का  लत्य

 1044.  शो  शाम  लख्म  सिल्‍र्नु  धाधथ  :  क्‍या  प्रशान  भम्भी  यह  बत्तामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायेक्रम  के  अंतगंत  बिहार  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निश्चित  किए  गए  ओर

 इस  संबंध  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्राणोण  थिकास  संज्ञालय  में  राम्य  संत्रो  शो  :  और  राष्ट्रीय
 प्रामोण  रोजग'र  कार्यक्रम  जो  बिहार  सहित  सभी  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  का  बर्ण
 1989-90  मे  जवाहर  रोजगार  योजना  नामक  एक  नये  कार्यक्रम  में  विलय  कर  दिया  गया
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 राष्ट्रीय  ध्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/जकाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  बिहार  में  निर्धारित  किए  गए  रोजग'र  सृजन  के  लक्ष्य  और  उपलब्धि  नीचे  दर्शाये  गए

 हैं  7
 >--+-

 यर्ष  कार्यक्रम  रोजगार  सृजन  श्रम

 लक्ष्य  उपलब्धि

 1988-89  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  416.00  432.22

 कार्यक्रम

 1989-90  जथाहर  रोजगार  योजना  944.19  907.31

 1990-91  जवाहर  रोजगार  योजना  ।2  1130.11

 जिदेशो  प्रस्ताव

 1045.  भरा  के०  पी  उस्मीकृष्णन  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86,  1986-87,  1987-88,  1988-89,  1989-90  तथा  1990-

 9  के  दोरान  अनुमोदित  विदेशी  सहयोगकर्ताओं  की  कुल  संख्या  कितनी

 फैशन  बुने  हुए  सिन्थेटिक  जूते  ओर  ब्वेल  संबंधी

 प्रसाधन  शराब  और  नीतल  दुपहिया  वाहत  और  सेनिटेरीवेयर

 एयर  बिस्कुट  चाकलेट्स  एण्ड  ट्थपेस्ट  और  ब्वूशों  के  संबंध  में

 स्वीकृत  विदेशी  सहयोगकर्ताओं  के  नाम  एवं  निर्माताओं  का  वर्षबार  ब्यौरा  तथा  विदेशी  सहयोध्ियों

 की  स्वीकृति  की  शर्तों  का  विवरण  क्या

 कितने  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  तथा  कब  स्वीकृति  दी

 इनमें  से  कितनी  इकाइयों  ने  काम  ऋरना  आरम्प्त  कर  दिया  है  और  उत्तके  उत्पात

 की  विद्यमान  मात्रा  कितनी  भोर

 ($)  गेर-प्राथमिकता  क्षेत्रों  क ेलिए  सरकार  की  वर्तमान  नीति  क्‍या  है  ?

 उच्चोग  संजालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  मंजूर  किए  म्रए  विदेशी
 सहयोगों  की  संदुया  संबंधी  सांछ्यकोय  सूचना  कंलेण्डर  वर्ष-वार  रखी  जाती  है  ।

 1986  से  1991  के  वर्षों  के  दोरान  मंजूर  किए  गए  विदेशी  सहथोगों  की
 संस्या  इस  प्रकार  है  :--  हु

 वर्ष  बजूर  किए  गए  विदेशी  सहयोग

 eT  प्रस्तावों  की

 1986

 T

 957
 1987  353
 1988  926
 1989  605

 1990  666
 1991  500

 1$9



 किखित  उत्तर  27  1991
 विननिनननीनीध  _  _

 और  विदेशी  सहयोग  अनुमोदनों  संबंधी  विवरण  जैसे  भारतीय  कंपनियों  के

 विदेशी  सहयोग  कर्ताओं  के  विनिर्माण  की  मद  तथा  सहयोग  का  भारतीय  निवेश

 नई  दिल्ली  द्वारा  अपने  मंथली  न्यूज  लेटर  के  परिशिष्ट  के  रूप  में  मासिक  आधार  पर  प्रकाशित  किए
 जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती

 पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  मंजर  किए  गए  विदेशी  सहयोग  अनुमोदनों  के  उद्योग  वार  ब्यौरे
 का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जिन  इकाइयों  ने  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  है  उनके  संबंध  में  तथा  उनके  उत्पादन

 की  विद्यमान  मात्रा  के  संबंध  में  सूचना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  मंत्रालय  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 (8)  उच्च  प्राथमिकता  उद्योगों  के  विषय  में  तथा  में  आने  वाले
 उद्योगों  को  छोड़कर  अन्य  उद्योगों  के  संबंध  में  सरकार  की  वर्तमान  औद्योगिक  नीति  संबंधी
 वक्तव्य  में  उल्लिखित  है  जिसे  24  1991  को  संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखा  गया  था  ।

 विवरण

 वर्ष  1988  से  1990  के  दोरान  सरक्वार  द्वारा  अनुमोदित  बिदेशो  सहयोग
 सासलों  के  उच्चोगवार  विवरण  को  सूचो

 ऋ०  सं०  राज्य  का  नाम  |  988.  1989  89  हु  1990

 2...  3...  ५  5

 1.  धातुकमंक  27  30  26

 2.  इंधन  ॥॒  6  1

 3.  वायलसे  और  भाव  छजनित्र  संयंत्र  2  11

 4.  प्राइम  मुवर्स  उपकरणों  के  2

 5.  वैज्यू,त  उपकरण  183  99  88

 6.  दूर  संचार  23  37  69

 7.  परिवहन  38  30  22

 8.  औद्योगिक  मशीनरी  141  59  75

 9.  मशीनरी  ओजार  21  9  24

 10.  कृषि  संबंधी  मशीनरी  3  न

 11.  अर्थ  मूविंग  मशॉनरी  4  न

 12.  विविध  म्कं०  तथा  इंजी०  उद्योग  68  26  88

 13.  वाणिज्यिक  कार्यालय  तथा  घरेलू  10  18

 उपस्कर
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 14.  चिकित्सा तथा  सर्जीकल  उपकरण
 15.  ओऔद्योगिक  उपकरण

 16.  वैज्ञानिक  उपकरण

 17.  गणितीय  सर्वेक्षण  एवं  ड्राइंड  उपकरण

 18.  उबंरक

 19.  रसायन  के

 20.  फोटोग्राफिक  रॉ  फिल्‍म  और  कागज

 25.  चीनी

 26.  फर्मेन्टेशन  उद्योग

 27.  खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग

 28.  वनस्पति  तेल  तथा  वनस्पति

 29.  कान्तिवर्धंक  एवं
 टायलेट  प्रेपरेशन

 34.  सरेमिक

 35.  सीमेंट  जिपसम  उत्पाद

 36.  इमारती  लकड़ी  के  उत्पाद

 37.  रक्षा  उद्योग

 38.  सिगरेट

 लिखित  उत्तर
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 39.  परामश  39  20  10
 40.  विविध  उद्योग  97  41  73

 योग
 926  605  666

 कारों  का  निर्माण

 1046.  श्री  क्रे  ०  पो०  उन्नीक्ृष्णन  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989,  1990  और  30  1991  तक  माह-वार  कितनी  एम्बेसडर  कारों
 ओर  प्रीमियर  ई०  स्टेंडडं  मार्ती  कारों  और  जिप्सी
 तथा  महेन्द्रा  जीपों  और  का  निर्माण  किया

 प्रत्येक  एकक  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  और  उसकी  कितने  प्रतिशत  क्षमता
 का  उपयोग  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  कारों  ओर  वाहनों  को  चार  महानगरों  ओर  विभिन्‍न  राज्यों
 को  किस  मूल्य  पर  बेचा  और

 सन्‌  2000  तक  पैसेन्जर  कारों/जीपों  की  अनुमानित  मांग  कितनी  है  ?

 ह्लोर  न्श्रा  झ्न्त्रो  ०  पी०  जे०  |  «  (f=)

 उच्चाण
 सन्त्रालय

 में  राज्य  प्नन्‍्त्री  पो०  जे०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  कारों  और  जीपों  का  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  :--

 नगों

 एम्बेसेडर  स्टैंड
 118  एन०  ई०  जीप

 1989  25859  7203  151061  33359  कुछ  नहीं
 1990  22445  7987  116400 =  32779  कुछ  नहीं
 1991  12332  7282  87886  13283  कुछ  नहीं

 कक का
 निर्माण  की  अधिष्ठापित  क्षमता  और  एकक्रों  की  क्षमत  उपयोगिता  का  प्रतिशत  इस

 प्रकार  है  :--  ह

 मै०  हिंदुस्तान  मोटसं०  लि०  30,000  _  74.8  प्रतिशत
 2.  मै०  प्रीमियर  ऑटोमोबील्स  लि०  30,000  101.4  प्रतिशत
 3.  मै०  मारूति  उद्योग  लि०  27,000  73.8  प्रतिशत
 4.  में०  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  लि०  27,000  73.8  प्रतिशत
 5.  में०  स्टेंडडं

 मोटर्स 3,500 कुछ नहीं किकिलजबस करकसककेरूरनफरॉरॉिसस
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 _  (a) क्‍योंकि कारों/जीपों के  मूल्यों  रख  और वितरण पर  र  फउ॒इ॒ु

 क्‍योंकि  कारों/जीपों  के  मूल्यों  और  वितरण  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीं  है  इसलिए

 बेचे  गये  वाहनों  की  संख्या और  विक्रय  मूल्य  के  संबंध  में  सूचना  नहीं  रखी  जा  रही  है  ।

 सन  :000  तक  पैसेंजर  कारों/जीपों  की  अनुमानित  मांग  इस  प्रकार  है  :--

 1.  कार  न  4,50,000  नग

 2.  जीप  -  1.2(¢:,000  नगर

 ओषधों  ओर  फार्मूलेशनों  के  लिए  गए  अनुच्चित  लाभ  को  वसूली

 1047.  श्री  के०  पी  उन्नोकृष्णन  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  «ताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  बनाम  साइनायाइड

 लि०  के  मामले  में  भारत  सरकार  को  औषध  निर्माताओं  से  प्राप्त  सभी  पुनरीक्षा  सम्बन्धी  आवेदन

 पत्रों  को निपटाने  और  औषध  तथा  फार्मूलेशनों  पर  लिए  गए  अनुचित  लाभ  की  वसूली  करने  के

 इस  निर्देश  का  पालन  करने  तथा  ओऔषध  मूल्य  समकरण  लेखा  में  अपनी  राशि  जमा

 करने  वाले  औषध  निर्माताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रकार  किन-किन  तारीखों  को  कितनी -
 कितनी  राशि  जमा

 निर्णय  के  अनुसार  30  1991  तक  विभिन्‍न  कंपनियों  पर  संचित  ब्याज

 सहित  कितनी  राशि  देय

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  दांडिक  उपबंधों  को  लाग्रू  न  करने  और  औषध  निर्माताओं

 द्वारा  इस  राशि  का  भुसतान  न  किए  जैसा  उच्चतम  न्यायालय  को  बताया  गया  के  क्‍या
 कारण  ओर

 क्‍या  ओऔषध  कंपनी  अभी  भी  ओऔषधों  के  उंचे  मूल्य  ले  रही  है  ?

 रसायन  ओर  उदंरक  भमन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  चिन्ता  :  से

 आकलित  की  गई  देयताओं  और  अब  तक  प्राप्त  राशियों  के  कंपनीवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए
 जाते  हैं

 और  ओके  भेषज  कंपनियों  को  कहा  गया  था  कि  सम्पूर्ण  देयता  का  भुगतान  करें
 अन्यथा  सरकार  भुगतान  न  करने  की  तारीख  से  ब्याज  सहित  भू-राजस्व  के  बकाया  के  रूप  में
 राशियां  वसूलने  के  लिए  कारंबाई  करने  को  बाध्य  होगी  ।  कंपनियों  ने  अभी  अपनी  देयता  का

 भुगतान  नहीं  किया  है  ।  कितु  उनमें  से  कुछ  ने  समादेश  याचिका  दायर  की  है  और  स्थगन  आदेश  प्रापः
 किये  हैं  ।  उसमें  से  कुछ  ने  व्यक्तिगत  सुनवाई  की  भी  मांग  की  है  और  उनकी  सुनवाई  की  जा  रही
 है  ।  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  दंडात्मक  उपबंधों  को  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 डी०  पी०  सी०  1987  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  सर
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 विवरण

 उच्चतम  न्यायालय  मामले  वालो  कंपनियां

 रुपए

 क्रम  कंपनी  का-नाम  अवधि  विशेष  सशोधित  जारी  की  गई

 सं०  ओषधि  )  समिति  निर्घारण  राशि
 द्वारा

 निर्धारण

 ||  2  ध  4  5  6

 1.  से  ०  सिनासिड  इंडिया  लि

 डिमिथाइल  क्लोरो  टेट्रा साडकलीन  दिसम्बर  589.06 =  490.47  100.00
 और  फार्मूलेशन्स  83  तक

 2.  सें०  हेह्सन  इंडिया  लि०

 बरालगन  दितम्बर  485.10  2491.05  312.10
 फिनिरमारस  पी०  एम०  टी०  83  अनु०  5289.75

 हाइड्रोक्लोराइड  1984-87  7780.80.

 3.  मे०  सोहन  दुबेडा  स्योफरी  भेनस

 बेन्जोएट  एम्पीसिलिन  और  दिसम्बर  28.27  28.37  45.00

 फार्मूलेशम्स  83  133.46.  177.67

 161.83  206.94

 4.  समे०  सेरिस्ड

 डेक्सामेथाजोन  ओर  दि०  83  138.79  781.58  शून्य
 तक  अनु०  1506.96

 1984-86  6  2288.54

 5.  मे  फाइदर
 आकसी  टेट्रासाइकलीन  और  दिस ०  83  40.21  87.61  19.90

 फार्मूलेशन्स
 6.  ओर

 फिनोसी  मिथाइल  पेनिसिलिन  दिस ०  83  11.02  14.02  0.43

 गोलियां  तक

 कंलसियम  गोलियां  दिस०  83  15.59  37.97  शून्य
 तक
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 9.  अनिल  स्टाय॑
 हु

 डेक्सट्रोज  एमटाइड्रस  दिस०  83  11.61  11.61  शून्य
 तक

 10.  से०  एस०  बो०  फार्भा०

 आक्सीफिलाइलबुटाजोन  दिस०  83  114.30  205.36  शून्य
 तक

 11.  भे०  इथासोर  दिस०  83  8.15  10.19  10.79
 तक

 हु
 योग  11132.61  407.62

 गेर  उच्चतम  न्यायालय  मामले

 कंपनी  का नाम _  अवधि
 ..

 अस्थायी  रूप  प्राप्त  राशि
 निर्धारित  राशि  (२०  खाखों

 (%०  लाखों

 ः  की  वर  आया

 3.  बायोके म  फार्मास्युटिकल्स  3/79  से  3/84  34.28  2.41

 2.  लिका  लेब्स  4/79  से  3/84  57.57  5.70
 3.  गास्द्रा  आई०  डी०  एल०  लि०  82-83  से  5/84  36.31  8.60

 4.  माइक्रो  लेब्स  79-80  से  82-83  2.24  न+

 5.  थेमिस  केमिकल्स  लि०  82-83  से  83-84.  1.73  8.60
 6.  एलम्बिक  केमि०  लेब्स  79-80  से  83-84.  38.73  3.80
 7.  बम्बई  ड्रग्स  हाउस  80-8  से  83-84  18.11  --

 8.  फारमड  प्रा०  लि०  79-80  से  83-84.  3.91  3.91

 9.  डोलफिन  लेब्स  80-81  से  82-83  87.99  न्‍्+

 12.  एलबटे  डेविड  लि०  79-80  से  9/83  76.52  7.50

 13.  फार्मा  एण्ड  केमि०  इण्ड०  82-83  से  82-83...  87.99  2.00

 14.  केडिला  लेब्स  प्रा०  लि०  79-80  से  83-84.  76.52  7.50
 15.  साराभाई  केमिकल्स  82-83  से  83-84  36.23  2.00

 लूपिन लेब्स लि० 4/79 से 6/84 36.23 3.63 रैनबेक्सी लेब्स लि० 4/79 से 6/84 36.23 3.63
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 16.  बेलेको  फार्मास्युटिकल्स  4/82  से  2/84  2.82  0.29

 17.  इथीको  ड्रग्स  एण्ड  केमि०  फार्मा०  5/82  से  3/84  140.98  जप

 कंपनी

 18.  मे०  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मा  लि०  12/80  से  1/86  2.18  न

 19.  मे०  हिन्दुस्तान  एण्टीबायोटिक्स  81/82  से  83-84  36.66

 886.41  50.84

 डिपाइरीडामोल

 1.  जमेन  रिमेडीज  4/79  से  7/84  59.95  59.95

 जेंदामाइसिन
 1.  फूलफोर्ड  आई०  लि०  79-80  से  3184  194.62  50.00

 2.  बायोकेम  फार्मा०  लि०  79-80  से  3/84  33  88

 3.  लाइका  लेब्स  लि०  7/79  से  3/84  53.03  10.00

 299.00
 सालबूटामोल

 मे०  खण्डेलवाल  लि०  79-80  से  81-82  0.15  न

 2.  मे०  बिडिल  स्वेयर  प्रा०  लि०  4/79  से  3/83  142.74  ज+

 _  --

 क्लोफ!/जामोन

 कक

 मे०  एस०  जी०  फार्मास्युटिकल्स  4/79  से  3/84  5.01  न

 एम्पीसिलिन  एण्ड  एसमोक्सीलिन
 मे०  बायोकेम  फार्मा०  लि०  79/80  से  83-84  11.80  न

 आक्सीफिनाइलबूटाजोन
 1.  भे०  टेबलेट्स  इंडिया  लि०  79/80  से  83/84  9.49

 1.  म े०  बूट्स  कंपनी  लि०  79/80  से  अगस्त  87  62.17  47.92

 2.  मे०  स्मिथ  स्टेनीस्ट्रीट  फार्मा०  लि०  79-80  से  83-84  7.82  --

 3.  मे०  के०  एस०  डी०  पी०  एल०  79-80  से  83-84  5.50  --+

 4.  मे०  खण्डेलवाल  लेब्स  79-80  से  3/84  1.34  न

 5.  मे०  आई०  डी०  पी०  एल०  79-80  से  3/84  20  33  --

 _ 97.16  47.92
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 ट्राइमेथाप्रिस

 मे०  जमेन  रिमेडीज

 अभ्य  सासले

 1.  मे०  ग्लेक्सो  इंडिया  लि०
 1987

 2.  मे०  बुरोज  वेलकम

 (79-80  से  फरवरी  84)

 3.  मे०  लिक्सा  लेब्स

 (79-80  से  फर०  87)

 4.  मे०  साराभाई  एम०  केमिकल्स

 5.  मे०  वारनर  हिन्दुस्तान  लि०

 पार्क

 6.  भे०  बाहरिगर  नोल  लि०

 4,  मे*  आई०  डी०  पी०  एल०

 8.  भे०  ए०  पी०  ते  मिकल्स

 9.  मे ०  मालादी  ड्ग्स

 10.  मे  ०  आई०  डी०  पी०  एल०

 11.  भे०  करूपा  ट्रेड्स

 12.  मे०  सेण्डोज  इंडिया  लि०

 13.  मे०  फाइजर  इंडिया  लि०

 14.  म े०  लुपिन  लेब्स

 15.  मे०  लुपिन  लेब्स
 16.  मे०  केरयूज

 2/82  से  5/86
 उपयोग

 आई०  एस०

 रटेड  बल्क

 )

 उपयोग

 योग

 8.25

 1519.96

 7178.18

 441.27

 678.73

 20.00

 106.36

 97.74

 336.45

 25.43

 116.30

 37.30

 20.48

 74.68

 122.00

 3.72

 17.31

 710.24

 9986.19

 11506.15

 लिखित  उत्तर
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 दक्षिण  विल्‍लो  सें  अवेध  निर्माण

 1048.  श्री  राजबोर
 थभ्रो  धलराज  पासो  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  ।99।  के  समाचार  पत्र
 टाइम्सਂ  में  के  अबेध  निर्माण  को  जायज  करार  देने  की  कोशिशेंਂ  शीषंक  से  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण  दिल्ली  में  हुडको
 के  अवेध  निर्माण  को  वध  ठहराया  जा  रहा

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गयी  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  थविकास  मन्‍्त्रालय  सें  राज्य  सम्ब्रो  एम०  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पौड़ो-गढ़वाल  को  खाश्चान्नों  को  आपूर्ति

 ]
 ओ  भुवत  चन्द्र  खन्हूरी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पौड़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जिले  को  भेजे  गए  खाद्यान्नों  की  अपर्याप्त
 मात्रा  किस्म  ओर  मात्रा  दोनों  दृष्टि  जानकारी

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  इन  दोनों  जिलों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  फोरम  नहीं  है  जहां  लोग  जा  सकें  अथवा
 अपनी  शिकायतों  के  समाघन  हेतु  शिकायत  कर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पूति  ओर  सार्वजनिक  वितरअभ  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  कमालुद्दीन
 :  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  गढ़वाल  जिसमें  पौड़ी  गढ़वाल  तथा  चमोली  जिले

 शामिल  की  आपूर्ति  करने  वाले  भारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपो  में  खाद्यान्न  के  पर्याप्त  भंडार  हैं  ।
 भारतीय  निगम  से  स्टाक  उठाने  के  बाद  जिले  में  वितरण  का  काये  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता
 है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  राज्य  सरकार  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  खाद्य
 मिश्रण  निवारण  अधिनियम  की  थअ्यवस्थाओं  के  अनुरूप  होते  हैं  ।  राज्य  सरकारें  सावंजनिक
 बित  रण  प्रणाली  के  जरिए  सप्लाई  किए  जाने  वाले  खाद्यान्न  की  ग्रुणता  पर  नियत्रण  तथा  नजर

 र्‌  खती  है  ।

 और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  के  निवारण  के  लिए
 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  तहत  पौड़ी  गढ़वाल  तथा  चमोली  जिलों  सहित  अपने  सभी
 जिलों  में  जिला  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  मंच  स्थापित  किए  -
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 ]
 1050.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 र  चीके  निकट  हटिया  स्थित  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  कारखाना  भारी  मशीनों
 का  निर्माण  करता

 क्या  मशीनों  के  क्रयादेश  के  अभाव  में  उद्योग  बन्द  होने
 की

 स्थिति  में  पहुंच  गया
 और

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  प्रयुक्त  होने  वाले  भारी  मशीनों
 के  सभी  क्रयादेश  इस  फंक्टरी  को  देने  का  है  ताकि  इसे  बन्द  होने  से  बचाया  जा  सके  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्री  पी०  के०  :  हां  ।

 नहीं  ।  इस  समय  कंपनी  की  क्रयादेश  स्थिति  संतोषजनक  है  ।

 इस्पात/कोयला/खनन  तथा  सेक्टरਂ  के  अन्य  उद्योगों  से  और  क्रयादेश  प्राप्त
 करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  द्वारा  चलाई  जा  रही  उच्चित  दर  बरुकानें

 1051.  शरो  जोवन  शर्मा  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है

 क्‍या  केन्द्रीय  उचित  दर  दुकानों  का  सही  और  प्रभावी  ढंग  से  संचालन  कर
 रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  केन्द्रीय  खाद्य  तथा  आपूर्ति  दिल्‍ली
 प्रशासन  तथा  केन्द्रीय  भण्डार  को  इस  मामले  में  कितनी  शिकायतें  मिलीं  तथा ण  गयते  मिलीं  तथा  उन  पर  कया
 की  गयी  कारंवाई

 ।  क्‍या  के  महीने  में  बड़ी  संत्या  में  कांधारकों  को  गेहूं  का
 नहीं  दिया  कोटा

 यदि  तो  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  भण्डार  की  उचित  दर  को प्राप्त  सप्लाई  का  ब्यौरा  क्‍या  और  दुकानों

 केन्द्रीय  भण्डार  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  #  न ली  में  सधार
 जि  जप

 सुधार  करने/नवीकरण  हेतु  क्या

 नागरिक  पृति  ओर  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  ४  राज्य  मंत्री
 कमाल॒वृदोन  अहमद

 *  राज्य  मंत्रो  कर  पु ओर  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उनका  कार्यकरण  संतोषजनक  है  ।

 दिल्ली प्रशासन/केन्द्रीय भंडार को सात शिकायतें ५ हा * कायतें प्राप्त हुई जांच की गई और जहां आवश्यक हुआ उपचारात्मक उपाय किए गए हैं । सभी शिकायतों की
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 ओर  दिल्ली  प्रशासन  के  माध्यम  से  जानकारी  प्राप्त  की  गई  है  ।  हम  केन्द्रीय  भंडार

 द्वारा  चलाई  जा  रही  34  उचित  दर  की  दुकानों  को  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  गेहूं  की  सप्लाई

 का  ब्यौरा  मिम्तवत  है  :--  --

 कि०

 माह  खाद्य  कार्डों  के  अनुसार  कुल  आवश्यकता  सप्लाई  की  गई  मात्रा  झतिशेव
 1991  _ क्िललिलसस  डस६ः६सकणड३३:कअइअइअ  यथा  :  ~  जज  ५"पपपथभे  +++5

 अगस्त  4060  3454  1113.

 सितंबर  4715  3110  721

 अक्तूबर  5435  3500  1161

 इस  प्रकार  दुकानों  में  गेहूं  की  पर्याप्त  मात्रा  संघ  राज्य  क्षेत्र  पशासन  ने  यह  भी  सूचित
 किया  है  कि  किसी  का्डंधारी  से  उसे  उसका  गेहूं  का  कोटा  न  दिए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 राशन  की  वस्तुओं  की  आपूर्ति  की  परिवीक्षा  को  मजबूत  किया  गया  है  ।

 भआई०  थी०  एभम०  प्रुप  का  कार्य

 1052.  भरी  बित्त  बसु  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आई०  बी०  एम०  को  टाटा  ग्रुप  के  साथ  भारत  में  व्यापार  करने  की  स्वीकृति
 दे  दी  गयी  ओर

 यद्दि  तो  स्वीकृत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मश्त्री  पी०  जे०  :  और  सरकार  ने
 इनपुट  और  आउटपुट  नेटवर्क  उत्पादों  ओर  रखरखाव  सेवाओं  सहित  कंप्यूटर  प्रणालियों
 के  विपणन  और  निर्यात  हेतु  मैससं  आई०  बी०  एम०  वल्ड  ट्रेड  यू०  एस०  go
 के  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहयोग  से  भारत  में  एक  संयुक्त  उपक्रम  की  स्थापना  करने  के  वास्ते
 मैसस  टाटा  इंडस्ट्रीज  बम्बई  को  मंज्री  दे  दी  है  ।

 रांची  में  विश्य  अंक  को  सहायता  से  पानी  सप्लाई  को  योजना

 1053.  श्री  राम  टहल  चोधघरी  :  क्या  शहरी  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  रांची  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  अथवा  अन्य  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसी
 की  सहायता  से  पानी  सप्लाई  की  कोई  योजना  चलायी  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  को  लागत  कितनी  है  ओर  यह  किस  बं  तक  पूरी  हो
 क्‍या  इस  योजना के  बंतगंत  कार्य  में  कोई  विलंब  हुआ  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  को  अ।वश्यक  वस्तुओं  का  आवंटन

 1054.  श्री  मदन  साल  खुराना  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  को  1991  से  अब  तक  आवश्यक  वस्तुओं  ओर  खाद्य  तेलों  की  कितनी
 मात्रा  में  सप्लाई  को  और

 नागरिक  पूति  ओर  सार्वशनिक  वितरण  मंत्रालय  सें  राज्य  मम्त्री  कसालुहोन  :
 और  9।  से  9।  के  दोरान  तथा  गत  तीन  वर्षों  में  तदनुरूपी  अवधि  के

 दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  का  आवंटन  और  उनकी  उठाई
 गई  मात्रा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 1

 सरशक्ारो  आयास  का  आवंटन

 क्री  मदन  लाल  खराना  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  आवास  आवंटन  हेतु  आवेदन  पत्र  में  इलाके/मंजिल  जिसमें  एक  सरकारी  कर्म  थारी
 आवास  आवंटित  करना  चाहता  को  वरीयता  देने  का  कोई  प्रावश्नान  नहीं

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 इस  संबंध  में  आवेदन  पत्रों  में  प्रावधान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  ऐसे  सरकारी  जिनके  बेतन  में  आबंटन  बर्षों  के  दोरान  वृद्धि  होती  है
 और  इस  कारण  से  बड़े  आवास  का  अधिकारी  हो  जाता  के  आवेदन  पत्रों  पर  गौर  नहीं  किया

 और

 (8)  यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इन  अनुरोधों  को  मानने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  जेसा  कि  तबादले  आदि  पर  आये  कमंचारियों  के  मामले  में  किया  जाता

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  नहीं  ।
 यदि  इस  प्रकार  का  विकल्प  दिया  गया  तो  प्रत्येक  इलाके  में  टाइप  विशेष  के  आवास  के  लिए
 आवेदकों  की  अधिमानता  पर  निर्भर  करते  हुए  प्राथमिकता  की  अलग-अलग  तारीख  होंगी  और
 मानव  इस  प्रकार  के  आवंटन  को  मानीटर  करना  संभव  नहीं  होगा  |  वांछित  इलाके  अथवा
 मंजिल  अथवा  किसी  इलाका  विश्लेव  में  आवंठन  चाहने  के  लिए  आवेदनों  पर  बिचार  करते
 अधिमानता  को  यान  में  रखा  जाता  है  ।

 ओर  आवास  के  आश्रंटन  के  लिए  किसी  कमंचारी  की  पात्रता  आवंटम  बर्य  के
 लिए  किसी  निर्णायक  तारीख  उसके  द्वारा  लिए  जा  रहे  वेतन  के  आध्वार  फर  तय  की
 जाती  आवंटन  वर्ष  के  दोरान  वेतन  वृद्धि  के  अनुसार  यदि  आवेदनों  को  स्कीकार  क्रिया  गया  हो
 तब  किसी  ऐसे  विशेष  प्रकार  के  लिए/भीतर  सरकारी  कमंचारियों  को  प्रासांगिक  वरीयता  तय  करना
 संभव  नहीं  जिसे  किसी  निश्चित  तारीख  के  संदर्भ  में  गिनमा  होता  है  ।

 स्थानांतरण  पर  आने  वाले  कर्मचारियों  के  आवेदन  पर  भी  पात्रता  तय  करने  के  प्रयोजन
 के  किसी  निर्णायक  निश्चित  तारीख  को  उनके  द्वारा  लिए  जा  रहे  वेतन  के  आधार  विचार
 किया  जाता

 सरकारी  फ्लेटों  का  निर्माण

 1056.  भ्ो  भदन  लाल  खराता  :  कया  शहरी  विकास  संज्री  यह  बताने  की  कुपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  तथा  अन्य  शहरों  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  आवासीय  फ्सटों  के

 निर्माण  की  दर  भें  गत  वर्षों  में  कमी  रही  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सरकारी  कर्मचारियों  को  आबंटन  हेतु  फ्लेटों
 के  निर्माण  की  दर  भें  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 दिल्‍ली  तथा  अन्य  शहरों  में  ।99।  के  दौरान  टाईप  शार/थेणी-आार  कितने  फ्खेटों  का
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 बन  -

 निर्माण  किया  गया  तथा  इसकी  तुलना  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  टाईप-वा  र/श्रेणी-बार  कितने
 फ्लैटों  का  निर्माण  किया  और

 आवासीय  फ्लैटों  के  आवंटन  के  लिए  प्रतीक्षारत  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  स्या
 है  तथा  वे  कब  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ?

 शहरों  विकास  सम्भालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  वर्ष  1990-91  के
 दोरान  बनाये  गये  साधारण  पूल  क्वार्टरों  की  संख्या  तीन  पूवंवर्ती  वर्षों  में  प्रत्येक  के  पूर्ण
 किये  गये  ऐसे  क्वार्टरों  की  तुछना  में  कुछ  ही  कम  है  ।

 संसाधन  बाघाओं  के  कारण  निर्माण  की  गति  में  वृद्धि  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  ।

 अवेक्षित  ब्यौरे  संलग्न  में  दिये  गये  वर्ष  1990-91  के  पिछले
 तीन  वित्तीय  वर्षों  की  तुलना  में  कम  संछ्या  में  क्वार्टरों  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  1-1-90  अर्थात्‌  आवंटन  वर्ष  1990-91  के  प्रारम्भ  से  रिहायशी  बाल  के
 आवंदटगाथ  प्रतीक्षारत  सरकारी  कमंचारियों  की  संद्या  में  दी  गई  है  ।

 175



 27  1991 लिखित  उत्तर

 “1891

 201

 1६

 ८८

 ८८

 67S

 625

 60६

 श्र्डा

 2 का दा ८६ 9५ द्धा 9 78 744 23 0079 0# 09 0८. 06 3०३९ 07 07 कल मल ५ ॥ ५ 0६ 0६ 24४७2 (44 44 ६ #5६ #. 0६ ॥दा 7८५ 00६ 06 हे आा | '६ दा 0८ 07६ 99६ 0८६ नि 9 ह | | ट्द्रा 08 ८८ >290॥४ 887 88 दा 8४८ ॥ न््ट 87 द्घ टद0ा #५ [.। [4४ (0) 79 _ ्‌ 2080७ “# छा दा गा 6 8 ८ 9 ६£ /#/# _ ६ [3 | गा ४ ४७ 2 2२७४४ ६५३३४ 8४ *% 000७ ७० ४५३७ $३ 20 ७5४ ३४०७३ ९ ३७ 20७ ७७ ५४ ६००५



 लिखित  उत्तर 6  1913

 शक कक

 89

 ८६ 98 #07 56 # ध्ध्द और समा सा 3 7“ त रस 9६. 0६ ४४०४ ३४ ६6८. #[ शा ८8] 69 [६ 89 | व्धा 9६ ८६ #9 87. #६ 9६ भर भ्रा ४ हट 8. 8 का भ्र कई 8 ४ 9५ भ्रदा ४८ 90९६६ 9६६ "। ॒॒ ॒ /॒/॒/॒ऋऊऋ॒ऋ॒ऋऊऋ ऊख ८ न्ाट ण््ट 8५5६ 86८ ५9 9[[ 9५ श्ट ___ न्ट्ट ट£ 08 9४ 9५ $2/229042 टःृ (4 9३ 0६ दा 8४ कोड ट६ भरा ५9 ट४ 89 ४? 20७ 959. शा 9 - 9। 9६. ४8८ घ््थ्यु ५ ट |



 लिखित  उत्तर  27  1991

 दिल्‍लो  में  1-1-90  ले  आवंटन के  लिये  प्रतोक्षास्त सरकारो  कभृंचारियों  को  संख्य

 टाइप  लम्बित  भावेदनों  को  संक्या

 ।  3642
 II  |  9422

 IIT  ॥  8092

 एए  1306

 श्-ए  316

 श्ञबी  180

 शु-ए  131

 योग  23089

 होस्टल  वास  1840
 नी  जन  न्‍

 जज

 टठिप्पक्नो  :  उपर्युक्त  संख्याएं  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  से  तक  के  अश्ंटन
 वर्ष  के  लिये  आमंत्रित  किये  गये  अववेदनों  की  सीमित  संख्या  पर  आधारित  है  4

 रा््यों  में)खाद  तेलों  की  कमी

 1057.  भी  लबन  लाल  खुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राज्यों  के  खाद्य  तेलों  की  कमी  की  जानकारी  है  जो  कि  उन्हें
 आबंटित  खाद्य  तेलों  की  सम्पूर्ण  मात्रा  को  न  उठाये  जाने  के  कारण  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 चालू  बबं  में  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्यवार  तथा  संघ  हराज्य
 क्षेत्रवार  खाद्य  तेलों  की  कितनी-कितनी  मात्रा  दी  मई  और  पिछले  तीन  वज्नों  की  तुलना  में  इसको
 क्या  स्थिति

 अक्तूबर  और  1991  के  लिये  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 कितनी  चीनी  आवंटित  की  गई  और  पिछले  तीन  वष्षों  की  तुलना  में  इसी  स्थिति  क्या  और

 (३)  क्‍या  यह  मात्रा  त्योहारों  में  लोगों  की  जरूरत  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त

 लागरिक  पूति  और  सावंजनिक  घितरण  संज्ञालय  में  राज्य  संत्रो  कम  लुद्दीन  :
 (®)  से  छाद्य  तेलों  की  कमी  मुख्यतया  मांग  व  आधूर्ति  के  बीच  अन्तर  होने  के  कारण  होती

 कभी-क  भार  राज्य  सरकारें  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  विभिन्‍न  अड़चनों  के  कारण  आयाप्तत
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 न  rr  भा  33२32  बम  न  नीनननीनीीणी3द[3।ीााााा-+  5

 खाल  तेलों  के  आइंटित  अपने  कोटे  को  नहीं  उठा  पाते  तेल  वर्ष  1990-9  1

 91)  और  तेल  वर्ष  1989-90  व  1988-89  के  लिए  खाद्य  तेल  का
 मंघ  राज्य  क्षेत्र+र  आबंटन  तथा  उसकी  उठाई  गई  मात्रा  संलग्न

 ओर  पर  दी  गई  जबकि  तेल  वर्ष  19: 0-91  में  पूरी  मात्र  उठा  ली  पृव॑वर्ती  दी

 तेल  वर्षों  में  यह  मात्रा  लगभग  76  प्रतिशत  व  80  प्रतिशत  रही

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  अक्तूबर  तथा  1991  के  लिए  तथा

 पूबंबर्ती  तीन  वर्षों  अर्थात  19.8,  19894  व  1990  के  दोरान  की  तदनुरूपी  के  लिए
 आवंटन  इस  प्रकार

 हजार  मी०  टन

 सितस्थर  अक्तुधर  नवस्थर

 1988  331.9  381.9  381.9

 1989  331.9  431.9  331.9

 1990  383.0  383.0  333.1

 1991  374.2  399.4  383.3

 सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  के  जिसमें  त्योहार  कोटा  शामिल  अनुप्तरक
 स्वरूप  के  होते  हैं  तथा  वह  किसी  राज्य  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  समूची  मांग  को  पूरा  करेंने के
 लिए  नहीं  होते  हैं  ।

 ।  179
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 6  1913  लिखित  उरं

 1058.  श्री  जाजं  फर्मास्डोज
 :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 क्‍या  सरकार  के  पास  मिद्री  की  जांच  करने  के  उपकरण  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  े
 ः

 नई  दिल्‍ली  में  वसंत  कंज  में  भवनों  की  नींव  घंस  जाने  के  क्‍या  कारण  और  ,

 नींव  घंसने  की  इस  क्रिया  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  मये  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण  विभाग  के  पास  दिल्‍ली  में  मिट्टी  की  जांच  करने  के  लिए  पथैर्याप्त  बिट्री के
 जांच  उपस्कर  उपलब्ध  तथापि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  भिट्री  के  जांच  करने  के

 उपस्कर  मोजूद  नहीं  हैं  |  मिट्टी  जांच  करने  का  कार्य  एक  विशिष्ट  प्रकृति  का  होने  के  मिट्टी
 की  जांच  करने  वाले  उपस्करों  से  पूर्णतः  युक्त  तथा  मिट्टी  आदि  के  नमूनों  का  करने  के  लिए

 मिट्टी  आंच  प्रयोगशाला  से  सुभज्जित  विशेषज्ञ  एजेंसियों  को  सौंपा  है  ।

 बसंते  कंज  के  पाकिट  4  सेक्टर  सी  में  भी  मानक  मिट्टी  की  जांच  कराई  गई  थी  जहां
 दो  ब्लाकों  के  नीचे  मिट्टी  का  अवतलन  हो  गया  था  ।  मिट्टी  के  इन  परीक्षाओं  से  किसी  प्रकार
 का  खोखलापन/जमीन  के  अन्दर  सुरंग  बे  होने  का  पता  नहीं  चला  है  पाकिट  में  अवतलन  का
 कारण  जमीन  के  अन्दर  गहराई  में  खोखलापन  प्रतीत  होता  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिर  रण  केन्द्रीय  भवन  निर्माण  अनुसंधान  संस्थान  रुड़की  से  बसंत
 कंज  के  पाकिट  4  सेक्टर  सी०  में  जमीन  के  अन्दर  शिथिल  स्तर/संरग.  का  पता  लगाने
 के  लिए  भ-बेज्ञानिक  राडार  सर्वेक्षण  करने  अनुरोध  किया  है  ।  केन्द्रीय  भवन  निर्माण  अनुसंधान

 रुढ़की  द्वारा  किए  गए  अन्वेषण  कार्य  के  परिणाम  91  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की
 संभावना  है  |  अन्वेषण  की  अंतिम  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  पर  प्रभावित  ब्लाकों  की  नींव  सहित  ढांचों
 को  सजबूत  बनाने  का  काम  प्रारंभ  किया  जाएगा  |  यदि  अन्वेषण  से  जोन  के  अन्य  मकानों  में  भी
 इसी  प्रकार  की  कमजोर  शिथिल  स्थल/सुरंग/खोखलापन  होने  का  पता  चलता  है  तो  उन  पर  प्रभावी
 सुधारात्मक  उपाय  किए  जाएंगे  ।  सुबृढ़  करने  के  ये  उपाय  इस  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  तथा  भारतीय
 प्रौद्योगिकी  संस्थान  दिल्ली  के  परामशं  से  किए  जाएंगे  ।

 कम्प्यूटर  प्रोद्वोगिको  का  उन्‍नयन

 +  1059.  श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  क!ः  उन्‍नयन  करने  के  संबंध  में  कोई  कदम

 उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  कम्प्यूटर  ब्यवसायिकों  को  कोई  अनुदेश  किए  गए
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 205
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सागरेट  :
 सरकार  कम्प्यूटर  प्रोच्नोगिकी.का  दर्जा  बढ़ाने  की  दष्टि  से  उन्‍नत  अभिकलन  विकास  केन्द्र

 राष्टीय  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  बम्बई  और  इलेक्टोनिकी  अनुसंधान  तथा
 विकास  त्रिवेन्द्रम  में  अनुसंधान  तथा  विकास  कायय  की  सुविधाएं  प्रदान  कर  रही  है  ।  ये  केन्द्र
 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अंतगंत  स्वायत्त  संस्थाएं  हैं  तथा  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाने  के
 लिए  मूलतः  समानान्तर  प्रतिबिब  संसाधन  और  साफ्टवेयर  विकास  के  क्षेत्र  में  अनुसंघान
 तथा  विकास  काय  में  जूटे  हुए  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  आंशिक  सहायता  से
 ज्ञान  पर  आधारित  कम्प्यूटर  प्रणाली  तथा  कंप्यूटर  मेटवर्बिग  मे  शिक्षण  अनुसंधान  के  विकास  के
 कार्यक्रम  भी  आरंभ  किए  इन  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  कंप्यूटर  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करते  हुए  कुछ सो
 औद्योगिक  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  संस्थान  की  मूल  सरचनात्मफ  सुविधाएं

 वेजशञानिक  जन  शक्ति  को  ब्रशिक्षित  करना  ओर  अनुसंधान  तथा  विकास  के  काय  आरम्भ
 करना  है  ।

 तैयार

 इसके  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  भी  किए  हैं  :--

 प्रौद्योगिको  उलब्ध  है  जो  अन्यत्र  सहज  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 अनुमति  प्रदान  करने  की  योजना  के  अंतगंत  5।  प्रतिशत  तक  की  विदेशी  साम्या  पूंजी  की  अनुमति
 प्रदान  की  गई  इसी  बड़ी  इकाइयों  तथा  विदेशी  कपनियों  को  लघ  क्षेत्र  की  इकाइयों  मे ।  प्रतिशत  तक  साम्या  पूंजी  की  सहभागिता  करने  की  अनुभति  प्रदान  को  जाती  है  ।

 या
 ii)  निर्यात-आयात  प्रमाण-पत्रों  का  प्रयोग  करते  हुए  डिजाइन  तथा  ड्राइंग

 का  उदारश्तापृवक  आयात  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई
 ग  नि  हि  .  a  ooo  78

 कंप्यूटर  प्रोद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  भारतीय  कपनियों  की  सहायता न  ७  —  .  «  ५  +ः  ब्  मे  रु  हा  *
 प्रदान  करने  के  लिए  विदेशी  तकनीशियनों/विशेषज्ञों  को  आमंत्रित  करने  की  कायंविधियों  #  छूट
 दो  है  ।  इकाइयां  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  सीधे  ही  अमुरोध
 कर  सकती  हैं  ।

 (iv)  इकाइयों  का  विस्तार  बड़े  प॑माने  पर  करने  तथा  अपने  उत्पादों  को  एक  ही  लाइसेंस
 के  अंतगंत  लाने  के  लिए  उन्हें  ओर  अधिक  स्वायत्तता  प्रदान  की  गई  है  ।

 और  सरकार  द्वारा  किए  गए  उदारीकृत  नीति  विषयक  उपायों  का  व्यापक  रूप  से
 प्रचार  एवं  प्रसार  किया  गया  है  तथा  मुख्य  आयात  तथा  निर्यात  के  उच्चोग
 मंत्रालय  और  रिजव  बंक  आफ  इंडिया  ने  इस  संबंध  में  प्रेस  नोट  भी  जारी  किए  हैं  ।

 उपभोक्ता  कल्याण  कोथ  को  स्थापना  हेतु  सशांब
 1060.  श्रो  जञाज

 कर्नान्‍डोज  :  क्‍या  श्रघान  भम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  प

 सरकार  को  उपभोक्ता  कल्याण  कोष  की  स्थापना  हेतु  सुझाव  प्राप्त  हुए

 (3)  यदि  तो  कया  सरकार  को  उनके  द्वारा  लोक  दायित्व  निवंहन  सुनिश्चित  करने  के

 206
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 लिए  जन  उपयोगिता  आयोग  की  अध॑-न्यायिक  प्रक्रिया  के  अध्ययन  हेतु  एक  कायंकारी  दल  की

 स्थापना के  बारे  में  भी  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  हां  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 तागरिक  पति  ओर  सा्थंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राक्य  सम्त्रो  कमालहीन
 गे  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  की  बेठक  भैं  एक  उपभोक्ता

 >
 कल्याण  निधि  बनाने  तथा  जनता  +  जवाबदेही  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सावंजनिक  उपयोगित
 आयोग  के  अर्धन्यायिक  तत्र  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  गठित  करने  हेत  दो
 संकल्प  पारित  किए  गए  थे  ।  कार्यकारी  दल  गठित  किया  जा  च॒का  है  |  हाल  ही  में  वित्त  मंत्रालय

 ने

 उत्पादन  व  सीमा-शुल्क  कानून  1991  (1991  का  40)  पारित
 किया  जिसमें  एक  उंपभोक्‍ता  कष्यांण  निधि  बनाने  का  प्रावधान  किया  गया  इसे  निधि
 का  उपयोग  सरकार  इस  संबंध  में  बनाए  जाने  वाले  नियमों  के  अनुसार  उपंभोकताओं  के  कंल्याण  के

 लिए  करेगी

 लघ  उद्योगों  के  लिए  नियत  सोभा  में  बड़ि

 1061.  .  श्री  चन्द्रश  पटेल  :  कया  प्रधान  सन्त्रो  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गुजरात  से  लघु  उद्योगों  क  लिए  नियत  मोमा  में  35  लाख  रुपये
 से  बढ़ाकर  50  लाख  दुपये  अथवा  इससे  अधिक  कर  देने  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन/मांग
 प्राप्त  हुई

 ग्रदि  तो  तत्संबंधी  स्यौरा

 इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 जद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :
 से  लघ॒  ओद्योगिक

 एरूकों  के  लिए  निवेश  सीमा  35  लाख  रु०  से  बढ़ा  कर  सहायक  और  निर्यातकर्ता  लघु  इका  हयों
 के  लिए  60  लाख  लाख  लाख  रुपये  दी  तारीख  2-4-91
 की  गजट  अधिसूचना  ।

 2  1991  को  निवेश  सीमा  बढ़ाने  से  पूर्व  गुजरात निम्नलिखित
 चार  संगठनों  से  निवेश  सीमा  में  वृद्धि  करने  के  सुझाव  प्राप्त  हुए  थे

 1.  गुजरात  चेम्बर  आफ  कॉमसं  एंड  अहमदाबाद  ।

 2.  दि  सदन  गुजरात  चेंबर  आफ  कॉमसे  एंड  सूरत  ।

 3.  फेडरेशन  आफ  स्माल  स्केल  बड़ोदरा  ।

 4.  गुजरात  डाइस्टफ  मेन्युफेक्च्स  भहमदाबाद  ।

 नई  ओद्योगिक  नोति  का  सून्यांकन
 1062.  श्री  हन्नान  सोह्लाह  :  कया  प्रधान  झन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  ओद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  बाद  औद्योगिक  विकास  का  कोई
 मूल्यांकून  किया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योस  कया  है

 नई  औद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  बाद  कितने  नए  उद्योग  स्थापित  किए

 नए  उद्योग  में  आज  तक  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  और

 इन  नए  उद्योगों  से नए  रोजगार  कें  क्रितने  अवमर  पंदा  हुए  हैं  ?

 उन्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  24
 1991  को  नयी  ओद्योगिक  नीति  पैकेज  की  घोषणा  के  ब'द  ओद्योगिक  जिनके  लिए  लाइसेंस
 को  जरूरत  नहीं  लगाने  के  लिए  ओद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  1991  के  अंत  तक
 कुल  2077  ओद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  दर्ज  किए  गए  हैंਂ  इसी  अवधि  के  दोरान  194  बिदेशी
 तकनॉलाजी  करारों  का  अनुमोदन  किया  गया  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  किसी  निवेश  के
 उपयोग  से  पहले  लगभग  तीन  वर्ष  की  जरूरत  होती  नयी  औद्योगिक  नीति  के
 स्वरूप  स्थापित  इकाइयों  ओर  स॒ुजित  रोजगार  के  आंकड़े  बताना  अभी  संभव  नहीं  है  ।

 पह्चिम  बंगाल  के  स्वयंत्रेजो  संगठनों  को  अनुदान  राशि

 1063.  श्री  हस्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  हावड़ा  जिले  में  उन  स्वयंसेवी  संगठनों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्होंने
 पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्ष-बार  कल्याण  कार्यों  के  लिए  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  से  अनुदान
 राशि  अथवा  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की

 उपर्युक्त  अवधि  के  इनमें  से  प्रत्येक  ने  कितनी  धनराशि  प्राप्त
 की

 इनमें  से  कौन-कौन  से  संगठन  नियमित  रूप  से  अपने  लेखे  एबं  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  रहे
 और

 उन्होंने  अपने  उद्देश्य  में  कितनी  सफलता  प्राप्त  की  है  ?

 ब्रामोण  विकास  सरभालय  में  राज्य  मन्‍्त्रों  उत्तमभाई  एच०  :  ओर
 स्वयंसेवी  एजेंसियों  को  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  कार्य  लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी
 विकास  परिषद  को  सौंपा  गया  संगठनों  तथा  उन्हें  दी  गई  सहायता  के  बारे में  सूचना
 निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  जिन  स्वयंसेवी  संगठनों  उपलब्ध  कराई  गई
 को  सहायता  उपलब्ध  सहायता  की  राशि
 कराई  उनकी  संख्या  रुपये

 1988-89  8  19.33

 1989-90  23  53.53

 1990-91  9  30.74

 कापाटे  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  संगठनों  द्वारा  लेखे-जोले  तथा बे  तथा  ब्रव्ि  रिपो्टेंबसंबर
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 3.  अअनननगभ£;ध82)2गग-न  चित  : ्ा्ाभैए  संगठन

 ज्ेज्री  जा  रही  हैं  .  चूंकि  कुछ  संगठन  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  स्थित  इसलिए  उन्हें  अपने  खातों  की
 लेखा  परीक्षा  कराते  में  समय  लग  जाता  2  ।  अतः  कुछ  विलंब  हुआ  यहां  तक  कि  खाते  और
 प्रगति  रिपोर्ट  न  भेजने  के  मामले  में  जांचकर्ताओं  के  पैनल  में  से  बाहर  के  जांचकर्ता  को  नियुक्त  करके
 अयवा  कापार्ट  के  अधिकारी  को  तैनात  करके  परियोजना  स्थल  पर  ही  १रियोजनाओं  तथा  निधियों
 के  इस्तेमाल  की  निगरानी  की  जाती  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  हावड़ा  जिले  के  स्वयंसेवी  संगठन  कुल  मिलाकर  कार्यक्रम  को
 क्रिपान्वित  करने  में  काफी  सफल  रहे  हैं  तथा  निगरानी  प्रगति  रिपोर्टों  तथा  खातों  के  आधार
 पर  कोई  गंभीर  अनियमिततायें  नहीं  पाई  गई  हैं  ।

 सात  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  स्थापना  हेतु  भानवण्ड

 1064.  भ्रो  गोविम्द  राव  निकस  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  भनत्री  यह  बताने  की  कृपा

 मरकार  ने  राज्यों  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  की  स्थापना  हेतु  क्या  मानदंड  अपनाए
 ओर

 आठवीं  पंत्रवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  राज्यवार  किन  स्थानों  पर  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योष  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  सन्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  गिरिघर  :  24
 1991  को  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  बीयर  और  पेय  एल्कोहल  उद्योगों  और  उद्योग

 के  स्थान  से  सबंधित  पैरामीटरों  को  पूरा  न  करने  वाली  परियोजनाओं  अथवा  लघु  स्रेकठ  रं/करबंजनिक
 सेक्टर  द्वारा  तैयार  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  आरक्षित  पदार्थों  को  छोड़कर  खाद्य  ,  प्रसुंस्करआ  उदछोग
 स्थापित  करने  के  लिए  किसी  औद्योगिक  लाइसेंस  की  आवष्यकता  नहीं  खाज्ष  प्रस्ृंस्करन्
 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगि  £  विकास  विभान  द्वारा  जारी  प्रेस  नोट  के  इसके  लिए

 उक्त  विभाग  में  एक  ज्ञापन  भरना  होता  औद्योगिक  अनुमोदन  सचिवालय  द्वारा  जारी  प्रेस  नोट
 संख्या  10  के  अनुबंध  >  में  सम्मिलित  उद्योगों  में  पूंजी  निवेश  के  लिए  विदेशी  सहयोग  समझ्ोोते  की

 स्वीकृति  भी  दी  जाता  हैं  ।

 आठवीं  पंचवर्षोष  योजना  प्रस्तावों  को  तेयार  करने  में  विशिष्ट  स्थानों  का  चयन  नहीं
 किया  गया  विभिन्‍न  स्क्रीमों  के  अंतगंत  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  स्थान
 विशिष्ट  वरियोजनायें  तेयार  करनी  हैं  ।

 सहाराध्दु  में  खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग

 ]
 1065.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटोल  :  क्या  खांद्  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्पा

 करेंगे  कि  :

 (+)  1991-92  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  नए  ब्ाद्य  प्रसंस्तरण  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  ओर
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 जय  —_— कम-पभ-ः  —

 1  सरफार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 खास  प्रसंस्करण  उच्चयोग  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  गिरिघर  :  ओर

 इस  अंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने
 के  लिए  26  आवेदन-पश्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।  नई  ओद्योगिक  नीति  के  अंतगंत  औद्योगिक  लाइसेंस  ओर/या
 विदेशी  प्रतुधोध  अनुमोदन  की  आवश्यकता  वाले  उद्योगों  के  आवेदन-पत्रों  को  जांच  की  जा  रही  है
 ओर  अम्ब  आवेदकों  को  नीति  के  अधीन  सरलीक्ृत  प्रक्रिया  के  अनुसार  कारंवाई  करनी  है  ।  अंगूरों
 की  एकीकृत  फसलोत्तर  व्यवस्था  परियोजना  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  के

 लिए  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 महाराष्ट्र  को  पामोलीन  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  का
 विश्वेष  कोटा

 1066.  श्रो  प्रकाश  वो०  पाटील  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  सरकार  ने  गणेश  उत्सव  के  लिए  महाराष्ट्र  को  पाभोलीन  ओर  अन्य  आवश्यक
 अस्तुओं  का  विशेष  कोटा  आबंटित  किया

 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भागरिक  पूर्ति  और  सा्यजनिक  वितरण  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  कमालुद्दोन  :
 से  स्थिति  निम्नवत  है  :--

 क्ाझ्मान्त  :  गणेश  त्यौहार  के  लिए  खाद्यान्तों  का  कोई  विशेष  आबंटन  नहीं  किया  गया
 जैक  चजी  :  1991  के  दोरान  5014  मी०  टन  मात्रा  तथा  1991  के

 आशंटन  के  सथ  4000  मी०  टन  मात्रा  का  आबंटन  त्योहार  कोटा  के  रूप  में  महाराष्ट्र  को  निर्मक्त
 किया  बया  है  ।

 क्रमोलीन  :  1991  से  1991  तक  की  अवधि  के  लिए  राज्यों  राज्य
 क्षेत्रों  जिसमें  महाराध्ट्र  शामिल  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतगंत  खाद्य  तेल  का  नियमित
 आशंटन  नहीं  किया  गया  क्योंकि  खाद्य  तेलों  का  आयात  नहीं  किया  गया  था  ।  इसे  मदेनजर  रखते
 हुए  कलेश  त्यौहार  के  शिए  क्षाद्य  तेल  का  कोई  विशेष  आबंटन  करना  संभव  नहीं

 आइमिग  एल्ड  आखाहृढ  सशोतरो  कारपोरंशन  दुर्गापुर  में  सजबूरों  को  छटनो

 1067,  भी  अकाश  थी०  पाटोल  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दुर्गापुर  में  माइनिंग  एंड  अलाइड  मशीनरी  कास्योरेशक  क्किमिटेड के
 1790  अचछूरों  की  छंटनी  करने  का  विभार

 इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  की  फैक्टरी  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  की  कोई  ओर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जच्चोग  सन्‍्जालय  में  राज्य  मम्त्री  को०  के०  :  नही  ;

 210



 6  1913  लिखित  उसर

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  कम्पनी  की  वित्तीय  स्थिति  काफी  समय  तक  चिताजनक  रही  है  जिससे  कंपनी
 का  कार्य  संचालन  प्रभावित  हुआ  वर्तमान  वित्तीव  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  योजना

 और  योजनेत्तर  ऋण  उपलब्ध  कराने  बकों  के  साथ  नगद  जमा  सीमा  दड़ाने  के  लिए  गारंटी  देने  और

 साथ  ही  अंतर  निगमीय  ऋण  उपलब्ध  कराने  में  सहायता  इत्यादि  प्रदान  करने  का  कार्य  कर

 रही
 उपभोक्ता  मह्य  सूथकांक

 1068.  श्री  हम्तान  सोल्लाह
 :  क्या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  से  1991  तक  के  महीनों  के  अंतिम  सप्ताह  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 और  थोक  मूल्य  सूचकांक  क्‍या  ओर

 1991  से  1991  ठक  प्रत्येक  सप्ताह  का  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 और  थोक  मूल्य  सूचकांक  कया  थे  ?

 नागरिक  पूति  ओर  सावंजनिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  कमरालृहीन  :
 और  थोक  मूल्य  सूचवक  प्रत्येक  रुप्ताह  के  लिए  उद्योग  मत्रालय  के  आधिक

 सलाहकार  के  कार्यालय  द्वारा  सकलित  किया  जाता  है  ।  ओऔद्यागिक  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य
 सूचकांक  का  संकलन  श्रम  शिमला  द्वारा  मासिक  आधार  पर  किया  जाता  साप्ताहिक
 आधार  पर  नहीं  ।  सकलित  से  जाता  तक  भोद्योगिक  मजदूरों  के

 लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  तथा  से  आधार  के  लिए  मासान्त  थोक  मूल्य  सूचकांक
 और  पर  से  से  तक  सप्ताहवार  सूचकांक  संलग्न  विवरण
 पर  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 उपभोक्ता  मृल्य  सूचकांब  भजदूरो  के  तथा  थोक  मूल्य  सूचकांक
 उपभोक्ता  मूह्य  सूचकांक  थोक  मुल्य  सूचकांक

 तर-्-् श2श  3  4

 202  थोक मुल्य  सूचकांक

 202  1981-82--100)

 2  3  4

 1°91  202  26-1-1991  190.6

 1991  204  23-2-199  1  191.8

 1991  209  30-3-1991  191.8

 1991  202  27-4-1991  193.3
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 2  5  4

 1991  217  15-6-1991  ]  198.5 .3

 1991  221  22-6-1991  199.2

 29-6-1991  200.1

 6-7-1991  201.0

 13-7-1991  201.8

 20-7-1991  202.6

 27-7-1991  205.8

 3-8-1991  207.2

 10-8-1991  208.4

 17-8-1991  209.6

 24-8-1991  210.4

 31-8-1991  210.3

 7-9-1991  210.6

 14-9-1991  210.6

 21-9-1991  208.9

 28-9-1991  208.6

 5-10-1991  208.5

 12-10-1991  208.6

 19-10-1991  209.1

 26-10-1991  209.2

 2-11-1991  209.6

 9-11-1991  210.1
 अमिकिीक कक

 खोल  :  उपभोगता  मूल्य  सूचकांक  :  श्रम  शिमला  |

 थोक  मूल्य  सूचकांक  आर्थिक  सलाहकार  का  उद्योग  मन्त्रालय  ।

 नोट  :  (1)  14-9-1991  को  समाप्त  सप्ताह  के  बाद  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  अनन्तिम  हैं  ।

 (2)  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  केवल  महावार  की  उपलब्ध  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  ओश्लोगिक  रूप से  पिछड़े  लिले
 1069.  प्रो०  अशोक  आनम्वराध  वेशमुख  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 212



 6  1913  ॥  लिंखित  उत्तर
 के  a  नमन  ननननननननननीनननी  न  ७७७७७)  कक  नमन  सन

 महाराष्ट्र  के औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिले  कौन-कौन

 क्‍या  इस  सूची  में  कुछ  ओर  जिलों  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्योरा क्‍या
 गत  तीन  वर्षों  में  इन  पिछड़े  जिलों  में  से  प्रत्येक  जिले  में  कितने  नए  उद्योग  स्थापित

 किए
 इसमें  से  प्रत्येक  यूनिट  में  कितना  निवेश  होने  का  अनुमान  और

 कौन-कौन  से  उद्योगों  में  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  ?

 उच्चोग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे०  :  महाराष्ट्र  में  केन्द्र  द्वारा
 घोषित  पिछड़े  जिले  निम्नलिखित  हैं  :--

 यवतमाल  ओर  गर  चिशौली  ।

 जी  नहीं  ।

 से  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापनाथ  पिछले  3  बर्षों  के
 दौरान  दिये  गये  आशय  पत्नी  ओर  ओऔद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या
 निम्नलिखित  है  :--

 ब्ष  आशय  पत्र  औद्योगिक  लाइसेंस

 1989  80  21

 1990  58  24  .

 पत्र  34  उत्पादन

 आमतौर  पर  आशय  पत्र  जारी  होने  के  बाद  दो  से  तीन  साल  तक  औद्योगिक  एकक  उत्पादन  आरंभ
 कर  देते  हैं  ।  केन्द्र  द्वारा  लगाये  गये  नये  उद्योगों  और  किये  गये  मिथेश  अ'दि  की  जानकारी  नहीं
 रखी  जाती  ।

 ह

 तमिलनाडु  को  केन्द्रीय  सहायता
 झ्ली  के०  बो*  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने

 की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  मदों पर  के  दोरान  मद-वार

 दी  गयी  सहायता  और  अनुदानों  का  ब्योरा  क्‍या

 लिए ag  क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  आबटित  धनराशि  वो  उन्हीं  मदों  पर  खर्च  किया  जिनके

 लिए  वहू  नियत  की  गयी  ओ  हु

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योलना ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन संत्रालय के राज्य संत्रो एच० आर०
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  को  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  दोरान  मदवार  आवंटित  किये
 गए  ऋण  एवं  अनुदानों  के  रूप  में  सहायता  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 और  उचित  मदों  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  के  ब्योरे  केवल  वित्तीय  वर्ष  1991-
 92  के  समाप्त

 होने  के
 पश्चात  ही  उपखब्ध  होंगे  ।

 विवरण

 रु०

 ््त  का  आवंटित  अभी  तक  दी  बई  धनराशि

 1.  सामान्य  केन्द्रीय  431  25  298.20

 ()  ऋण  301.875  208.90

 (४)  अनुदान  129.375  89.30

 2.  बाह्य  रूप  से  सहायक  परियोजनाएं  195.00  142.30

 (i)  ऋण
 136.50  99.61

 (ii)  अनुदान  58.50  42.69

 3.  केम्द्रीय  करों  में  हिस्सा  नौबें  वित्त  आयोग  1079.35  600.05

 सिफारिशें
 ्

 4.  रेल  यात्री  किराया  कर  की  बजाय  अनुदार  10.34  6.02

 $.  योजना  घाटा  अनुदान  7.01  5.2575

 6.  लघु  बचत  ऋण  184.00  194.38*

 7.  विपत्ति  राहुत  फंड  29.25  29.25

 8.  पश्चिमी  घाट  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  7.18

 9.  पहाड़ी  क्षेत्र  विकाश्न  के  अन्तमंत  11.09  $५
 ate

 जोड़  1954.47  1275.4575

 *अगस्त  ,  1991  तक  एकत्रित  की  गई  धनराशि  के  आधार  पर  दी  गई  ।
 ++  धनराशि  अभी  दी  जानी  है|

 एच०  बोी०  जे०  गंस  पाइ५लाइम

 1071.  थी  के०  थी०  क्या  प्रणाम  सब्जी  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्‍या  उर्वरक  कम्पनियों  द्वारा  प्रयोग  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  एच०  बी०  जे०  को

 मेस  व्यर्थ का  रही
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  क्या  इस  काट ेके  लिए  उत्तरकबी  उक्रक  कम्पमियों

 का  स्योरा  क्‍या  ओर
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 इस  तरह  से  अब  तक  कुल  कितना  घाटा  हुआ  है

 रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिभ्ता  :  जी  नहीं  ।  चूंकि
 एच०  बी०  जे०  पाइप  लाइन  से  गुजरने  वाली  गेस  असम्बद्ध  है  ओर  जिसका  जरूरत  पढ़ने  पर अर  उच०

 $  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  अतः  एच०  बी०  जे०  पाइप  लाइन  पर  उवरक  कम्पनियों  द्वारा  उपयोग
 न  किए  जाने  के  कारण  कोई  गैस  व्यर्थ  नहीं  गयी  है  ।

 और  गेस  का  उपयोग  न  किये  जाने  से  ओ०  एन०  जी०  सी०  ओर  गैस  प्राधिकरण
 द्वारा  गैंस  के  उत्पादन  और  परिवहन  के  लिए  किए  गए  पूंजी  निवेश  पर  निर्धारित  लागत  और  लाभ

 प्राप्त  नहीं  होते  ।  इस  प्रकार  मेंस  प्रधिकरण  और  ओ०  एन०  जी०  सी०  को  राजस्व  की  अनुमानित
 हानि  और  उपयोग  न  की  गयी  गैस  का  सांकेतिक  मूल्य  प्रति  उश्चरक  संयंत्र  37  लाख  रुपये  प्रतिदिन

 है  |  बबराला  और  शाहजहांपुर  में  गेस  पर  आधारित  उवंरक  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन
 करने  वाली  तीन  कंपनियां  मैससे  चम्बल  फरटिलाइजसे  एण्ड  केमिकल  मैेससं  टाटा
 कंमिकल्स  लि०  ओर  मैसस  कंमिकल्स  विन्दल  एग्रो  कमिकल्स  लि०  है  ।  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  मुख्यतः
 गड़ेपन  के  मामले  में  पर्यावरण  की  दृष्टिकोण  से  मूल  स्थान  को  स्वीकार  न  १रना  तथा  बबराला
 योजना  के  मामले  में  प्रवतंकों  की  उत्पाद  पद्धति  को  बदलने  की  इच्छा  के  कारण  हुमा  ।  शाहजहांपुर
 के  मामले  में  1989  में  परियोजना  कार्यान्वयन  में  पूर्व  प्रवतंक  रुचि  न  लेने  के  कारण

 के  नये  प्रवतंक  का  चुनाव  करता  पढ़ा  |

 आओच्योगिक  उत्पादन

 1072.  श्री  पी०  भुदालगिरियप्पा  :  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1991-92  के  पहले  तीन  महीनों  के  दोरान  ओद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट
 भाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  क्‍या  कारभ  और

 सरकार  का  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उच्योग  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  जे०  :  से  केन्द्रीय  सांख्यिकीय
 संगठन  द्वारा  संकलित  औद्योगिक  उत्पादन  सूचकांक  के  अनुसार  1991  के  दोरान  विकास
 दर  (--)  1.5  प्रतिशत  कितु  1991  का  ओद्योगिक  उत्पादन  सूचकांक  1990
 की  तुलना  में  0.6  प्रतिशत  वृद्धि  दर्शाता  है  ।

 ।99।  में  कई  कारणों  से  विकास  दर  में  मिरावट  आई  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  यह
 गिरावट  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  बाधाओं  के  परिणामस्वरूप  विक्लेषकर  आयातित  कच्चे  माल  की  कमी
 के  कारण  हुई  ।  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  विकास  दर  में  पिछले  वर्षों  में  अत्यन्त  उच्च  विकास  दर  में
 बाद  मांग  में  कमी  के  कारण  कुछ  हुई  |  कुछ  क्षेत्रों  में  विकास  दर  में  कमी  भुगतान  संतुलन
 विचा  रणाओं  के  कारण  कुछ  विशेष  आयात  प्रतिबन्ध  लगाए  जाते  के  फलस्वम्प  हुई  |  रुछ  अन्य  क्षेत्र

 कुछ  क्षेत्रों  में  बिजली  और  कोयले  की  कमी  जंसी  मूलज्ूत  अड़चलों  तथा  छुछ  क्षेत्रों  में  औद्योगिक
 सम्बन्धों  की  समस्याओं  के  कारण  प्रभावित  हुए  ।

 सरकार  ने  द्वाल  ही  में  औद्योगिक  नीति  वक्‍तथ्य  जारी  किया  है  जिसे  24  1991

 |  215
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 को  लोक  सभा  में  रखा  गया  था
 ।  नई  नीति  के  मुर्य  उद्देश्य

 यह  होगे  से  प्राप्त  रूभों  का
 ल्मभों  का  फायदा  उठाया  ॒न्‍्त  हो  गई  बिक्रुतियों  ग्रोरियों  को  दूर  किया
 उत्पादतत्ा तथा  लाभकारी  रोजगार  में  निरन्‍्तर  विकास  बनाए  Tome

 आए  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 पतिस्पर्धा  में  शामिल  हुआ  जाए  ।  सभी  उद्योग  चाहे  वे  मझौले  अथवा  बड़े  हों  और  चाहें

 गेर-सरकारी  अथवा  सहकारी  क्षेत्र  से  संबंधित  को  उनके  पिछले  निष्वादन  के
 आधार  पर  विकास  करने  एवं  सुधार  करने  के  लिए  बढ़ावा  दिया  जाएगा  ।

 भारत  हैवोी  इलेक्ट्रिकल्स  लिसिटेड  में  ठेका  प्रणालो  का  समाप्त  किया  जाना

 1073.  श्री  अरविन्द  ज्रिवेदी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  ठेका  प्रणाली  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्यों  इस  सैंबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्‍या  है  और  यदि  नहीं  तो  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 उच्चोग  मंत्र।लय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  के०  :  से  भेल  कच्चे  माल/पु्णो
 की  उपकरणों  की  उत्थापन  और  संस्थापना  सेवा  के  छिए  विश्चिन्त  ९जेन्सियों  के

 साथ  करार  करता  इसके  अस्थायी  या  विराम  प्रकार  के  कुछ  काम  काय॑ठेका  आधार

 पर  दिए  जाते  चूंकि  भेल  अपने  काये  संचालन  के  लिए  ऐसे  करार  अनिवाय॑  ख्प  से  करने

 पड़ते  अतः  इन  प्रणालियों  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पेपजल  समस्या  के  समाधान  के  लिए  केरल  को  परियोजनाएं

 ]

 1074.  श्री  टी  जे०  अंजलोज  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  व  रेगे  कि  :

 केरल  सरकार  द्वारा  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  पेयजल  की
 के  समाधान  के  लिए  कितनी  परियोजनाएं  स्वीकृति  हेतु  केन्द्र  सरकार  को  भेजी

 इनमें  से  क्रितनी  परियोजनाएं  स्वीकृत  हो  गई  हैं  और  कितनी  अभी  लम्बित  और

 इस  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  का  अनुदान  दिया  गया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  के  रल  सरकार
 ने  भ्रपनी  पेयजल  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  अनुमोदन  हेतु  1990-91
 में  6  पड्िियोजनाएं  और  1991-92  के  दोरान  12  परियोजनाएं  भेजी  हैं  ।

 1990-91  के  दोरान  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाओं  का  अनुमोदन  कर  दिया  गग्मा  था
 ओऔर  1991-92  के  दोरान  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  लंबित  हैं  ।
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 केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  अंतगंत  राज्यों  को  केंद्रीय
 सहायता  समय-समय  पर  स्वीकृत  की  गई  योजनाओं  के  लिए  उनके  वाधिक  आवंटन  के  अनुभार  दी
 जाती  हैं  ।  यह  परियोजना-वार  नहीं  दी  जाती  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  त्वरित
 ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अंतगंत  इन  परियोजनाओं  के  लिए  आवंटित  और  रिलीज  की  गई
 केन्द्रीय  अनुदान  की  राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 न  गिर  न

 रुपए

 वर्ष
 का

 आवंटन  रिलीज

 1990-91  10.76  10.76

 1991-92  11.91  596

 क्वेरल  में  अल्लेपी  पल  के  माध्यम  से  उबंरकों  का  आयान

 1076.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :  क्या  प्रधान  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  अल्लेपी  पत्तन  के  माध्यम  से  उर्बरकों  को  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इम  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कायंबाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  ओर  उरबंरक  मम्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  चिन्ता  मोहन  से  अल्लेपी
 बन्दरगाह  पर  उबंरक  की  खेपों  का  संचालन  करने  के  लिए  कुछ  स्रोतों  से  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ।
 इस  बन्दग्गमाह  पर  के  आयात  की  व्यवहायंता  की  भी  जांच  की  गयी  थी  ।  बन्दरगाह  पर
 उपलब्ध  आधारभूत  सुविधाएं  इस  समय  उतराई  की  अपेक्षित  दर  पर  उबंरक  माल  के  संचालन  की

 अनुमति  नहीं  देती  है  ।

 केंद्रीय  निवेश  राजसहायता  में  बृद्ध

 077.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्‍या  प्रधान  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  वित्त  वर्ष  1991-92  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगिकी रण  के  लिए
 केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  लाग्रू  करने  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  उड़ीसा  राज्य  सहित  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  ज०  :  और  केस्द्रीय  निवेश
 राजसहायता  योजना  1-10-1988  से  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 लोगों  के  लिए  धर

 ओर  प्रस्सराम  भारदहाल  :  क्‍या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 केन्द्र  सरकार  की  कोन-सी  एजेंसियां  लोगों  को  घर  उपलब्ध  कराने  का  काये  कर

 रही

 (3)  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्‍न  योजनाओं  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अर्वाध  के  दोरान
 कितने  परिवारों  को  घर  एवं  आवासीय  ऋण  दिए  गए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगंत  आवासीय  ऋण  और  आवास  निर्माण  हेतु  कितनी
 धनराशि  आवंटित  की  गई  ,

 क्‍या  सरकार  का  सभी  लोगों  के  लिए  घर  उपलब्ध  कराने  की  योजना  बनाने  का
 विचार  और पड

 यदि  तो  कब  तक  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०
 :  आवास  की  व्यवस्था

 राज्य  का  विषय  है  ओर  राज्य  तथा  संघ  शासित  सरकारें  राज्य  योजना  के  प्रावधानों  के  माध्यम  से
 अपनी  प्राथप्रिकताओं  तथा  वित्तीय  संथात्रनों  के  अनुसार  विभिन्‍न  लक्ष्य  समूहों  के  लिए  आवास

 योजनाएं  तेयार  करने  के  लिए  स्वतंत्र  राज्य  स्तर  का  आवाम  एजेन्सियों  के  प्रयासों  की  सहायता
 करने  के  संबंधित  केन्द्रीय  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  भ्रावास

 जीवन  बीमा  साधारण  बीमा  जैसे  राष्ट्रीय  स्तर  के  आवासीय  वित्तीय  संस्थानों
 के  माध्यम  से  तथा  अनुसूचित  वाणिज्यिक  जोबन  बीभा  साधारण  बीमा  निगम  आदि
 जैसे  आवासीय  बित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  सर्माधघत  और  निजी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  की
 व्यवस्था  करते  हैं  ।

 20  सूत्री  कार्यक्रमों  के  अंतमंत  आने  बाली  विभिन्‍न  योजनाओं  अथवा  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दोरान  न्यूनतम  भ्रावश्यकता  कार्यक्रम  के  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  प्रदान  की
 गई  सहायता  इस  प्रकार  थी  :---

 योजना  का
 ..

 यूनिट  उपलब्धि

 1.  आवास  स्थलों  की  व्यवस्था  परिवार  43.21

 2.  निर्माण  सहायता  वही  --  22.55

 3.  इंदिरा  आबास  योजना  रिहायशी  यूनिट  6.59

 4.  आशिक  रूप  से  कमजोर  वरगगे  7.14
 की  आवास  योजना

 5.  निम्न  आय  ब्ग  की  आवास  1.67
 योजना

 me  लक  ee  वा  ०  ००  -

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आवास  पर  साबंजनिक  क्षेत्र  का  कुल  निवेश
 2458  करोड़  रुपए  था  ।

 ओर  (३)  राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  मसोौदे  में  गृह  विह्वीनता  का  उस्मूलन  तथा  रहने
 के  अयोग्य  सभी  कच्चे  मकानों  का  उन्नयन  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  भावास  योजना  के
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 ब्योरे  को  आठवीं  पंचर्षीय  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  अंतिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना

 है  ।

 दिल्‍लो  के  रोलगार  कार्यालयों  में  पंजोकरण

 1080.  भरी  अर्भुन  सिंह  यादथ  :  क्‍या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  रोजगार  कार्यालयों  में  श्रेणीवार  कुल  कितने  व्यक्ति  पंजीकृत

 इनमें  से  कितने  भ्यक्तियों  ने  कार्यालयों  द्वारा  आयोजित  टाइप-राइटिग  और  शार्टहैंड
 की  परीक्षाएं  उत्तीर्ण  की

 इनमें  से  कितने  व्यक्तियों  के  पास  स्कूलों  ओर  आई०  टी०  आई०  द्वारा  जारी
 राइटिंग  और  झाट्टहँंड  के  प्रमाणपत्र

 ये  व्यक्ति  कब  से  रोजगार  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  ओर

 जिम  व्यक्षितयों  ने  रोजगार  केन्द्रों  की  टाइपराइटिग  और  शार्टेहैंड  परीक्षाएं  उत्तीर्ण  कर
 ली  हैं  उन्हें  खपाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पथन  सिह  :  दिल्ली  प्रशासन  की  सूचना  के
 3  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  की

 संख्या  निम्न  प्रकार  थी  :---

 कुल  843.32

 अनुसूचित  जाति  108.81

 अनुसूचित  जनजाति  10.80

 )  इनमें  से  12.8  हजार  तथा  8.1  हजार  व्यक्तियों  ने  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा
 संचाचित  टंकण  तथा  आशुलिपि  परीक्षाएं  पास  कर  ली  हैं

 इनमें  से  केवल  0.7  हजार  के  पास  टंकण  में  तथा  4.5  हजार  के  पास  आशुलिपि  में
 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  द्वारा  जारी  प्रमाणपत्र

 रोजगार  कार्यालयों  के  अधिलेखों  के  1975  से  कुछ  उम्मीदवार  तथा  1980
 से  अधिकतर  उम्मीदवार  रोजगार  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 केवल  प्रायोजक  अभिकरण  होने  के  कारण  रोजगार  कार्यालय  उन्हें  अ्रधिसूचित
 रिक्तियों  पर  उम्मीदवारों  के  नाम  प्रायोजित  करते  हैं  ।

 राजस्थान  सें  लागू  को  गई  ग्रामीण  विकास  को  नई  धालना

 1081.  श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजस्थान  सरकार ने  ग्रामीण  विकास
 के  लिए  जनता  की  सहायता  से  गांव  अपने  कामਂ  नाम  की  नई  योजना  लागू  की
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 क्या  कैद्रीय  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  पूरे  देश  में  लागू  करने  का  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संजो  लो०  :  केन्द्रीय  सरकार  को
 राजस्थान  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  विकास  के  लिए  जनता  की  सहायता  से  शुरू  की  गई  गांव
 अपना  कामਂ  नामक  नई  योजना  की  जानकारी  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खास  तेलों  का  आपात

 ्य्

 1082.  ओरी  बी०  शोसनाव्रो$व२  राबथ  :
 श्री  पशथम्तराव  पादिल  :
 शो  समत  कुमार  मंडल  :

 कया  प्रधान  भंज्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  खाद्य  तेलों  क ेआयात  की  अनुमति  दिए  जाने
 का  निर्णय  लिया  है  बशतें  कि  वे  पारम्परिक  और  गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  से  मूल्य  वधित  की  मर्दों  का

 तदनुरूपी  निर्यात  करने  का  प्रयास

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  म॒दों  का  पता  लगा  लिया  है श्

 इस  आयात  हेतु  निर्धारित  शर्तें  क्या

 क्‍या  संबंधित  राज्य  सा्वंजनिक  बितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  एवं  उनके  क्षेत्रों  में
 -  स्थित  वनस्पति  मभिलों  को  उनके  द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  तेल  की  बिक्री  कर  सकते  भौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  आयात  के  अतिरिक्‍त  इस  समय  संबंधित  राज्यों  को  दिए
 जाने  बाले  आयातित  तेल  की  मात्रा  को  बनाए  रखने  का  बिचार  हः

 नागरिक  पू्ति  ओर  साबंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कर्ालुद्दोन  :

 और  जी  हां  ।

 योजना  की  शर्तें  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  हैं  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  आयातित  श्राद्य  तेल  की  संपूर्ण  मात्रा  जनता  को  केवल
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  की  जाएगी  ।

 (5)  जी  नहीं

 विवरण

 राध्य  सरकारों  हारा  सोधे  लाध्य  तेल  के  आतात  को  पोजना
 के  लिए  शर्तें

 (1)  वित्तीय  बष  1991-92  के  लिए  राज्य  राज्य  व्यापार  निगम  और  राज्य  सरकारों
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 ढ्वारा  कुल  आयात  की  जाने  वाली  मात्रा  केवल  एक  लाख  पचास  हजार  मी०  टन  तक  सीमित

 रहेगी  ।

 (2)  राज्पों/संघ  राज्य  क्षत्रों  द्वारा  आयातित  खाद्य  तेल  बी  संपृर्ण  मात्रा  जनता  को  केवल
 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  की  जाएगी  ।

 हु

 (3)  आयातित  खाद्य  तेल  के  लिए  भुगतान  भारतीय  रुपए  में  किया  जाएगा  जिसे  निलंब
 संपत्ति  लेखा  में  रखा  जाएगा  ।  इस  धनराशि  का  उपयोग  खाद्य  तेल  के  आयात  की  व्यवस्था  करने
 वाले  संगठन  द्वारा  अनुमोदित  भारतीय  उत्पादों  के  निर्यात  के  प्रयोजन  से  किया
 जाएगा  ।  राज्य  सरकारें  निर्यात  की  परिवीक्षा  करेंगी  और  यह  सुनिश्चित  करेंगी  कि  इसमें  सीधे
 विदेशी  मुद्रा  का  बहिगंमन  न  हो  ।

 (4)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  बितरण  हेतु  पामोलीन  का  आयात  करने  की

 इच्छुक  कोई  भी  राज्य  सरकार  पूर्व  अनुमोदन  के  लिए  विस्तृत  योजना  के  साथ  नागरिक  पूर्ति  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  से  सम्पर्क  कर  सकती  है  ।

 (5)  आयातित  तेल  का  मूल्य  राज्य  व्यापार  निगम  के  अधिप्राप्ति  मूल्य  अथवा  पिछले  30
 -  बिनों  में  राज्यं  व्यापार  निम्म  द्वारा  दिए  गए  औसत  मूल्य  से  अधिक  नही  होगा  ।

 (6)  सींमा-शुल्क  40  प्रतिशत  यथामूल्य  की  दर  पर  लगाया  जाएगा  ।

 (7)  आयात  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निग्रमों  अथवा  राज्य  सरकारों  द्वारा  नाम्त  किए  जाने
 वाले  ऐसे  अन्य  सरकारी  निगमों  द्वारा  किया  जाएगा  ।

 या
 (8)  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  नागरिक  पूर्ति  और  साव॑ं  जनिक  वितरण

 रा  हल  .  कव  नई
 सीमा

 हि
 भा  रत  सरकार  द्वारा  राज्यवार  आयात  की  जाने  वाली  मात्रा  का  अधिकतम  सीमा  का

 :
 निर्णय  किया  जा।एगा  ।  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारें  अपनी  समुची  आवश्यकता  बता  सकती  हैं  ।

 (  9)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  किए  जाने  वाले  तेल  के  खुदरा  मूल्य
 का  निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समंय  पर  किया  जाएगा  ।

 (10)  केन्द्रीय  सरकार  यह  योजना  लागू  करने  में  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  देगी  व  न  हो
 किसी  वित्तीय  व्यवस्था  में  कोई  मदद  करेगी  ।  योजना  लागू  करने  की  पूरी  जिम्मेदारी  राज्य
 ससकार  की  होगी  ।

 *  :
 (11)  इसे  योजना  को  अपनाने  वाली  राज्य  सरकारें  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  आयाधित

 तेन  प्राप्त  करने  की  पात्र  नहीं  होंगी  ।
 कद  है

 निर्धात  के  लिए  पात्र  वस्तुओं  को  सूची

 de  सूत  को  छोड़कर  पटसन  उत्पाद  ।

 “2.  उत्पाद  अधिकतम  5  कि०  ग्रा०  के  उपभोक्ता  पैकों  में  और  झींगा  के
 -  अलावा  अन्य  मछली/झझींगा  के  मामले  में  अलग-अलग  शीघ्र  हिप्ीकृत  पकाई

 गई/हिमीकृत  सुखाई  गई  और  ब्लाक  रूप  में  ऑन

 3.  कॉफी
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 4.  तम्बाक्‌

 5.  शीरा

 6.  ऊपड़े  के  चमड़े  की  यात्रा  संबंधी  सामान  और  सहायक  बस्तुएं  ।

 7.  इस्पात  की  पाइप  और  टयूबें  तथा  इस्पात  की  वायर  रॉड  |

 8.  मसाले

 9.  चाय  मूल्य  परिवर्धित  रूप  में  इन  वेल्यू  एडेड  ।

 10.  एक  कि०  ग्रा०  तक  के  उपभोक्ता  पैकों  में  संसाधित  काजू  ।

 11,  टेलीविजन  साउंड  श्याम-श्वेत  पिक्चर  जॉडियो
 और  वीडियो  कंसेट  ।

 12.  खेलों  का  सामान  ।

 13.  सभी  प्लास्टिक  उत्पाद  ।

 टिप्पणी  :  इन  वस्तुग्रों  का  निर्यात  वाले  देशों  और  रुपए  में  भुगतान  वाले  क्षेत्रों  को  छोड़कर
 अन्य  देशों  को  किया  इन  योजनाओं  के  तहत  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  से  तथा
 100  प्रतिशत  निर्यात  उन्मुख  एककों  के  लिए  निर्यात  शामिल  नहीं  होगा  ।

 योलना  आयोग  को  भूमिका  का  पुनर्म  ल्‍्यांकन

 1083.  क्रो  रणि  राय  :  कया  योजना  ओर  का्नक्षम  फार्यास्थयन  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  को  क्पा
 करेंगे  कि  :

 देश  के  आथिक  विकास  को  नया  रूप  देने  के  लिए  योजना  आयोग  की  भूमिका  का

 पुनर्मुस्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  की  योजना  प्रक्रिया  को  विकेन्द्रीकृत  करने  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 योजना  ओर  फारययक्रम  कार्यास्वथयन  भन्ज्रालय  के  राज्य  भम्त्री  एच०  आर०  :
 और  हां  ।  योजना  आयोग  की  भूमिका  निदेशात्मक  एवं  समन्वय  की  होगी  ।  निधियों

 के  आवंटन  के  माध्यम  से  कोर  क्षेत्र  क ेविकास  करने  नीति  पैकेज  के  माध्यम  से  अथंव्यवस्था  के
 विकास  को  सुनिश्चित  करने  का  तथा  समाज  क्षेत्र  के  विकास  द्वेतु  राज्यों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को
 अधिक  जिम्मेदारी  देने  का  प्रयास  रहेगा  ।  योजना  आयोग  ऊर्जा  मानव  संसाधन  विकास  आदि  जैसे
 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  नीति  निर्माण  के  में  एकात्मक  भूमिका  निभाएगा  |  यह  परिवतंन  का  आसानी  से
 प्रबन्ध  करने  हेतु  मध्यस्थतात्मक  एवं  सुविधाजनक  भूमिका  निभाएगा  भोर  सभी  स्तरों  पर  उच्च

 .  उत्पादकता  एवं  कार्यकुशलता  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रयास  करेगा  |  गभीर  संसाधन  दबाव  को
 वतंमान  परिस्थिति  में  संसाधन  आवंटन  भूमिका  के  अतिरिक्त  योजना  आयोग  संसाधन  जुटाने  ओर
 निधियों  की  कार्यकुसल  की  उपयोगिता  से  संबंधित  रहेगा  ।
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 वर्ष  1969  से  आयोग  ने  राज्यों  को  विस्तृत  मा्गंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  थे  और
 उनके  माध्यम  से  जिलों  को  जारी  किए  गए  थे  कि  उनके  स्तरों  पर  योजनाओं  को  तैयार  किया

 जाए  ।  राज्य  तथा  जिला  स्तरों  पर  योजना  मशीनरी  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  सहायता  भी  प्रदान
 की  गई  है  ।  मशीनरी  को  सुदृढ़  करने  की  राज्य  स्तर  पर  निर्धारित  श्रेणी  के  योजना
 स्टाफ  हेतु  66.6  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  और  जिला  स्तर  पर  इसी  प्रकार  की  50  प्रतिशत
 सहायता  प्रदान  करती  बाद  में  राज्य  प्रशिक्षण  संस्थान  में  प्रशिक्षण  स्टाफ  को  सुदृढ़  करने  के
 लिए  योजना  में  संशोधन  किया  गया  था  ।  योजना  की  विकेन्द्रीकृत  प्रक्रिया  पर  बल  देने  का  यह  काये
 भावी  योजनाओं  में  जारी  रखा

 खोमी  सिलों  के  संबंध  में  तई  थोनो  लाइलेंस  नीति

 1084.  भरी  रवि  राय  :

 कुमा रो  दोषिका  चिखलिया  :
 श्री  रमेश  चंद्र  तोमर  :

 क्या  खान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  चीनी  मिलों  को  लाइसेंस  देने  के  लिए  सरकार  ने  स्थान  की  दूरी  के  आधार

 बाला  पुराना  मानदंड  अपनाने  का  फंसला  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  कोई  नई  चीनी  लाइसेंस  नीति  बनाई  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 साख  समंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  से  केन्द्र  सरकार  ने  चीनी
 बषें  1991-92  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-93  के  लिए  नई  तथा

 मोजूदा  चीती  फैक्ट्रियों  के  विस्तार  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  8-11-91  के  प्रेस  नोट
 विवरण  के  रूप  में  के  तहत  संशोधित  मागंदर्शी  सिद्धांतों  की  घोषणा  की  जिसके

 अनुसार  प्रस्तावित  नई  चीनी  फैक्ट्री  तथा  मौजुदा/पहले  लाइसेंस  दी  गई  चीनी  फैक्ट्रियों  के  बीच  की

 दूरी  25  कि०  मी०  होनी  तथापि  विज्लेष  मामलों  में  जहां  मनन  पर्याप्त  रूप  में  उपलब्ध  है
 बहां  25  कि०  मी०  की  दूरी  को  कम  करके  15  कि०  मी०  किया  जा  सकता

 विषरण

 भारत  सरकार
 उदच्योग  मंत्रालय

 भौद्योगिक  विकास  बिभाग
 प्रेस  नोट

 शव
 बियय  :  स्रीनी  वर्ष  तथा  आठवीं  पंचर्धीय  योजना  fewa : eft at 1991-92 तथा आठवीं पंचर्धीय योजना (1992-93  से  1996-97)  के

 लिए  नई  चीनी  फंक्ट्रियां  तथा  मोजुदा  चीनी  फैकिट्रयों  में  विस्तार  हेतु  लाइसेंस  देने  के लिए
 मार्गदर्शी  लिद्धांत  ।
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 इस  मंत्रालय  के  दिनांक  23-7-90  के  प्रंस  नोट  (1990  श्ू  के  तहत  नई
 चीनी  फैबिट्रयों  तथा  मौजूदा  फैक्िट्रयों  में  विस्तार  के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  जारी  किए  गए
 दर्शी  सिद्धांतो ंकी  भारत  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  गई  है  ।  उपरोक्त  प्रेस  नोट  का  अधिक्रमण  करते

 हुए  संशोधित  मार्गेदर्शी  सिद्धांत  निम्न  प्रकार  बनाए  गए  हैं  :

 224:

 (1)

 जी  Nn  वा

 250  टन  दैनिक  गन्ना  पेराई  न्यूनतम  आर्थिक  क्षमता  की  नई  चीती  फैक्ट्रियो  को

 लाइसेंस  दिए  जाने  जारी  रहेंगे  ।  ऐसी  क्षमता  पर  कोई  अधिकतम  सीमा  नहीं
 होगी  ।  री

 तथाप्रि  भा  सरकार  द्वारा  औद्योग्रिक  रूप  से  पिछड़े  घोषित  और  भारतीय
 कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  कृषि  जलवायु  आधार  पर  गन्‍ता  विकास  के  लिए
 उपयुक्त  प्रमाणित  किए  गए  क्षेत्रों  में  सहकारी  तथा  सावंजनिक  क्षेत्रों  में  [1750  टी०
 सी०  डी०  की  प्रारंभिक  क्षमता  नई  चीनी  फेक्ट्रियों  को  लाइसेंस  दिए  जाएंगे  वशतें
 कि  ये  इकाइयां  उत्पादन  प्रारंभ  करने  के  5  वर्ष  के  भीतर  अपनी  क्षमता  में  2500
 टी०  सी०  डी०  तक  विस्तार  कर  लें  |

 नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  इस  शर्तें  लाइसेंस  जारी  किए  जाएंगे  कि  प्रस्तावित  नई
 चीनी  फैक्ट्री  तथा  मौजुदा/पहले  लाइसेंस  दी  गई  चीनी  फैक्ट्री  के  बीच  की  दूरी
 25  कि०  मी०  होनी  चाहिए  ।  विशेष  मामलों  में  जहां  गन्ना  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध

 25  कि०  मी०  की  दूरो-को  कम  करके  15  जि०  मी०  किया  जा  सकता  है  ।

 नई  चीनी  इकाइयों  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  का  मूल  मानदंड  उनकी  ब्यवहायंता
 होगा  जिसमें  मुख्य  रूप  से  गन्ता  उपलब्धता  ओर  गन्ना  विकास  की  संभ।वनाओं  को
 ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 ह

 |  सभी  नए  लाइसेंस  इस  अनुबद्धता  दिए  जाएंगे  कि  गन्‍ने  की  कीमत  सुक्रोज  तत्वों
 के  आधार  पर  देय  होगी  ।

 अन्य  बातों  के  समान  रहने  पर  निजी  क्षेत्र  की  तुलना  में  क्रमशः  सहकारी  क्षेत्र  और
 सार्वजनिक  क्षेत्र  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  लाइसेंस  देने  में  प्राथमित्रता  दी  जाएगी  ।  किसी
 क्षेत्र  स ेएक  से  अधिक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  की  स्थिति  में  पहले  प्राप्त  हुए  आवेंदन
 पत्र  को  ठरीयता  दी  ऐसे  मफमलों  में  क्रशः  सहकारी  सावंजनिक  क्षेत्र
 तथा  इसके  बाद  निजी  क्षेत्र  को  वरीयता  दी  जाएगी  चाहे  पहले  क्षेत्रों  के  आवेदन  पत्र
 बाद  की  तारीख  में  प्राप्त  हुए  हों  ।

 2500  टी०  सी०  डी०  से  कम  क्षमता  वाली  चीनी  फैविद्रयों  को  उपर्युक्त  न्यूनतम
 आर्थिक  क्षमता  तक  विस्तार  के  लिए  वरीयता  दी  आनी  जारी  रहेगी

 (2)  नई  इकाइयों  और  विस्तार  परियोजनाओं  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  आठवीं
 फंचवर्षीब  योजना  के  अंत  अर्थात्‌  1996-97  तक  सुजित  की  जाने  वाली  अतिरिक्त
 क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |  ध्

 (8)  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  शीरें के  प्रयोग  भर्थात्‌
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 औद्योगिक  अल्कोहल  आदि  के  लिए  डाउन  स्ट्रीम  इकाइयों  को  औद्योगिक  लाइसेंस
 शीघ्रता  से  दिए  जाएंगे  ।

 लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  पत्रों  की  सर्वप्रथम  खाद्य  मंत्रायय  त्री  जांव  समिति  द्वारा
 जांच  की  ऐसे  आवेदन  पत्रों  की  जांच  करते  समय  संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित
 प्रशासनों  के  विचार  भी  मांगे  जाएंगे  ।  राज्य  सरकार/संघ  शासित  प्रशासन  को  अपनी  टिप्पणी  खाद्य
 मंत्रालय  से  प्राप्त  पत्र  के  तीन  मास  के  भीतर  भेजनी  होगी  ।

 नई  चीनी  फैक्ट्रियों  की  स्थापना  तथा  वतंमान  इकाइयों  में  विस्तार  के  लिए  औद्योगिक
 लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  आवेदन  पत्र  फार्म  आई०  एल०  में  प्रीधव  औद्योगिक  विकास  विभाग  में
 ओद्योगिक  अनुमोदन  सचिवालय  को  भेजे  जाने  चाहिए  |  इसके  साथ  2500  रुपए  की  निर्धारित  फीस
 भी  भेजी  जानी  चाहिए  ।  इसकी  एक  प्रति  खाद्य  मंत्रालय  को  भी  भेजी  जाए  ।

 उपरोक्त  प्रक्रिया  और  मा्गंदर्शी  सिद्धांत  उद्यमियों  के  ध्यान  में  सूचना  तथा  मार्गंदश्शन

 हे
 भारत  सरकार

 नई  8  1991

 एफ  सं०  10(74)  पी०

 उपरोक्त  प्रेस  नोट  को  विषयवस्तु  व्यापक  प्रचार  के  लिए  प्रेस  सूचना  कार्यालय  को
 अग्रेषित  :

 प्रधान  सूचना  अधिकारी
 प्रधान  सूचना
 नई  दिल्‍ली  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  अधिक  कीमतों  पर  उ्रकों  को  विक्रो

 1985.  श्री  बी०  शो  मनाद्रीश्वर  राव  :  क्‍या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  उवंरकों  को  निर्धारित
 से  काफी  अधिक  मूल्यों  पर  वेचा  जा  रहा

 रदि  तो  तत्संबंधी  कारण  कया

 उदबंरकों  की  निर्धारित  मूल्य  पर  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने
 का  विधार

 आंध्र  प्रदेश  को  ब्ष  1999-91  के  दोरान  छोटे  ओर  सीमान्त  किसानों  को  दी  जाने
 बाली  उबेरक  राज  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनर।शि  आवटित  की  और

 वास्तव  में  क्रितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  ?

 रसायन  बोर  उवर  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  चिन्ता  :  से  आंध्र

 225
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 प्रदेश  अथवा  अन्य  किसी  राज्य  में  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  अधिकतम  सांविधिक  मूल्य  से  उच्च

 मूल्य  पर  उवंरक  बेचे  जाने  के  संबंध  में  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  कोई  विशिष्ट  ओर  प्रामाणिक
 मामला  नहीं  आया  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  देश  में  छोटे  और  सीम।/न्‍्त  किसानों  को  अधिक  सहायता
 दिए  जाने  की  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  थी  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मकानों  को  कसो

 1086.  श्री  बो०  शोभनाब्रीश्वर  राब  :  कया  शहरो  विकास  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  ग्रामीण  एवं  शहरी  क्षेत्रों  में  कितने  मकानों  की  कंमी  होने  का

 अनुमान
 क्या  सरकार  का  विचार  नगर  भूमि  सीमा  ओर

 1976  में  सग्रोश्वत  कर  बड़े  माने  पर  मकानों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहित  करने  का

 यदि  तो  संसद  में  इस  आशय  का  संशोधन  कब  तक  लाया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मम्त्रांलय  में  राज्य  ससत्री  एस०  :  1-3-1991  की
 स्थिति  के  अनुसार  देश  में  3।  मिलियन  मकानों  की  कमी  का  अनुमान  लगाया  गया  है  --20.6
 मिलियन  प्रामीण  क्षेत्रों  में  ओर  10.4  मिलियन  एकक  शहरी  क्षेत्रों  में  ।

 से  आवास  क्रियाकलापों  हेतु  फालतू  रिक्त  भूमि  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  के
 लिए  सरकार  उक्त  अधिनियम  में  विभिन्‍न  संशोधनों  पर  विचार  कर  रही  यह  भाशा  है  कि
 संशोधन  प्रस्ताव  संसद  के  समक्ष  अगले  सत्र  में  प्रस्तुत  किए  जा  सकते  हैं  ।

 काउसिल  फार  एडवांसमेंट  आफ  पोपुल  एक्शन  एंड  रूरल  टेक्तालालो
 हारा  आंध्र  प्रदेश  को  संस्थाओं  को  अनवान

 1087.  श्री  थो०  शोभमाडरीश्वर  राब  :  क्या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 काउंसिल  फार  एडवांसमेंट  आफ  पीपुल  एक्शन  एंड  रूरल  टंक्नालाजी  द्वारा  आंध्र
 प्रदेश  की  जिन  संस्थाओं/समितियों  को  सहायता  दी  जा  रही  है  उनका  ब्योरा  क्‍या

 इन  संस्थाओं  और  समितियों  को  पिछले  तीन  बर्षों  क ेदोरान  दी  गई  सहायता  का
 बार  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  यह  पता  लगाने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  कि  दस  अनुदान  की  पूरी  धनराशि  का
 उचित  उपयोग  किया

 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 326
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 प्रामोण  बिकास  सन्त्रालय  में  राज्य  भग्त्री  उत्तममाई  एच०  :  और
 जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  आंध्र  प्रदेश  में  उन  संस्थाओं  और  कापार्ट  द्वारा  इन  संस्थाओं
 समितियों  की  संख्या  जिन्हें  कापार्ट  ओर  समितियों  को  दी  गई
 से  सहायता  मिली  है  सहायता  व

 रुपये

 1988-89  8-89  77  1.70

 1989-90  109  1.86

 1990-91  156  2.80 ee  व —————eEeEeee —
 से  जी  हां  ।  परियोजनाधारकों  को  छमाही  प्रगति  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  होती  हैं

 और  निधियां  तभी  रिलीज  की  जाती  हैं  जब  कार्यक्रम  को  सन्‍्तोषजनक  पाया  जाता  परियोजना
 क्षेत्रों  में  विशेषण  ओर  लेखे-जोखे  के  जांचक्र्ताओं  को  भेजकर  भी  परियोजनाओं  की  निगरानी  की
 जाती  है  ।

 बिहलो  विकास  प्राधिकरण  के  पास  जमा  को
 गई  राशि  पर  वध्याज

 1088.  श्रो  अरबिन्द  नेताम  :  क्या  शहरी  विकास  सन्ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 ह

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  के उन  आवंटियों  ने  नियमान्तगंत  अपने  धन  पर
 ब्याज  की  मांग  की  है  जिन्हें  दि०  वि०  प्रा०  की  मांग  पर  निर्धारित  पूरी  राशि  जमा  करने  के  बावजूद निर्धारित  समय  के  अन्दर  फ्लेटों  का  कब्जा  नहीं

 दि०  वि०  प्रा०  के  समक्ष  लंबित  मामलों  की  संख्या  कितनी  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  करके  कब  तक  ब्याज  का  भुगतान  करने  को  संभावना
 शहूरो  बिकास  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 ब्याज  के  भुगतानाथे  आबंटितियों  के  इस  प्रकार  के  अनुरोधों  को  वित्त  स्कन्ध  के
 परामश्ल  से  अंतिम  रूप  दिया  जाता  है  |  इस  संबंध  में  आवश्यक  कारंवाई  पहले  से  आरंभ  की  जा
 चुकी  है  |  कुछ  मामलों  में  यह  मुद्दा  न्‍्यायाधीन  है  ।

 आवंटितियों  के  नाम  पंजोकरण

 1089.  श्री  अरबिम्द  नेताम  :  क्या  शहरी  बिकास  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 227
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 (+)  आवंटितियों  द्वारा  फ्लैटों  के  मूल्य  का  पूरा  भुगतान  किए  जाने  के  बाद  उनके  नाम
 फ्लैटों  का  पंजीकरण  किए  जाने  में  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  कितना  समय  लेता

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  ऐसे  कितने  मामले  लंबित  पड़े  हैं  जिनमें  आवंटितियों
 के  नाम  फ्लैटों  का  पंजीकरण  करने  का  अनुरोध  किया  गया  ओर

 विधाराधीन  मामलों  का  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  एसम०  :  लेखा  एकक  से
 स्थल  निरीक्षण  रिपोर्ट  तथा  का  नक्शा  तेयार  होने  की  शर्तं  पर  आबंटियों  के  नाम  में

 करण  में  लगभग  चार  माह  का  समय  लग  जाता

 15-11-1991  को  स्थिति  के  अनुसार  672  मामले  |

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  को  कालोनियों  में  अनधिकृत  निर्माण

 1090.  श्री  अरबिन्द  नेतास  :  क्या  शहरी  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  विभिन्न  आवासीय  कालोनियों  के  आवंटितियों
 द्वारा  खुलेआम  अनाधिक्ृत  निर्माण  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  इस  विषय  में  तथ्यों  का  पता  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  अनधिक्ृत  निर्माण  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठामे  का
 बिचार  है  ?

 शहरी  बिकास  सन्त्रासय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  ओर
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  नियंत्रणाधीन
 कालोनियों  में  भवन  उप-नियमों  और  स्वीकृत  नक्‍शों  के  उल्लंघन  के  मामले  बड़ी  संख्या  में  ध्यान  में
 माे  हैं  ।

 जब  भी  अनधिक्ृत  निर्माण  के  मामले  ध्यान  में  भाते  दिल्‍ली  विकास
 1957  और  दिल्ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  घारा  343  और  344  के  उपबंधों  के  अनुसार
 कार्यवाही  की  जाती  शहरी  विकास  मंत्रालय  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  ने  भी  इस
 मामले  की  जांच  की  है  और  अपनी  रिपोर्ट  दिल्ली  उचक्च  न्यायालय  को  प्रस्तुत  की  समिति  ने
 निवारक  कानूनी  बाधाओं  को  दूर  करना  ओर  अनधिक्ृत  निर्माण/उपभोकताओं  के  प्रति
 प्रभावी  उपचारी  कार्यवाही  के  लिए  दिल्‍ली  पुलिस  सहित  स्थानीय  निकायों  को  सुदृढ़  करने  का  सुझाव
 दिया  है  ।

 1091.  झी  राम  विलास  पासवान  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आदानों  और  उत्पादन  लागत  में  हुई  अत्यधिक  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते

 उवरकों  का  बिक्री  मल्य
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 सरकार  का  विचार  उबंरकों  का  विक्रय  मूल्य  इस  स्तर  तक  बनाये  रखने  का  है  जिससे  निर्माताओं
 ओर  किसानों  दोनों  के  लिए  लाभकारी  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  ओर
 उबं  रकों  के  उपभोक्ता  मूल्यों  को  पहले  ही  प्रतिधारण  मूल्य  सह  आथिक  सहायता  योजना  के  तहत
 आशिक  सहायता  प्रदान  की  गयी  है  |  वास्तव  पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  इनपुट्स  और
 उपयोगिताओं  की  लागत  में  तेजी  से  हुई  वृद्धि  के  बावजूद  उपभोक्ताओं  के  लिए  मात्र  एकमूल्य  वृद्धि
 हुई  प्रशिधारण  मूल्य  सह  आर्थिक  सहायता  योजना  से  अध्यधीन  निर्माताओं  को  भी  एक  मुश्त
 साभ  सुनिश्चित  किया  जाता  है  जिसमें  कुछ  प्रतिमानों  और  वास्तबिकताओं  के  संयोजन  पर  आधारित
 एक  फार्मूले  के  अनुसार  इनपुट  और  उत्पादन  लागतों  में  बढ़ोत्तरी  के  लिए  प्रतिपूर्ति  शामिल

 आधारभूत  क्षेत्रों  के लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 1092.  श्री  सेयद  शाहब॒ह्ीन  :  क्या  योजना  ओर  कायंक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  में  दूरसंचार  नौवहन  एवं

 उबं  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 बष  1991-91  में  क्षेत्रवार  क्या  उपलब्धि  और

 क्‍या  इन  सभो  क्षेत्रों  में  लक्ष्य  प्राप्त  किए  गए  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  म+ज्ञालय  के  राज्य  भन्त्री  एच०  आर०  :

 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विधरण

 थर्ष  1990-91  के  लिए  आधारभूत  सरचनात्मक  क्षेत्रकों  के  लिए
 लक्ष्य  ओर  उपलब्धियां

 लक्ष्य  उपलब्धियां

 1.  विद्युत
 स्थापित  क्षमता

 जल  1006.5  445.5

 ताप  दि  2970.5  2331.0

 नाभिकीय
 |

 235.0  |  ः

 जोड़  4212.0  2776.5

 उत्पादन  यूनिट

 जल  63000  71535

 ताप  :  201400  186452

 नाभिकीय  6850  6244
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 कोयला

 लिग्नाइट

 कोयला  उत्पादन  में  लक्ष्य  के  मुकाबले
 कंपनीवार  गिरावट  निम्नलिखित  है  :--

 कोल  इंडिया

 सिंगरेनी

 टिस्को/इस्को/डी०  वी०  सी  ०

 जोड़

 -  इस्पात

 विक्रय  योग्य  इस्पात

 -  रेलवे

 मूल  भाड़ा  यातायात

 .  दूरसंचार
 स्थानीय  दूरभाष  प्रणाली
 स्विचिंग  कंपेसिटी

 सीधी  एक्सचेंज  लाइन

 ट्रंक  स्वचालित  एक्सचेंज

 सं  ०)

 कर  क्षमता

 मैनुअल  ट्रंक  बोर्ड

 सुदूरवर्ती  संप्रेषण  प्रणाली

 को-एक्सियल  केबिल  प्रणाली
 के०  एम०

 माईक्रोबेब  प्रणाली
 के०  एम०

 यू०  एच०  एफ  प्रणाली
 के०  एम०

 221.00

 11,00

 194.00

 22.50

 4.50

 221.00

 13.10

 353.00

 21  1991

 उपलब्धियां
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 आप्टकल  फाइबर  भ्रणाली  5493
 के०  एम०

 ओपेनवायर  तथा  तार  15000

 एल०  डी०  पी०  टी०

 टेलेक्स  एक्सचेंज  30

 टेलेक्स  क्षमता  स्थानीय  1766

 पारगमन  1626

 6.  शिपिम  जी०  आर०  6.75

 7.  परिवहन

 की  14079

 पतन  163.74

 8.  उबरक

 नाइट्रोजनस  70.75

 फासफटिक  20.00

 9.  सीमेंट  49.00

 10.  पैट्रोलियम
 कब्बा  तेल  एम०  35.90

 प्राकृतिक  गैस  एम०  एम०/वर्क  )  22536

 क्र  थूपुट  एम०  टी०  पी०  २1.18

 मिरावट  के  कारण

 1.  बिथझ्ृत

 लिखित  उत्तर

 डप  +ब्यियां

 1900

 1742

 34

 1806

 1531

 600

 12969

 150.70

 69.931

 20.519

 48.66

 33.00

 17998

 गिरावट  के  कारण  विवि  बी०  एच०  ई०  एले०  आधुर्ति  तथा  निर्माण  में  देरी  और

 कुछ  राज्यों  में  कानून  व्यवस्था  की  समस्या  आदि  है  ।

 थमंल  उत्पादन  में  कमी  मानसून  अच्छा  न  होने  के  कारण  परिण|मस्वरूप  कोयले
 की  मांग  कम  हो  गयी  विशेषतः  कृषि  क्षेत्रक  में  ।
 2.  कफोबला

 कोल  इडिया  में  गिरावट  के  मुख्य  कारण  हैं  :  भूमिगत  खानों  में  पानी  भर  बिजली
 फेल  हो  अनुपस्थिति  तथा  औद्योगिक  संबंधी  समस्‍यायें  सिगरेनी  में  औद्योगिक  संबंध  तथा

 कानून  व्यवस्था  समस्याएं  प्रमुख  कारण  हैं  ।
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 3.  इस्पात

 बिक्री  योग्य  इस्पात  में  विद्युत  की  अत्यधिक  कमी  तथा  इस्पात  मेंटिंग  स्क्रंप्स

 अपयॉप्त  उपलब्धता  और  कोकिंग  कोयला  की  घटिया  इस्पात  संयंत्रों  में
 उपस्कर  संबंधी

 समस्याठों  आदि  के  कारण  है  ।

 4.  रेलवे

 अथ्यवस्था  के  कारण  तथा  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  पूर्व  तट  का  चक्रवात  से  प्रभावित  होना  तथा

 बड़े-बड़े  आन्दोलन  भी  यातायात  में  गिरावट  के  कारण

 5.  वूरसंंचार
 उपकरणों  की  अपर्याप्त  आपूर्ति  ही  गिरावट  के  मुख्य  कारण  थे  ।

 6.  जहाजरानो
 गिरावट  का  प्रमुख  कारण  था  संसाधनों  पर  दबाब  तथा  कठिन  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति

 के  कारण  अल्प  उपलब्धि  सहित  पूर्व  टन  भार  में  व्यापक  कटौती  । whe  $

 १.

 प्राप्ति  कार्यक्रम  में  गिरावट  का  प्रथम  कारण  संसाधनों  पर  दबाब  था  तथा  यातायात  मुख्यतः
 डिब्बों  की  कमी  तथा  सामान्य  कोयला  तथा  लोह  अयस्क  के  कारण  था  ।

 8.  उर्बरक  एथं  सौ्ेट

 माइट्रोजेन्स  उबंरकों  तथा  सीमेंट  उत्पादन  के  मामले  में  केवल  नाममात्र  की  गिरावट

 आयी  है  ।

 9.  पैदोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस

 कथा  तेल  तथा  संबद्ध  गेस  उत्पादन  में  गिरावट  असम  में  कानन  व्यवस्था  की  गड़बड़ी  के

 अक्षावा  तकनीकी  कारों  तथा  पर्यावरणीय  समस्याओं  के  कारण  थी  ।

 उबरकों  का  भायात

 1०.93,  डा०  सी०  सिल्वेरा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  उवंरकों  के  आयात  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  दी  गई

 यदि  तो  तत्खंबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 आयतित  उरबरकों  का  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  रियायती  दरों  पर  वितरण

 सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उ्ंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  और

 उबं  कच्चे  माल  तथा  मध्यवर्तियों  के  आयात  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दोरान  4545  करोड़  रु०  की
 विदेशी  मुद्रा  बजट  राक्षि  आबंटन  की  गयी  है  ।  इसमें  रुपये  में  भुगतान  वाले  क्षेत्रों  स ेआयात  के  लिए
 650  करोड़  र०  की  राशि  शामिल  है  ।

 किसानों  को  उबंरक  अधिसूचित  मूल्यों  पर  वितरित  किए  जाते  हैं  और  राज  सहायता

 2332



 6  1913  लिखित  उत्तर

 के  प्रयोजन  के  लिए  स्वदेशी  और  आयातित  उंरकों  के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  ।
 14-8-1991  से  मूल्यों  में  तवीनतम  वरद्धि  से  लघु  ओर

 सीमान्तरीय  किसानों  को  छूट  देने
 के  लिए लघु  ओर  सीमान्तरीय  किसानों  के  लिए  उवेरक  राज  सहायता  संबंधी  एक  केन्द्रीय
 क्षेत्र  की योजना  आरंभ  की  गयी  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  405.00  करोड़
 रुपये  की  कुल  राशि  रखी  गयी  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  सल-व्यवस्था  स॒विधायें

 स्‍

 1094.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरो  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 न  है  न

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  शहरों  में  सफाई  और  उनमें  मल-प्रणाली  की  व्यवस्था

 हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 पोन्‍्टा  झेओग  कुमारसेन  और  रो  ड्‌  में
 व्ययन  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  ओर  हिमाचल
 प्रदेश  सरकार  शहरी  मलिन  बस्तियों  के  छः  नगरों  अर्थात्‌
 चम्बा  तथा  सोलन  में  मल  निर्यास  निकासी  तथा  पवर्यारणीय  सुधार  की  व्यबस्था  करने
 के  इस  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  सावंजनिक  स्वास्थ्य  तथा  पर्यावरणीय  इंजीनियरी  संगठन
 पी०  एच०  ई०  ई०  ओ०  )  को  तकनीकी  दृष्टि  से  मंजूरी  प्राप्त  करने  के  110.35  करोड़
 रुपए  की  अनुमानित  लागत  का  एक  पैकेज  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 पोन्‍्टा  कुमारसेन  तथा  रोड  के  बारे  में  कोई  मल  निर्यास
 योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  से  इलेक्ट्रातिक  एककों  के  लिए  प्रस्ताव

 1095.  5.  क्रो  के०  डो०  सुह्तानपुरी  :  क्या  प्रधान  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  इलैक्ट्रानिक  एकक  स्थापित  करने  हेतु
 राज्य  सरकार से  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  उद्देश्य  के लिए  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागंरेट
 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  इलेक्ट्रानिक  इकाइयों  की  स्थापना  करने  के  संबंध

 में  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  साशास्तों  को  सप्लाई

 1096.  भ्री  के०  डो०  सुह्तानपुरी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिमाचल
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 सरकार  को  इस  समय  कितनी  मात्रा  में  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  चीनी  इत्यादि  जैसे  खाद्य  पदार्थों
 की  सप्लाई  की  जा  रही  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  की  गई  सप्लाई  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  पूतति  ओर  सावजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमासुद्दोत  :
 विगत  एक  वर्ष  90  से  91  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  को  आबटित
 खाद्यान्नों  और  चीनी  की  मात्रा  और  उनके  द्वारा  उठाई  गई  मात्रा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 सार्वजनिक  वितरभ  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण  हेतु  हिमाचल  प्रदेश  को
 चावल  ओर  चोनी  का  माहबार  आबंटन  ओर  उनको  उठाई  गई  मात्रा

 टन

 माह

 पु

 गेहूं  का  चावल  चीनी  *
 उठाई  गई  मात्रा  आबंटस  उठाई  गई  मात्रा  आबंटन

 90  10000  87  0०  हु  6  ६  00 0०0.  4600  2019

 91  10000  8500  6500  5400  2019

 91  12000  10900  6500  6500  2019

 91  12000  10100  6500  5600  2019

 91  12000  10900  6500  4300  2019

 91  12000  12000  6500  5600  2019

 91  10000  9400  6500  5300  2019

 91  10000  6200  6500  ३3500  2019

 91  10000  8200  7150  7500  2019

 91  10000  11400  7150  7200  2221

 91  10000  उ०  न०  7150  उ०  न०  2424

 91  10000  उ०  न०  7150  उ०  न०  2424

 की  सामान्य  शत-प्रतिशत  मात्रा  उठा  ली  जाती  है  ।

 उन्न०  -+

 हिमाचल  प्रदेश  में  उच्चोगों  को  संज्रो  विया  जाता

 1097.  भरी  के०  डी०  स॒ह्तामपुरो  :  क्‍या  प्रधान  झन्त्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  सरकार  से  प्राप्त  हुए  उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  प्रस्ताव  मंजूरी  के

 लिए  आये  और

 इन  उद्योमों  मे ंकिन-किन  वस्तुओं  का  उत्पादन  किया  जायेगा  ?
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 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  लन्त्री  पो०  जे०  :  ओर  नई  ओद्योगिक
 नीति  के  तहत  अनिवायं  लाइसेंसिंग  के अधीन  आने  वाले  ।8  उद्योगों  की  छोटी  सूची  को
 औद्योगिक  लाइसेंस  की  आवश्यकता  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 शराब  इत्यादि  के  निर्माण  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  में  एकक  स्थापित  करने  संबंधी
 तीन  प्रस्ताव  जिन्हें  ऐसे  उद्योगों  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  जिनके  लिए  ओद्योगिक
 लाइसेंस  लेने  की  आवश्यकता

 मारूति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  अजित  खर्च  को  गई  विवेशो  भ्रा
 1098.  श्री  सुशोल  चम्त्र  वर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तथा  चालू  वर्ष  में  अब  तक  मारूति  उद्योग  द्वारा  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  खर्च  की

 वर्ष  1990-91  के  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  के  कारण  विदेशी

 मुद्रा  का  कितना  भार  वहन  करना  पड़ा  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दोरान  इस
 कंपनी  द्वाक्ा  विदेशी  मुद्रा  में  कितना  ब्यय  किया  गया  अथवा  किया  जाना

 पिछले  वित्तीय  ब्षं  भोर  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दोरान  मारूति
 उद्योग  लिमिटेड  ने  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  और

 क्‍या  विदेशी  मुद्रा  की कमी  अभी  भी  चल  रही  है  और  यदि  तो  इस  स्थिति  को
 सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  और  इसके  परिणाम  कब  तक  आने  की  संभावना  है  ?

 उच्चोग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  पिछले  तीन  वर्षों  (1988-89
 से  1990-91)  के  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  ने  पुर्जों  क ेआयात  के  लिए  505.72  करोड़  रु०
 के  बराबर  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  |  दिनांक  1-4-91  से  30-9-91  की  अवधि  के  दोरान  खर्च  की
 गई  विदेशी  मुद्रा  101.12  करोड़  रु०  है  ।

 और  वर्ष  1990-91  और  1991-92  (30-9-91  में  पुर्«ों  क ेआयात पर
 खचं  विदेशी  मुद्रा  ओर  अजित  की  गई  विदेशी  मुद्दा  निम्न  प्रकार  है  :--

 नर  अजजज+  >>
 हु  पुर्«ों  के  अ  यात  पर  अजित  विदेशी  मुद्रा

 खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  रुपये
 रु०

 1990-91  171.14  72.91

 1991-92* 2*  101.12  122.78

 (30-9-91

 *अनन्तिम

 चालू  वर्ष  (1991-92)  के  धूर्वाद्ध  निर्यात  वाहनों  के  पु  जाँ  पूर्जों  के आयात
 पर  किए  गए  खचं  की  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  ने  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  है  ।
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 ]
 1099.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  मंससे  पंजाब  नेशनल  फर्टिलाइजर  बंद  होने  के  कगार  पर  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  ओर  उ्रक  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  चिन्ता  ओर

 मैसस  पंजाब  नेशनल  फटिलाइजसं  एण्ड  कंमिकल्स  लि०  जो  पंजाब  राज्य  सरकार  का  एक  संयुक्त
 क्षेत्र  का  उपक्रम  है  कंपनी  मानी  जो  सोडा  ऐश  और  अमोनियम  कक्‍्लोराइड  का
 उत्पादन  कर  रहा  ने  वर्ष  1990-91  के  दोरान  475.21  लाख  हपए  की  हानि  सूचित  को
 कंपनी  ने  सूचित  किया  है  कि  चालू  वर्ष  दोरान  25  1991  से  अमोनियम  कक्‍्लोराइड

 फटिलाइजर  पर  से  नियंत्रण  हटने  के  कारण  उनके  घाठे  में  बढ़ोतरी  होगी  ।  चूंकि  अमोनियम
 क्लोराइड  उबरक  पर  से  नियंत्रण  हटा  दिया  गयां  है ओर  कोई  आर्थिक  सहायता  अब  देय  नहीं

 इस  कंपनी  के  कारय  में  भरारत  सरकार  की  कोई  भूमिका  नहीं  है  ।

 ठेका  अभिक  प्रणाली  को  समाप्त  करने  को  सांग

 ]  झरी  श्रोबल्लभ  पाणिपग्रही  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  आफिसिज  एंड  एस्टेबलिशमेंट  एम्पलाईज  यूनियन  ने  ठेका  श्रमिक  प्रणाली
 को  समाप्त  करने  की  मांग  की

 क्‍या  सभी  केन्द्रीय  श्रमिक  संघों  ने  अपनी  मार्गे  मनवाने  के  लिए  29  1991
 को  हड़ताल  का  आश्हान  किया  और

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  उनकी  मांगें  पूरी  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  सम्त्रालय  सें  उप  सन्‍त्रो  पथन  सिह  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  े

 और  जी  नहीं  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इंटक  भा०  म०  सं०  और  एन०  एल०
 ओ०  को  छोड़कर  केन्द्रीय  ट्रेंड  यूनियन  संगठनों  से  संबद्ध  ट्रेंड  यूनियनों  ने  29  नवंबर  1991  को
 औद्योगिक  हड़ताल  का  आह्वान  किया  है  ।

 हड़ताल  के  नोटिस  में  उल्लिख्ित  मुख्य  मांगे  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  से  विचार-विमर्श  करके  भारत  सरकार  की  ओद्योगिक  और
 आर्थिक  नीतियों  को  पुनरनिर्धारित  करना  ।

 (2)  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  के  निजीकरण  के  सभी  प्रयासों  को  तुरंत  रोकना  ।

 (3)  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  के  लिए  अत्यंत्र  आवश्यक  साज-सामानों  के  आयात  के  लिये
 आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  करवाना  ।
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 (4)  पेंशन  संबंधी  बी०  पी०  ई०  परिपत्र  को  रह  करना  ओर  पेंशन  योजनाओं  को  तुरंत
 अंतिम  रूप

 (5)  त्रिपक्षीय  महंगाई  भत्ता  समिति  की  सिफारिशों  पर  शीघ्र  कारंवाई  करना  ।

 (6)  सार्वजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  में  यूनियनों  के  मांग-पत्र  प्रस्तुत  किये  जाने  के  2  महीने  के
 अंदर  उन  पर  द्विपक्षीय  बातचीत  आरंभ  करना  |  करमंकारों  की  किसी  मांग  को
 औद्योगिक  अधिक  रणों  अथवा  वेतन  आयोग  को  निरदिष्ट  न  करना  ।  जीवन  बीमा

 साधारण  बीमा  निगम  तथा  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  कर्मचारियों  के  सामूहित
 सौदाक्रारी  अधिकारों  का  प्रत्यावतंन  करना  ।

 (7)  श्रमिकों  को  रोजगार  से  निकालने  तथा  सरकारी  और  निजी  क्षेत्रों  में  स्थायी  ओर
 वर्ष  भर  चलने  वाले  रोजगारों  ने  ठेका  श्रमिकों  को  लगाने  पर  कानूनी  रोक  ।

 (8)  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  जिसने  कि  1990  में  आयोजित  सेमिनार  में
 सिफारिशों  को  पृष्ठांकित  के  आधार  पर  प्रबंध  में  कमंकार  सहभागिता  संबंधी
 विधेयक  को  तत्काल  अधिनियमित  करना  ।

 (9)  सावंजनिक  क्षेत्र  तथा  सरकारी  प्रतिष्ठानों  में  भर्ती  पर  लगी  रोक  हटाना  ।

 (10)  सभी  करमंचारियों  को  बोनस  की  अदायगी  सुनिश्चित  करना  ।

 (11)  साबंजनिक  क्षेत्र  में  कार्यंपालकों  को  ट्रेड  यूनियन  अधिकारों  तथा  ट्रेड  यूनियन
 कलापों  में  भाग  लेने  के  लिए  उनके  विरुद्ध  की  गयी  सभी  अनुशासनात्मक  कारंवाहया
 वापस  लेना  ।

 श्रमिकों  पर  प्रभाव  डालने  वाली  समस्याओं  और  अन्य  संबंधित  विषयों  पर  नयी  औद्योगिक
 नीति  के  प्रभाव  पर  विचार  करने  स  लिए  सरकार  ने  एक  त्रिपक्षीय  समिति  गठित  की  है  ।

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  के आई०  एस०  आई०  चिह्लू  वाले  उत्पाद

 ]
 भ्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेकोल्ड  जेसे  बड़े  उद्योग  लघ  उद्योग  उत्पादकों  से
 भारतीय  मानक  ब्यूरो  के आई०  एस०  आई०  चिह्न  वाले  उत्पाद  का  मूल्य  पर  खरीद  लेते  हैं  और
 उन  उत्पादों  पर  अपना  ब्रांड  लगाकर  उन्हें  वास्तविक  मूल्य  से  तिगुने  मूल्य  पर  बेचते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  लघु  उत्पाद  भारतीय  मानक  ब्यूरो  अधिनियम  में  विहित  उप  संहिता  का  उल्लंघन
 करते  हैं  जो  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  चिह्न  वाले  उत्पादों  का  उपयोग  लाइसेंसधारी  व्यक्ति  के
 अतिरिक्त  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  किए  जाने  से  रोकना  और

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 नागरिक  पूति  ओर  सा्वंजनिक  वितरण  सन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  कमालुहद्ीन
 और  अनेक  लघु  ओद्योगिक  एकक  अपने  उत्पाद  बड़े  विपणन  संगठनों  जेसे
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 रेकाल्ड  इत्यादि  के  जरिए  बेचते  हैं  ।  य ेविषणन  संगठन  आवश्यक  तकनीकी  जानकारी

 मुहैया  कराते  हैं  ओर  अपने  ब्रांड  का  नाम  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  देते  लाभ  का  माजिन
 अलग-अलग  उत्पाद  और  अलग-अलग  यूनिट  पर  भिन्‍न-भिन्‍न  होता  है  ।

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  सरकार  का  इस  संबंध  में  कोई  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव
 नहीं

 असम  में  पेट्रो-रसायन  परिसर  का  विस्तार

 1102.  प्रो०  अशोक  आनम्दराब  देशमुख  :  कया  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  असम  में  नामरूप  में  वतंतान  पेट्रो-रसायन  परिसर  का  विस्तार  करने  की  कोई
 योजना  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  यह  एक  अलाभप्रद  परियोजना

 रसायन  ओर  उरंरक  संत्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  चिम्ता  :  असम  के

 डिब्र॒गढ़  जिले  की  नामरूप  तहसील  में  अपने  विद्यमान  ओद्योगिक  उपक्रम  में  33,000  टन  की
 वाधिक  क्षमता  के  से  मेथनाल  के  विनिर्माण  में  पर्याप्त  विस्तार  के  लिए  मे०
 आसाम  पेट्रो-कैमिकल्स  गुवाहाटी  को  1986  में  एक  ओऔद्योगिक  लाइसेंस  दिया
 गया  था  ।

 भारत  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  के  कोई  ब्योरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 रुण  उवरक  एककों  का  निश्ोकरण

 1103.  क्ुमारो  चिललिया  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  गेर-स  रकारी  क्षेत्र  को  रुग्ण  उवंरक  एककों  को  चलाने  की  अनुमति  देने
 का  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 (a)  रुग्ण  उवंरक  एककों  को  गैर-संरकारी  क्षेत्र  को  सौंपने  संबंधी  व्यापक  नियम  और  शर्तें
 क्‍या

 रसायन  ओर  उर्रक  भम्त्रालय  में  राज्य  भम्जो  चिन्ता  :  से

 रुग्ण  उबरक  एककों  को  चलाने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  को  अनुमति  देने  के  सबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  गया

 वल्क  ओवषधों  के  मूल्यों  में  संशोधन

 1104.  डा०  असीम  बाला  :

 श्री  चिस  बसु  :

 कया  प्रधान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  प्तरकार  को  ज्ञात  है  कि  फार्मास्युटिकल  कंपनियां  अपनी  औषधियों  को  सामान्य
 नाम  से  अपने  ही  ब्रांड  नाम  के  उसी  प्रकार  फार्मूलेशनों  की  बहुत  अधिक  मूल्य  पर  बिक्री  कर  रही
 यदि  तो  उनके  ब्रांड  नाम  और  उनके  सामान्य  नाम  के  मूल्यों  की  तुलनात्मक  ब्योरा  कया

 क्या  1991  से  1991  की  अवधि  के  दोरान  अनेक  बल्क  ओषधों  के

 मूल्य  संशोधन  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  यदि  तो  बल्क  औषधों  के  पूर्व॑  मूल्यों  एवं  संशोधित

 मूल्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  औषध  नीति  और  ओषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  में

 संशोधन  करने  का  है  जेसा  कि  2  1991  के  इकोनामिक  टाइम्स  में

 समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और  नई  नीति  की  घोषणा  कब  तक  की

 जाएगी  ?

 रसायन  ओर  उदवंरक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्ता  :  ओषध
 1987  की  तीसरी  अनुसूची  के  अनुसार  द्वितीय  अनुसूची  में  निर्दिष्ट  प्रपुंज  ओषधों

 आधारित  तथा  जेनरिक  नामों  के  अंतगंत  बेचे  जाने  वाले  सभी  एकल  संघटक  सूृत्रयोग  मूल्य
 नियंत्रण  से  मुक्त  हैं  ।  सरकार  ब्रांड  नामों  की  तुलना  में  जेनरिक  नामों  के  अंतगंत  बेचे  जाने  वाले

 सूत्रयोगों  की  कीमतों  के  संबंध  में  आंकड़े  संकलित  नह  करती  है  ।

 अनुसूचीबद्ध  प्रपुंज  औषधों  की  कीमते  जब  कभी  निर्धारित/संशोधित  होती  हैं  तो  बे
 असाधारण  राजपत्र  में  अधिसूचित  की  जाती  हैं  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 और  विद्यमान  औषध  नीति  और  ओषध  1987  दोनों
 की  समीक्षा  की  जा  रही  है  और  यह  काये  जल्दी  ही  पूरा  होने  की  आशा

 सध्‌  उद्योग  क्षेत्र  में  ओद्योगिक  एककों  को  स्थापित  करने  की  स्थोकृति
 1105.  प्रो०  रास  कापसे  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अतिलघु  एवं  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  जिनके  लिए  हाल  ही  में  उदार  नीति
 की  घोषणा  की  गई  को  ओद्योगिक  एककों  की  स्थापित  करने  हेठु  राज्य  स्तर  की  अनेक  एजेंसियों

 के  पास  जाना  पढ़ता

 यदि  तो  क्या  की  हवाਂ  जो  केन्द्र  सरकार  ने  चलाई  है  कह  स्थानीय
 स्‍तर  पर  महीं  पहुंच  पाई  और

 प्रत्येक  राज्य  में  इन  परियोजनाओं  की  स्थापना  हेतु  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए
 शीघ्र  कार्यवाही  करने  तथा  सरल  प्रक्रिया  बनाने  हेतु  क्या  सुधार  किए  गये  हैं  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०  जे०  :
 उद्यमी  निविष्टिदाता

 अभिकरणों  से  सीधे  संपक  कर  सकते  हैं  अथवा  वे  जिला  उद्योग  केस्द्र  से  संपर्क  कर  सकते  हैं  जो
 उद्यमियों  के  मामले  को  अपनी  ओर  से  विभिन्‍न  अभिकरणों  के  पास  भेजते  हैं  ।

 की  हुवाਂ  विभिन्‍न  स्तरों  पर  पहले  ही  प्रतीत  हो  रही  है  ।
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 शीघ्र  कायंवाही  ओर  कारगर  समन्वय  के  लिए  प्रत्येक  जिले में  संबंधित  जिला  कलेक्टर
 की  अध्यक्षता  में  जिला  सलाहकार  समिति  गठित  की  गई  जिसमें  जिला  स्तर  के  अन्य  अधिकारी
 भी  होते  हैं  ।  कारगर  समन्वय  एवं  शीघ्र  कारंवाई  के  लिए  मुख्य  मंत्री/उद्योग  मंत्री  की  अध्यक्षता
 में  एक  राज्य  स्तर  समन्वय  समिति  है  ।

 आठवों  पंचवर्षोय  योजना  में  कृषि  को  प्राथमिकता

 1106.  श्रो  जाजं  फर्मान्डीज  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  को  कर  प्राथमिकता  दी
 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सनन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  एथ०  आर०  :

 नहीं  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  को  प्राथमिकता  श्राप्त  क्षेत्र  माना  जाता

 रहेगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिललो  में  सड़कें

 1107.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  सड़कों  की  वर्तमान  क्षमता  वाहनों  कै  बढ़ते  यातायात  को  पूरा  करने  के
 लिए  पर्याप्त  समझी  जाती

 *
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  किसी  दीधंकालिक

 योजना  पर  विचार  किया

 क्या  काफी  समय  पहले  1969  में  पहली  बार  विचारित  मास  रेपिड  ट्रांजिट  सिस्टम
 अथवा  मेट्रो  रेलवे  के  प्रस्ताव  को  तत्कालिकता  के  आधार  पर  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  क्या  इसको  पूरा  करने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई
 आर  5

 ($)  इसमें  असाधारण  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  दैनिक  यात्रियों  को  गंभीर  समस्या
 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 शहरो  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  दिल्ली  में  बढ़ते
 हुए  यातायात  को  देखते  हुए  सड़क  क्षमता  का  बिस्तार  करने  की  निरन्तर  आवश्यकता  है  ।

 बहुरूपी  जब  द्रतगामी  परिवहन  अ्रणाली  आर०  टी०  का  प्रारम्भन
 समस्या  का  एक  दीर्घावधिक  समाधान  है  ।

 से  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  में  एच०  आर०  टी०  एस०  प्रारंभ  करने  के  लिए
 एक  तकनीकी  आधिक  ब्यवहारिता  अध्ययन  तैयार  करने  के  कायं  में  मेससं  रेल  इडिया  टेक्निकल
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 एंड  इकोनामिक  सर्विसेज  को  लगाया  अध्ययन  ने  दिल्ली  के  लिए  184.5  किमी०

 बहुरूपी  जन  द्र  तगामी  परिवहन  की  अनुशंसा  की  जिसमें  भूमिगत  भूतल  रेल  और
 एक्सप्रेस  बस  मार्मे  प्रणालियां  शामिल  परियोजना  में  5378  करोड़  रुपए  की  बहुत  बड़ी
 राशि  अंतग्रंस्त  है  ।  इसके  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  भू-उपयोग  की  जटिलताओं
 का  विश्लेषण  करने  ओर  अवस्थिति  संबंधी  विश्लेषण  आदि  करने  की  आवश्यकता  परियोजना
 पर  काय॑  आरंभ  होने  से  पूर्व  वित्त-पोषण  के  साधनों  की  भी  शिनाख्त  करनी  होगी  ।  परियोजना  के
 लिए  संसाधनों  की  शिनाख्त  करने  सहित  बिभिन्न  पहलुओं  की  जांच  करने  कें  लिए  दिल्ली  के
 राज्यपाल  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन  किया  गया  निहित
 जटिलताओं  को  देखते  हुए  इस  स्तर  पर  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  समय  बताना
 संभव  नहीं

 परमाणु  बिजली  उत्पादन  क्षमता

 ]

 1108.  भरी  सुधोल  असर  थर्मा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  किः

 परमाणू  बिजली  संयंत्रों  की  संयंत्रा  क्या  उनकी  बिजली  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 है  तथा  1991  महीने  में  उनकी  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया

 क्‍या  इन  संयंत्रों  का  बतंमान  कार्ये-निष्पादन  संतोषजनक

 यदि  तो  इन  परमाणु  बिजली  संयंत्रों  की  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए
 क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  ओर

 भविष्य  में  नए  परमाणु  बिजली  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  की  ओर  योजनाओं  का
 ब्योरा  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सागरेट  :

 अपेक्षित  विवरण  निम्नानुसार  है  :

 ऋण  पुन:निर्धारित  1971  अभ्युक्ति
 सं०  क्षमता  में  क्षमता  गुणक

 का  प्रतिशत

 1  2  3  4  5

 1.  160  62
 हि

 2.  160  74

 3.  100  ना  यूनिट  को  योजनाबद्ध ह
 अनुरक्षण  कार्यों  के  लिए
 बंद  रखा

 4.  200  41  ग्रूनिट  को  4  दिनों  के  लिए
 योजनाबद्ध  रूप  से  बंद
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 1  2...  3  4  5

 रखा  गया  और  लगभग
 11  दिनों  के  लिए  मजबूरन
 बंद  रखना  पड़ा  ।

 5.  220  77

 6.  220  61

 7.  220  36  इंधन  भरने  संबंधी  बकाया
 कार्यों  को  वजह  से  यूनिट
 को  अपेक्षाकृत  निम्न

 विज्ल,त  स्तर  पर  चलाना
 पढ़ा  ।

 8.  220  ना  इस  यूनिट  ने  24
 1991  को  क़रांतिकता

 प्राप्त  की और  आशा  है
 इस्ले  हसी  वर्ष  ब्रिड  से  जोड़
 दिया

 नीिीकखजनऩ
 और  इसमें  सुधार  की  गुंजाइश  है  |  विद्यूत  स्तर  रोधात्मक

 यूनिट  को  प्रचालन  के  लिए  अधिक  समय  तक  उपलब्ध  रखे  जाने  को  दृष्टि  से  उपस्करों  के
 निष्पादन  का  विश्लेषण  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  बढ़ाना  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनकी  ओर  ध्यान  विया
 जा  रहा  है  ।  ऐसी  जिन  पर  काम  चल  रहा  है  तथा  भविष्य  में  लमाई  जाने  वाली
 योजनाओं  को  स्थापित  करते  समय  प्रचालन  संबंधी  अनुभव  को  ध्यान  में  रखा  जाता  मद्रास

 परमाणु  बिजलीघर  के  प्रत्येक  यूनिट  की  175  मेगावाट  बिजली  उत्पाहित  करने  संबंधी  अस्थायी
 सीमा  को  बढ़ाने  तथा  नरोरा  परमाणु  बिजलीघर  में  उसके  चाल  रहने  के  दोरान  निर्बाध  रूप  से
 तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  पुनः  इंघन  भरे  जाने  की  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा
 रहे  हैं  ।

 (4)  उपर्युक्त  पर  निम्नलिखित  चालू  बिजलीघरों  के  कंगा
 ओर  राजस्थान  नामक  तीन  स्थानों  पर  दो-दो  जिनमें  से  प्रत्येक  को  विद्य्‌ त
 क्षमता  220  मेगावाट  वाले  रिएक्टरों  के  निर्माण  का  कायें  चल  रहा  तारापुर  में
 500  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  दो  ओर  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  ।

 केसा  में  220  मेगावाट  विद्यत  क्षमता  वाले  4  राजस्थान  में  500
 मेगाबाट  विक्न त  क्षमता  वाले  2  यूनिट  और  कुडानकुलम  में  1000  मेगावाट  विद्यू  त  क्षमता  वाले
 2  यूनिट  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  हैं  ।  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  यदि  साधन  उपलब्ध  हो  गए
 तो  सम्‌  2002  तक  बिजली  की  कुल  स्थापित  क्षमता  7700  मेगावाट  तक  ह्दो
 जाएगी  ।
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 रजम्नम्जय््यण भारत में शोतल tat के  फप्फ्य़्ख़ख़य्खय़़्-ख<ख़़ख<्‌

 भारत  में  शोतल  पेयों  के  उत्पादन  हेतु  विवेशों  कंपनियों
 को  अनुमति  देना

 1109.  शो  खुशोल  चमा  वर्मा  :  कया  खाश्य  प्र्न॒स्क रण  उद्योग  भ्नन्त्री  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोका  कोला  के  अलावा  कुछ  अन्य  विदेशी  कंपनियों  ने  भारत  में  शीतय  पेयों  के
 उत्पावन  हेतु  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 घर साद्य  प्रसंस्करभ  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिघर  :  से
 हांगकांग  स्थित  कंपनी  में०  जे०  एम०  आर०  पी०  सी०  ओ०  जिसके  पास  एन०  आर०  आई०
 की  अधिक  इक्विटो  ओर  में०  कोका  कोला  दक्षिण  एशिया  की  कम  इक्विटी

 आदि  पंजीकृत  ट्रेड  माबस  के  अधीन  घरेलू  बिक्री  के  लिए  अन्य  पदार्थों  के
 पाथ  गे  र-एल्कोहालिक  पेय  क्षारक/सम्मिश्रण  तंयार  करने  के  लिए  मे०  ब्रिटेनिया  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड

 ओर  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के  एक  उपक्रम  के  सहयोग  से  महाराष्ट्र  के  एक  पिछड़े  जिले  में  खाद्य
 प्रसंस्क  रण  यूनिट  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  हाल  ही  में  विदेशी  पूंजी  निवेश  संबधंन  बोर्ड
 आई०  पी०  को  प्राप्त  हुआ  इस  प्रस्ताव  की  विदेशी  पूंजी  निवेश  संवधंन  बोड्ड  द्वारा  जांच
 की  जा  रही  है  |

 इलेक्ट्रानिक  सामान  का  नियति/भायात
 1110.  भरी  झ्रूर्थ  मारायण  यावव  :  कया  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  इलेक्ट्रॉनिक  सामान  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  तथा
 निर्यात  किया  ओर

 यह  सामान  किन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेग्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेंट  :
 और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  910  करोड़  रुपये  मूल्य  की  इसेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  का

 निर्यात  किया  गया  ।  इलेक्ट्रॉनिक  उत्पादों  का  निर्यात  कई  देशों  को  किया  जाता  जिनमें  संयुक्त
 राज्य  ग्रेट  सोविकत

 स्विटज  रलेंड  आदि  शामिल  हैं  ।

 चूंकि  विदेशी  व्यापार  के  आंकड़े  मोटे  तौर  पर  बस्तुओं  के  समूह  के  लिए  ही  रखे  जाते

 इसलिए  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक  पु्जों/वस्तुओं  के  के  आंकड़े  अलग  से  उपसब्ध  नहीं  हैं  ।

 गस्दी  बस्ती  निवासियों  को  राशन  का

 1111.  श्री  सूर्य  नारायभ  यादव  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  गंदी  बस्ती  के  निवासियों  को  राशन  कार्ड  उपलब्ध  करा  दिए

 गए
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 यदि  तो  ऐसी  कितनी  बस्तियों  में  अभी  तक  यह  सुविधा  मुहैया  नहीं  कराई  गई
 ओर

 सरकार  का  दिल्ली  में  सभी  झ्ुग्गी-झोपड़ी  कालोनियों  में  राशन  कार्ड  सुविधा  कब  तक
 उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 मागरिक  पूति  ओर  सावंजनिक  घितरण  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालुहोन  :
 दिल्ली  बिनिदिष्ट  वस्तुएं  का  1991  के  उपबंधों  के  अनुसार

 दिल्‍ली  के  सभी  वास्तविक  निवासियों  चाहे  वे  गन्दी  बस्तियों  में  रह  रहे  हों  अथवा  कहीं  ओर

 राशन  कार्ड  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तथापि  गन्दी  बस्तियों  के  झुग्गी-झोपड़ी  वाले  हिस्सों  के  वास्तविक  जिनकी
 निवास  यूनिटें  31-1-1990  से  पू्व  अस्तित्व  में  आई  को  भी  एक  बार  की  कारंवाई  के  रूप  में
 कार्ड  जारी  किए  गए  थे  ।

 ओर  31-1-1990  के  बाद  बनी  नई  क्षग्गी-झोपड़ी  कालोनियों  के  निवासियों  को
 खाद्य  कार्ड  जारी  करने  का  प्रस्ताव  दिल्ली  प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ।

 बोनस  के  लिए  पात्रता  को  सीसा

 1112.  श्री  रास  माईक  :  क्‍या  प्रधान  सभ्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बोनस  अधिनियम  के  अंतर्मंत  बोनस  के  लिए  2500  रुपये
 परिलब्धियों  की  सीमा  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबध  मे  अभी  तक  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  केस्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  तो  यह्‌
 निर्णय  कब  तक  ले  लिए  जाने  को  संभावना  है  ?

 अ्रप्त  संत्रालय  में  उप  मंत्री  पवम  सिंह  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फास्ट  फूड/प्रोसेस्ड  फूड  का  मिर्माण  करमे  के  लिए  विदेशों  सहयोग

 1113.  भरी  रास  टहुल  चोधरो  :  कया  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  अम्न्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  बड़े  ओद्योगिक  गुृहों  द्वारा  विदेशी  कंपनियों  के  सहयोग  से  फास्ट
 प्रोसेस्ड  फूड  का  निर्माण  करने  वाले  अनेक  एकक  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  जा  रह
 और

 यदि  तो  अब  तक  मंजूर  किए  गए  विदेशी  सहयोगों  का  तथा  सरकार  के
 धीन  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  ओर
 प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थ  तेयार  करने  वाले  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए  दो  एक  मेसस  कंलॉग
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 अमरीका  और  दूसरा  हांगकांग  स्थित  कंपनी  मंससे  जे०  एम०  आरण०  पी०  सी०  ओ०  से
 प्राप्त  हुए  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  स्वतः  अनुमोदन  स्कीम  के  अंतगंत  नये  उपक्रम  मैससं  कलॉग
 इण्डिया  लिमिटेड  में  5।  प्रतिशत  की  इक्व्रिटी  के  लिए  मैसस  कलॉग  अमरीका  को  वित्तीय
 एवं  तकनीकी  सहयोग  हेतु  स्वीकृति  दे  दी  है  परन्तु  मेससं  जे०  एम०  आर०  पी०  सी०  ओ'०  के  प्रस्ताव
 की  विदेशी  पूंजी  निवेश  संवधंन  बोर्ड  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 खाद्य  वनस्पति  तेलों  का  आयात

 1114.  श्री  राजेस्त्र  कुमार  शर्मा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  छः  महीनों  के  दोरान  में  श्ाद्य  तेलों  का  कितना  अनुमानित  उत्पादन  हुआ

 उपभोक्ताओं  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  कितना  खाद्य
 वनस्पति  तेल  आयात  किया  गया  ओर

 सरकार  ने  खाद्य  वनस्पति  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 नागरिक  पूति  ओर  सावजलिक  वितरण  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  कसालुह्ोत
 पिछले  6  महीने  के  दोरान  देश  में  खाद्य  वनस्पात  तेलों  के  उत्पादन  का  कोई  विश्वसनीय

 आकलन  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मोटे  तोर  पर  इसे  20  लाख  मी०  टन  के  आसपास  माना  जा

 सकता

 अप्रैल  से  1991  की  अवधि  के  दोरान  आयात  के  लिए  खाद्य  तेल  की

 66000  मी०  टन  मात्रा  का  अनुबंध  किया  गया  है  ।  18  1991  तक  वास्तविक  आवक

 30061  मी०  टन  रही  है  ।

 खाद्य  वनस्पति  तेलों  के  उत्पादन  मे  बुद्धि  करने  हँतु  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  मे

 से  कुछ इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  1989-90  से  चल  रही  दो  केंद्रीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास
 परियोजना  और  तिलहन  उत्पादन  संवधंन  परियोजना  को  1990-91  के  दोरान
 मिलाकर  एक  ही  योजना  भर्थात  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  बना  दिया  गया  है  ।  इस
 योजना  के  तहत  राज्यो  को  अच्छी  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन  भोर  पोध
 संरक्षण  जिनमें  पोध  सरक्षण  रसायनों  तथा  उपकरणों  की  आपूर्ति  तथा
 उन्नत  प्रौद्योगिको  के  प्रदर्शन  आयोजित  करना  शा।मल  के  अ।वश्यक
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  को  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  की  तिलहन  संबंधी  परियोजना  ।

 (3)  1986  में  तिलहन  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्थापना  ताकि
 संसाधन  और  प्रबंध  संबंधी  तकनीकों  का  सर्वश्रेष्ठ  उपयोग  किया  जा

 सके  ।

 (4)  मुख्य  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  का  निर्धारण  करके  उत्पादकों  को  बेहतर

 प्रोत्साहन  प्रदान  करना  ।

 (5)  तिलहनों  के  उत्पादन  में  बुद्धि  के लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।
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 (6)  सोयाबीन  ओर  सूरजमुश्ली  जंसी  में  र-पारम्परिक  तिलहन  फसलों  के  अंतगंत  क्षेत्र  में

 बृड्ि  करना  तथा  वृक्ष  ओर  वनसूल  के  चावल  को  भूसी  आदि  का  दोहन
 करना  |

 (7)  नैल  ताड़  की  खेती  ओर  उसके  संसाधन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रयास  करना  ।

 (8)  तिलहन  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुरूप  आवश्यक  संसाधन  और  आधार  ढांचे  संबंधी

 सुविधाओं  की  स्थापना  ।

 (9)  वनस्पति  में  कुछ  मैर-पारम्परिक  तेलों  के  इस्तेमाल  पर  उत्पाद-शुल्क  में  छूट  के  रूप
 में  आधिक  प्रोत्साहन  ताकि  तेलों  के  इन  स्रोतों  के अधिक  दोहन  को  प्रोत्साहित
 किया  जा  सके  |

 12.00  भष्याज्लु

 विल्‍लो  में  खनाव  कराए  जाने  के  बारे  में

 ]

 क्षी  भदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  आज  मैं  पुनः  दिल्ली  के  बारे  में  यह
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पांच  1982  को  दिल्ली  नगर  निगम  के  चुनाव  चार  वर्ष  और
 महानगर  परिषद  के  चुनाव  पांच  वर्ष  के  लिए  हुए  थे  |  साढ़े  आठ  साल  हो  गए  ओर  दिल्‍ली  के  :

 चुनाव
 नहीं  हुए  ।  कांग्रेस  ने  दिल्‍ली  की  असेम्बली  देने  का  वायदा  किया  और  वी०  पी०
 सरकार  ने  स्टेटहुड  का  वायदा  किया  ।  कांग्रेस  ने  दिल्‍ली  के  लोगों  को  धोखा  दिया  और  वौ०  पी०
 सिंह  सरकार  ने  विश्वासघात  किया  ।  पांच  हालात  को  एक्सटेन्शन  के  लिए  नया
 नोटिफिकेशन  जारी  होने  जा  रहा  आज  दिल्‍ली  के  हालात  बद  से  बदतर  हो  रहे  लॉ  एंड
 आडेर  के  हालात  कया  हैं|  यह  राद्टू  अपहरण  कांड  से  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  किस  तरह  से  उनका
 अपहरण  हुआ  और  किस  तरह  से  वे  अपने  आप  आ  गए  ।  दिल्ली  की  पुलिस  क्‍या  कर  ती  यह
 सारे  अखबारों  के  अन्दर  सिद्ध  हो  चुका  दिल्ली  में  200  से  ज्यादा  मोतें  हम  कहीं  उसको
 डिसकस  तहीं  कर  कहां  उसको  डिसकस

 हु

 में हो  में  भारत-पाक  युद्ध  क ेदोरान  जनरल  कल्हन  ने  हाजी-पीर  पर  भारतीय  झंडा
 फहराया  और  भारत  सरकार  ने  उनकी  परमवीर  चक्र  दिया  |  उनकी  हत्या  पिछले  सप्ताह  कंन्टोन्मेंट
 एरिया  में  हो  इससे  अधिक  और  कया  हो  सकता  है  ।  दिल्ली  में  पब्लिक  डिस्ट्रीब्युशन  कोलेप्स
 हो  गया  यह  अखबारों  में  आ  गया  है। जब

 तक  दिल्‍ली  की  अनेक  समस्याएं  हैं
 जंसे  -  डी०  डी०  ए०  और  डी०  टी०  सी०  आदि  समस्याओं  से  दिल्ली  के  लोग  दुखी

 दिल्ली  का  कोई  मां-बाप  नहीं  जब  तक  दिल्ली  का  भावी  ढांचा  तैयार  नहीं  हो  जाता
 तब  तक  हमारी  मांग  यह  है  कि  दिल्‍ली  नगर  लिगम  ओर  महानगर  परिषद  के  चुनाव  तुरन्त  घोषित
 किए  जाएं  ।  पांच  महीने  पहले  दिल्ली  में  संसद  के  चुनाव  हो  सकते  हैं  और  बाइ-इलंक्शन  न  ई

 दिल्‍ली का होमे जा रहा है तो फिर दिल्‍ली नगर निगम और महानगर परिषद के चुनाव क्‍यों न हो । ढांचा तैयार होने में साल-दो साल का समय लगेगा । लेकिन दिल्ली के लोग मारे-मारे फिर रहे उन पर दया यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं'''**:(ब्यवधान)
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 करो  साल  कृदण  आडवाणी  :  -  र्ध्यक्ष  मैं  आपते  माध्यम  से  यह  निवेदन
 करना  चाहूंगा  कि  दिल्ली  के  चुनाव  में  विलम्ब  क्‍यों  उसकी  जानकारी  सदन  को  दें  ।  हम
 बार  इस  सवाल  को  बाकी  प्रदेशों  के  संबंध  में  उठाते  लोकतंत्र  के  लिए  यह  परमावश्यक  है  कि
 बहां  पर  सर्देव  चुनाव  होते  रहे  |  यहां  पर  इतने  वर्षों  से  बुनाव  नहीं  हुए  ।  यह्टां  पर  कोई  लॉ  एंड
 आडंर  की  स्थिति  नहीं  है  ।  कोई  टंरोरीज्म  सिसेशनिज्म  नहीं  है  और  पांच  दिसंबर  को  अगर  फिर
 से  नोटिफिकेशन  दृश्यु  होता  है  एक्सटेन्शन  का  महानगर  परिषद  और  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  लिए
 तो  यह  अनर्थ  होगा  ।  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  अधिवेशन  में  एक  बार  दिल्‍ली
 की  समस्याओं  के  बारे  में  विस्तृत  चर्चा  हो  और  दूसरा  चुनाव  के  संदर्भ  में  सरकार  घोषणा  करे  कि
 स्थिति  क्‍या  है  ।

 क्री  राम  विलास  पासवान  :  आडवाणी  जी  ने  जो  कहा  हम  उसका  संमर्थन  करते

 हैं  और  सरकार  से  मांग  करते  हैं  कि  दिल्ली  में  शीघ्र  चुनाव  कराये  जायें  ।  सरकार  को  डर  है  कि
 दिल्ली  में  वे  बुरी  तरह  से  हार  जायेगी  ।  सरकार  पार्टी  लाइन  से  हटकर  दिल्ली  में  जितनी  जल्दी

 हो  चुनाव  कराने  की  घोषणा  करे  और  सदन  के  नेता  को  इसके  बारे  में  आश्वासन  देना

 चाहिए  ।

 दिल्ली  में  चनाव  कराए  जाने  के  बारे  में

 शो  चनाजोत  यावथ  :  अध्यक्ष  कल  मैं  एक  किताब  खरीदने  के  लिए

 दुकान  पर  गया  वहां  मुझे  दिल्ली  के  भूतपूर्व  मुख्य  कार्यकारी  पाषंद  जमप्रबेश  जो  बरिले  ।  उन्होंने
 हमसे  सवाल  किया  कि  आप  दिल्ली  में  चुनाव  कराने  के  लिए  सरकार  पर  क्यों  नहीं  जोर  दे  रहे  हैं  ।
 यह  बहुत  अन्याय  है  ।  दिल्‍ली  में  स्थिति  भी  सामान्य  कम  से  कम  सदन  के  नेता  को  बताबा

 चाहिए  कि  कया  बात  है  वहां  कोई  आतंकवाद  भी  नहीं  है  ।  आखिर  लोकतंत्र  में  मान्यताश्नों  पर

 नहों  चलेंगे  तो  लोकतन्त्र  कमजोर  हो  जायेगा  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  शीकघ्र  ही  दिल्ली  में

 चुनाव  करायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सारी  दिल्‍ली  बे  सदस्य  यही  चाहते  हैं  ।

 श्री  बो०  एल०  शर्मा  प्रेम  आज  दिल्‍ली  में  हमें  24  सदस्यों  के  बराबर  का

 काम  करना  पड़ता  है  ।  हम  19  घंटे  काम  करने  के  बाद  भी  घरती  से  जुड़  नहीं  पाते  हैं  ।  किसी  की

 भैंस  गुम  हो  जाय  तो  वह  हमारे  पास  आता  क्योंकि  कार्पोरेशन  के  चुनाव  नहीं  हुए  ।  पर्व  दिल्ली

 में  36  लाख  लोग  रहते  हैं  वहां  अभी  18  मडंर  हुए  हैं  और  ला  एंड  आडंर  बुरी  स्थिति  में  है  ।  मैंने

 हस  बाबत  सी०  पी०  को  पत्र  लिखे  हैं  वहां  कहा  जाता  है  कि  मेरे  पत्र  चोरी  हो  जाते  ऐसी  स्थिति
 दिल्‍ली  में  पंदा  हो  गई  है  ।

 करो  रास  नाईक  :  यहां  सारे  हिन्दुस्तान  की  पालियामेंट  चलती  है  ओर  दीये

 तले  अंधेरा  हो  रहा  दिल्ली  में  जनतंत्र  नहीं  है  इसलिए  यहां  चुनाव  कराने  चाहिए  भोर  इसको
 घोषणा  तुरंत  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  दिल्‍ली  के  सब  सदस्य  बोल  रहे  हैं  ।

 शो  ताराचंद  खष्डेलवाल  :  जब  पंजाब  के  कारे  में  सरकार  ने  फैसला  कर

 लिया  है  कि  फरवरी  में  चुनाव  होंगे  तो  क्या  राज  है  कि  दिल्ली  में  तीन  साल  से  बराबर  चुनाथ  टाला

 जा  रहा  है  ।  चुनाव  नहीं  होने  के  कारण  भ्रष्टाचार  ओर  अफस  रशाही  इतनी  बढ़  गई  सरकार  क्या
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 चाहती  है  कि  दिल्‍ली  में  भ्रष्टाचार  बढ़ता  रहे  ।  अभी  पासवान  जी  ने  कहा  कि  सरकार  चुनाव
 लिए  नहीं  करा  रही  कि  दिल्ली  में  उसे  भय  है  कि  कांग्रेस  जीतेगी  नहीं  ।  मैं  आश्वासन  देता  हूं कि
 अपने  क्षेत्र  में  एक  सीट  कांग्रेस  को  जरूर  जीताऊंगा  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  मैं  आपसे  आग्रह  कर  रहा  हूं  कि  सदन  की  ओर  से
 गठित  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  सलाहकार  परिषद  का  मैं  भी  सदस्य  हूं  ।  इसकी  कोई  मीटिंग
 नहीं  हुई  है  और  कभी  मीटिंग  होती  भी  नहीं  ऐसा  मुझे  बताया  गया  है  ।  जो  अभी  कारण  दिये

 गए  हैं  वे  अच्छे  हैं  इसलिए  वहां  चुनाव  होने  चाहिए  |  हम  चाहते  हैं  कि  खुराना  जी  को  यहां  से  विदा

 करें  ।  सदन  के  नेता  यह  बतायें  कि  सरकार  चुनाव  इसलिए  नहीं  करा  रही  कि  सदन  के  विरोधी  दल
 के  नेता  दिल्‍ली  को  छोड़कर  चले  गये  हैं  ।

 ]

 श्री  संफहीन  चोधरो  :  मैं  सभी  सदस्यों  की  इस  मांग  का  समर्थन  करता
 हैँ  कि  दिल्ली  में  यथाशीघ्र  चुनाव  करवाये  जाने  इससे  पहले  चुदावों  को  स्थगित  करने  के

 लिए  कई  बार  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  चुनाव  न  करवाने  का  कोई  व्यावहारिक  स्पष्टीकरण
 नहीं  है  ।  दिल्लीवासियों  को  पूरी  तरह  नोकरशाहों  के  हवाले  कर  दिया  गया  है  जो  अपनी

 नुसार  कायं  कर  रहे  हैं  तथा  लोग  दुख  सहन  कर  रहे  हैं  ।  यह  हमारे  देश  के  लोगों  के  लिए  कोई
 अच्छी  बात  नहीं  कि  हमारी  राजघानी  बिना  किसी  लोकतांत्रिक  संस्था  के  ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर
 रही  इसलिए  राजनीति  से  इस  कलंक  को  हटाने  के  हमें  यह  स्पष्ट  करना  होगा  कि  यह
 सदन  दिल्ली  में  चुनाव  करवाने  के  प्रति  गंभीर  है  तथा  उन्हें  चुनाव  करवाने  केलिए  उचित  कायंवाही
 करनी  चाहिए  ।

 थी  इन्त्रणीत  गुप्त  :  इसमें  विशेष  कारण  मुझे  नजर  नहीं  आता  ।  यह  मुद्दा  जनता
 के  मन  में  गहरी  शंका  उत्पन्न  करता  दिल्ली  में  चुनाव  करवाने  के  संबंध  में  कांग्रेस  दल  आंख
 मिचौली  क्‍यों  खेल  रहा  है  ?  श्री  वी०  पी०सिंह  सरकार  के  समय  में  इस  सदन  के  विशेषकर
 भारतीय  जनता  पार्टी  के  सदस्यों  ने  इस  संबंध  में  आश्वासन  प्राप्त  करने  के  लिए  जोर  दिया  था  तथा

 उन्हें  जो  आश्वासन  प्राप्त  हुआ  उससे  वे  संतुष्ट  परन्तु  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका
 क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि  बाद  में  क्या  हुआ  ।  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  किन  राजनंतिक  कारणों
 से  कांग्रेस  पार्टी  न ेदेश  की  राजधानी  को  अलोकतांत्रिक  तथा  नौकरशाह  प्रणाली  के  अंतगगंत  रखा

 हुआ  है  तथा  दिल्ली  के  लोगों  को  अपनी  विधान  सभा  निर्वाचित  करने  से  वंचित  रखा  जा  रहा  हैं  ?
 सदन  के  माननीय  नेता  यहां  उपस्थित  वह  अभी  कई  दिनों  तक  सदन  के  नेता  रहेंगे  ।  उन्हें  यह
 बताना  पड़ेगा  कि  वास्तव  में  समस्या  क्‍या  चुनाव  क्‍यों  नहीं  हो  रहे  हैं  ?  आप  इस  संबंध  में  कुछ
 कहते  क्‍यों  नहीं  ?  आप  कोई  आश्वासन  क्यों  नहीं  देते  ?  आप  इसके  लिए  अवधि  निर्धारित  क्‍यों
 नहीं  करते  ?  हमें  इस  प्रश्न  का  उत्तर  अवश्य  मिलना  चाहिए  ।

 करी  विग्विअय  सिह  :  कांग्रेस  पार्टी  कभी  भी  दिल्‍ली  नगर  निगम
 तथा  दिल्ली  महानगर  परिषद्‌  के  चुनाव  करवाने  के  विरुद्ध  नहीं  रही  है  ।  मुद्दा  अलग  है  ।  जब  तक
 दिल्‍ली  को  राज्य  का  दर्जा  नहीं  मिल  जब  तक  संरचना  का  निर्णय  नहीं  हो  तब  तक
 चुनाव  क॑से  हो  सकते  एक  ही  सांस  में  खुराना  जो  हमें  देशद्रोही
 घोखेबाज  कहते  हैं  तथा  यहू  कहते  हैं  कि  हम  दिल्‍ली  को  राज्य  का  दर्जा  देने  तथा  चुनाव
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 करवाने  के  प्रति  निर्णय  नहीं  ले  रहे  हैं  तथा  दूसरे  ही  सांस  में  वे  कहते  हैं  कि  चुनाव  होने  चाहिये  ।
 जब  तक  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  प्रदान  करने  का  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हो  तब  तक

 चुनाव  कंसे  करवाये  जा  सकते  हैं  ?

 भरी  निर्मल  कांति  खटर्जो  :  सत्ता  पार्टी  का  देश  भर  में  पंचायत  अथवा
 नगर  पालिकाओं  के  चुनाव  न  करवाने  का  पुराना  इतिहास  साधारण-सा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या
 यह  अल्पसंख्यक  सरकार  अपनी  पुरानी  परम्परा  से  हट  कर  दिल्ली  में  चुनाव  करवायेगी  ?  इसी  प्रश्न
 का  उत्तर  सदन  के  नेता  को  देना  भाहिए  ।

 क्री  दिग्विजय  सिंह  :  मध्य  प्रदेश  में  भी  स्थानीय  निकायों  के  चुनाव  नहीं  हुए  हैं  ।  उसके  बारे
 में  आपका  क्‍या  कहना  है  ?

 भरी  मदन  लाल  ख्राना  :  मंट्रोपालिटन  कोंसिल  का  सवाल  है  जो  असेम्वली  की  तरह  है  ।

 कौ  दिग्विजय  सिह  :  आप  दिल्ली  का  इश्यू  तो  तैयार  कीजिये  ।

 ]

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्यों  के
 इस  वियार  से  सहमति  अ्यक्त  करना  चाहता  हूं  कि  चाहे  यह  दिल्‍ली  पंजाब  कश्मीर  हो
 अथवा  देश  का  कोई  भी  हिस्सा  हर  जगह  लोकतांत्रिक  प्रणाली  होनी  अब  इसके  लिए
 ऐसी  स्थितियां  कई  बार  अवश्य  उत्पन्न  होती  हैं  जबकि  कई  बार  न्यायोचित  कारणों  से  कई  बार

 अनुचित  कारणों  से  कि  हसमें  अवरोध  उत्पन्न  हो  जाता  है  ।

 भो  इसाजोीत  गप्त  :  मेरे  विचार  में  आप  दिल्ली  की  तुलना  पंजाब  अथवा  कश्मीर  में  नहीं
 कर  रहे  हैं  ।

 भरी  मर्जुन  सिह  :  नहीं  मैं  केवल  तथ्य  उजागर  कर  रहा  हूं  ।  मैं  कोई  तुलना  नहीं  कर  रहा
 हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  वरिष्ठ  सदस्य  द्वारा  यहां  पर  कहा  गया  कि  जब  श्री  वी०  पी०  सिंह  प्रधान
 मंत्री  थे  तो  इस  संबंध  में  आश्वासन  दिया  गया  तथा  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  अगर  उनका  हरादा
 सच्चा  था  तो  उसके  लिए  11  महीने  की  अवधि  पर्याप्त  थी  |  परन्तु  यह  एक  अलग  बात  है  |  मैं  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  चुनाव  करवाने  का  मुदहा  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 भरी  सैफुहीन  थोघरी  :  गंभीरता  से  विचाराधीन  है  ।

 श्री  अर्जुन  विचाराधीन  का  अर्थ  गंभीरता  से  विचाराधीन  ही  होता  कोई  भी
 मामला  निष्क्रिय  रूप  में  विबाराधीन  नहीं  होता  ।  माननीय  गृह  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि  एक  संबंध  में
 क्या  किया  जा  रहा  है|

 भी  सदन  लाल  5  दिसम्बर  को  नोटिफिकेशन  हो  रहा  हम  चाहते  हैं  कि

 5  दिसम्बर  से  पहले  इसका  फ़ेसला  करें  ।
 अनतजना  जन  पक  ता>++न
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 ]
 क्री  बस॒देव  आचार्य  :  संयुवत  राष्ट्र  संघ  ने  आनन्दमार्गी  संस्था  को  एक

 स्वयंसेवी  संस्था  के  रूप  में  सहायता  कार्य  करने  के  लिए  मान्यता  प्रदान  कर  दी  यह  संस्था
 विघटन  का  री  गतिविधियों  में  लगी  हुई  है  ।  यह  आनन्दमार्गी  संस्था  वर्ष  1961  में  स्थापित  की  गई
 थी  तथा  इसका  मुख्यालय  मेरे  जिला  पुरुलिया  में  भूमि  हथिया  कर  बनाया  गया  था  ।  वर्ष  1961  से
 वहां  पर  बहुत-सी  झड़पें  हो  चुकी  हैं  ।  इस  संस्था  को  कई  देशों  से  अनुदान  प्राप्त  होता  इन
 आनन्दमागियों  ने  1977  में  भारतीय  उच्चायुक्‍तत  पर  आक्रमण  किया  था  तथा  1975  में  कई
 राजनयिकों  को  आहत  किया  था  ।  वे  तत्कालीन  रेल  मंत्री  ललित  नारायण  मिश्रा  की  हन्या  के  लिए
 भी  जिम्मेदार  यह  तथ्य  जांच  समिति  द्वारा  उजागर  किया  गया  था  *'******

 ||  दि  अब अबल

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  सभी  ऐतिहासिक  तथ्य  देने  जा  रहे  हैं  अथवा  संयुक्त  राष्ट्र  संध
 द्वारा  इसे  प्रदान  की  गई  मान्यता  के  मुद्दे  पर  आओगे  ?

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  संस्था  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  का  में  अवध
 घोषित  कर  दी  गई  थी  ?  इस  संस्था  ने  प्रमुद्धों  में  श्री  मोरारजी  देसाई  की  हत्या  का  षड़यन्त्र  रचा
 जबकि  वे  सिडनी  में  राष्ट्रमण्डल  देशों  के  प्रमुद्धों  के  सम्मेलन  में  भाग  ले  रहे  थे  ।  एक  संस्था  के  कुछ
 सदस्यों  को  पिछले  वर्ष  पंजाब  की  सीमा  पर  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  वे  ऐसे  हथियार  ले  जा  रहे
 थे  जिन्हें  पाकिस्तान  से  तस्करी  करके  लाया  गया  था  ।  एक  सम्बन्ध  में  तत्कालीन  गृह  मंत्री  श्री  मुफ्ती
 मोहम्मद  सईद  ने  वक्तव्य  भी  दिया  था  ।  उन्होंने  पिछले  वर्ष  इस  सदन  में  बताया  था  कि  किस
 प्रकार  यह  संस्था  घामिक  गतिविधियों  की  आड़  में  विधटनकारी  तथा  हिसात्मक  गतिविधियों  में
 लिप्त  है  ।

 आनन्दमार्गियों  ने  इस  देश  के  कुछ  राजनंतिक  नेताओं  की  हत्या  का  भी  षड़यन्त्र  रचा
 उन्होंने  मनीला  में  एक  सम्मेलन  किया  था  जिसमें  हमारे  राजनैतिक  नेताओं  की  हत्या  का  षडयन्त्र
 रया  था  |  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  भी  इस  संस्था  की  गतिविधियों  पर  श्वेत  पत्र
 जारी  किया  है|  मुझे  एक  बात  पर  आश्चयं  है  कि  यह  जो  कि  लोगों  को

 गरीब  लोगों  की  जमीन  पर  भवंध  कब्जा  करने  जेसी  गतिविधियों  में  लगी  हुई  उसे  संयुक्त
 राष्ट्र  संघ  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  करने  में  सफलता  कैसे  मिल  गई  ।  इसके  प्रति  भारत  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  मान्यता  को  वापस  लिया  जाना  चाहिए  |  क्‍या
 सरकार  यह  मुद्दा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  समक्ष  उठायेगी  अथवा  नहीं  ?

 करी  सोमनाथ  चटओं  :  उन्हें  यह  मुह  उठाना  ही  चाहिए  इसमें  कोई  शंका
 नहीं  है  ।

 श्री  चमर्ञीत  यादव  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  स्थायी  प्रतिनिधि
 न  पट  ल  डी  क  नहीं  ऊँ  ने  ढ्मबरी द्वारा  यह  मामला  उठाया

 गया  है  अथवा  नहीं  |  यह  अचानक  नहीं  हुआ  है  ।  मुझे  इसकी  छा
 महीने  पहले  से  जानकारी  है  ।

 झरी  निर्मल  कांति  चटर्जों  :  सरकार  ने  अब  तक  क्या  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  विदेश  मंत्री  यहां  पर  उपस्थित  नहीं  उन्हें  तथ्यों  की जानकारी  लेनी

 पड़ेगी

 । यह मुद्दा संसद के समक्ष प्रश्न के रूप में भी लाया जा सकता आपने इसके लिए 250
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 नोटिस  नहीं  दिया  तथा  शून्यकाल  के  दोरान  यह  मुद्दा  उठा  दिया  तथा  अब  आप  इसका  तुरन्त  उत्तर
 प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  सरकार  मुद्दे  पर  विचार  करके  इसका  उत्तर  देगी  ।

 सोसना
 5  ~

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  सदन  के  नेता  को  इस  संबंध  में  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी
 7 होगी  ५

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  के  निदेश  को  नोट
 कर  लिया  है  ।  मुद्दे  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  संबंधित  मंत्री  महोदय  उसका  उत्तर

 भो  सोमनाथ  चटजों  :  रेलवे  कमंचारियों  की  बहाली  की  तरह  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  ऐसे  मत  कीजिए  ।

 कुमारी  फ़रिडा  तोपनो  :  अध्यक्ष  महोदय  लारसेन  तथा  टुब्रो
 उड़ीसा  के  कमंचारी  अच्छी  तथा  एक  समान  पदोन्नति  की  अतिरिक्त  लाभ  पर  8  प्रतिशत

 अनुग्रह  राशि  तथा  स्थानीय  विस्थापित  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  पिछले  छः  महीने  से
 मांग  कर  रहे  हैं  परन्तु  अभी  तक  इस  संबंध  में  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  अब  वे  28-10-91  से
 आमरण  अनशन  पर  बंठे  हुए  हैं  तथा  तीन  कमंचारियों  की  स्थिति  काफी  गंभीरं  बनी  हुई  मैं
 आपके  माध्यम  से  सरकार  को  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  निवेदन  करता  हूं  कि  वह
 प्रबंधन  को  बातचीत  के  द्वारा  मामले  को  सुलझाने  का  निदेश

 हु

 ]
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 श्री  अश्विन्द  शत्रिवेदों  :  अध्यक्ष  पूरे  गुजरात  में  अकाल  के  बादल  छाए

 हुए  हैं  ।  सबसे  ज्यादा  अकाल  का  प्रभाव  जूनागढ़
 और  कचछ्छ  में  पड़ा  पानी  की  विकट  समस्या  किसानों  के  पास  आमदनी  नहीं  है  ।  सरकार  ने
 अभी  तक  कोई  इंतजाम  नहीं  किया  है  और  लोग  अपने  पशुधन  को  लेकर  एक  जमह  से  दूसरी  जगह
 पर  स्थानांतरण  कर  रहे  हैं  ओर  इसको  रोकने  के  लिए  तथा  घास-चारे  के  लिए  सरकार  कोई  प्रबंध
 नहीं  कर  रही  है  ।  सरकार  ने  जिला-बन्दी  कर  दी  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  पर  घास  ले  जाने
 पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  है  |  मेरी  आपसे  विनती  है  कि  इस  सूद्ध  के  अंदर  कोई  भी  प्राणी  भूख
 तथा  प्यास  से  न  मरे  तथा  मेरी  यह  प्रार्थना  भी  है  कि  केन्द्र  की  तरफ  यहां  से  एक  डेपुटेशन
 जो  वहां  जाकर  देखभाल  करे  कि  किन-किन  जिलों  में  सूखा  पड़ा  है  ओर  उसके  अनुसार  कारंवाई  की
 जाए  क्‍योंकि  जो  सरकार  वहां  चल  रही  है  वह  मायनारिटी  की  सरकार  है  ओर  पूरा  ध्यान  वहां  के
 लोगों  के  कल्याण  पर  नहीं  दे  रही  है  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  यहां  से  कोई  डंपुटेशन  जाना
 चाहिए  जो  यह  पता  लगाए  कि  इस  सूखे  के  कारण  वहां  पर  कितने  पशु  और  कितने  आदमी  मरे  हैं  ।
 वहां  पर  लोग  अपने  जानवरों  को  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  ले  जाकर  कत्लखाने  में  बेच  रहे  हैं  ।

 भरी  विग्विजय  सिंह  :  अध्यक्ष  सूखा  तो  मध्य  प्रदेश  में  भी  बहुत से  क्षेत्रों
 में  पड़ा

 अध्यक्ष  भहोवय  :  मैं  आपके  पास  भी  आऊंगा  ।  यह  गुजरात  के  बारे  में  था  ।
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 श्री  हरिन  पाठक्त  :  अध्यक्ष  मेरे  क्षेत्र  में  भी  बहुत  सूखा  पड़ा  हुआ
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पाठक  अगर  आप  इतने  ही  पर्टिकुलर  तो  आप  प्रश्न  दे  देते  ।
 )

 क्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  प्रतापगढ़  जिले  में  स्थित
 आटो  ट्रेक्टर  को  सिपानी  उद्योग  बंगलोर  को  बेचे  जाने  ओर  सिपानी  उद्योग  समूह  द्वारा  उसमें
 तालाबंदी  का  विरोध  करने  वाले  लगभग  €00  श्रमिकों  को  उन्‍नाव  तथा  रायबरेली  के
 जिलों  में  बंद  बर  रखा  गया  है  ।  ये  श्रमिक  तालाबंदी  एवं  श्रमिकों  की  छंटनी  को  ओद्योगिक  विवाद
 अधिनियम  की  धाराओं  का  उल्लंघन  मानते  उनका  दावा  सही  भी  आज  तालाबंदी  एवं
 छंटनी  के  कारण  इन  श्रमिकों  के  परिवारों  के  सामने  भुरमरी  को  स्थिति  पैदा  हो  गयी  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  मोजदा  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बेचे  गये  तीन  सीग्रेंट  का रखानों  को  ब्रापस
 अपने  अधिकार  में  लेकर  पुनः  चालू  कर  दिया  पर  अपने  वायदे  के  मुताबिक  प्रतापगढ़  स्थित
 उपरोक्‍्स  आटो  ट्रेक्टर  कारखाने  को  वापस  अपने  कब्जे  में  पता  नहीं  क्यों  नहीं  लिया  ।

 अदालत  के  सटे  के  कारण  उक्त  कारखाने  के  सभी  शेयर  भी  अभी  सरकार  के  पास  हैं  ।
 जिसके  पास  5  प्रतिशत  शेयर  होते  हैं  वही  संबद्ध  प्रतिष्ठान  का  मालिक  हो  जाता  है  ।  लेकिन  जाटो

 ट्रेक्टर  के  मामले  में  सिपानी  के  पास  अभी  एक  भी  शेयर  नहीं  है  फिर  भी  वह  मालिक  बला  बंठा

 हमारी  सरकार  से  मांग  है  कि  जिस  तरह  3०  प्र०  के  सीमेंट  कारखानों  का  सोदा  रहू  कर
 सरकार  उन्हें  अपने  हाथ  में  लेकर  चला  रही  है  उसी  तरह  से  आटो  ट्रेक्टर  का  सोदा  रहू  कर  उसे
 अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  निर्देश  दे  ।  आटो  ट्रेक्टर  के  गिरफ्तार  श्रमिकों
 को  रिहा  कराए  तथा  उक्त  कारखाने  की  तालाबंदी  समाप्त  करने  का  प्रदेश  सरकार  को  निर्देश  दे  ।

 ]
 श्रीमतो  धासवा  राजेश्बरो  :  अध्यक्ष  पिछले  पांच  वर्षों  से  बेल्लारी  में

 दिमागी  बुखार  का  प्रकोप  बना  हुआ  है  ।  बेल्लारी  में  आंध्र  आमनन्‍्तपुर  तथा  कुरनूल  जंसे  पड़ोसी
 जिलों  तथा  कर्नाटक  के  चित्रदुगं  और  रायचूर  जिलों  में  भी  दिमागी  बुखार  के  मरीज  बाते

 पहले  ही  इस  वर्ष  ।6  मौतें  हो  चुकी  हैं  तथा  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  दिमागी  बुखार  के  80  मरीज
 दाखिल  हैं  ।  अभी  तो  दिमागी  बुखार  है  या  नहीं  इस  बात  की  पुष्टि  के  लिए  रोगियों  के  खून  के
 संम्पल  जांच  के  लिए  बंगलोर  अथवा  पुणे  भेजे  जाते  जब  तक  जांच  रिपोर्ट  आती  है  तब  तक

 जो  कि  अधिकतर  बच्चे  होते  या  तो  मर  चुके  होते  या  फिर  डिस्चाजं  हो  चुके  होंते
 यही  नहीं  बरन  जांच  सुविधा  के  अभाव  में  इस  महामारी  सबंधी  ठोस  जानकारी  नहीं  मिल  पाती
 है  ओर  इसलिए  वंज्ञानिक  तरीके  से  किप्ती  भी  इलाके  में  समय  पर  विरोधात्मक  उपाय  भी  नहीं

 हो  पाते  हैं  ।

 बेललारीਂ  आपसे  सविनय  अनुरोध  करता  है  कि  बेल्लारी  में
 नेशनल  इंस्टीआ्यूट  आफ  वायरोलोजी  पुणे  के  तत्वावधान  में  डायम्नोस्टिक  तथा  रिस््च  वायरल  यूनिट
 स्थापित  किया  जाए  जिसमें  कि  स्थानीय  सरकारी  मंडिकल  कालेज  का  सक्रिय  योगदान  लिया
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 इसे  यथावधि  देश  के  इस  भाग  में  एक  माडल  यूनिट  के  रूप  में  विकसित  किया  जा  सकता  यह
 संस्था  केवल  कर्नाटक  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  आंध्र  प्रदेश  के लिए  भी  काफी  सहायक  सिद्ध

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  अध्यक्ष  सोयाबीन  उद्योग  में  लगने  वाला

 हेक्जेन  नामक  रसायन  जिसकी  आपूर्ति  केन्द्र  सरकार  द्वारा  की  जानी  होती  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम
 कार्पोरेशन  और  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  के  द्वारा  विगत  महीनों  और  खासकर  एक  सप्ताह  के
 अन्दर  उसकी  आपूर्ति  ठीक  न  होने  से  देशभर  के  सोयाबीन  उच्चोग  पर  विपरीत  प्रऋ्नब  पड़  रहा  है
 विशेषकर र  मध्य  प्रदेश  में  जबकि  मध्य  प्रदेश  में  सबसे  ज्यादा  सोयाबीन  के  संयंत्र  लगे  हुए  ऐसी
 स्थिति  में  इस  हेक्जेन  नामक  रसायन  की  आपूर्ति  शीघ्र  की  जानी  आवश्यक  ऐसी  दस्त  हजार
 किलो  लीटर  की  आपूर्ति  के  स्थान  पर  केवल  चार  हजार  मात्र  आपूर्ति  की  गई  इसके  कारण
 सोयाबीन  उद्योम  बन्द  होने  की  स्थिति  में  भा  गये  हैं  ।  इससे  हजारों  मजदूर  बेकार  हो  सकते  हैं  ।
 सोयाबीन  खली  जो  बाहर  भेजते  हैं  वह  अब  निर्यात  भी  नहीं  हो  रही  है  जिसके  कारण  विदेशी

 मुद्रा  की  प्राप्ति  पर  भो  उसका  विपरीत  असर  हो  रहा  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  क्योंकि

 पैट्रोलियम  पदार्थ  केन्द्र  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  की  चीज  केन्द्र  सरकार  हस्तक्षेप  करके  जल्दी  से
 जल्दी  हेक्जेन  पदार्थ  उपलब्ध  कराएं  ताकि  देश  के  और  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  के  सोयाबीन  उद्योग
 किसी  प्रकार  से  प्रभावित  न  हों  और  वे  ठीक  से  चल  सकें  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  अध्यक्ष  संपूर्ण  मध्य  प्रदेश  में  सूखा  पड़ा  हुआ  है  ।  हालांकि  मध्य
 प्रदेश  शासन  ने  सूखा  घोषित  कर  दिया  है  लेकिन  न  लगान  स्थगित  न  करों  की  वसूली  स्थगित

 न  कोई  राहत  काय  खोला  गया  है  ।  पूरे  स्थान  पर  मजदूरों  का  पलायन  हो  रहा  है  और  पेयजल
 की  पूरी  तरह  से  अभ्यवस्था  है  ।  एक  पैसा  भी  जिलों  में  नहीं  भेजा  केवल  झाबुआ  जिले  में  शुनाव
 के  लिए  थोडा  भेजा  गया  था  ।  राहत  काय॑  बन्द  पड़े  हैं  |  पांडेय  जी  ने  जो  ऐग्जीन  की  बात  की

 सोयाबीन  उद्योग  को  चलाने  के  लिए  ऐग्जीन  की  व्यवस्था  तत्काल  करनी  चाहिए  ।  सम्पूर्ण
 सोयाबीन  उद्योग  ठंडा  पड़ा  हुआ  है  जिसकी  वजह  से  सोयाबीन  के  भाव  में  भी  फर्क  आने  वाला  है  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  कहा  जाए  कि  राहत  काय  तत्काल  चालू  करे
 ताकि  पलायन  रुक  सके  ।

 झो  मोहन  सिह  :  अध्यक्ष  गोरखपुर  स्थित  खाद  का  कारखाना  बंद  होने
 से  हजारों  मजदूर  जो  खाद  के  कारखाने  पर  निभंर  रहते  थे  आज  सड़क  पर  जला  गए

 )

 की  गुमानसल  लोढ़ा  :  अध्यक्ष  मैं  चार  दिन  से  लगातार  आपसे  निवेदन  कर
 रहा  हूं  ।  10  दिसम्बर  को  तीन  बीघा  का  क्षेत्र  जो  बंगलादेश  को  दिया  आ  रहा  उसके  संबंध  में

 मुझे  आपसे  निवेदन  करना  है  ।''

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आपको  अगर  यह  मालम  है  कि  10  तारीख  को  द्रे  रहे  हैं  तो  मैं  गवनंमेंट
 को  स्टेटमेंट  देने  के  लिए  कहूंगा  ।

 विद
 आप

 ऐसे  नहीं  बोल  यदि  आप  कहते हैं  कि  ऐसा  किया  जा  रहा  है  तो  इसका  आपको
 उत्तरदायित्व लेना

 ॥  ह
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 ओर  गुमानमल  लोढ़ा  :  इस  बारे  में  दिल्ली  में  मीटिंग  हो  चुकी  ज्योति  बसु  जी  उसमें

 आये  थे

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रगर  आप  जिम्मेवारी  से  कहें  तो  मैं  सरकार  को  वक्‍तब्य  देने  क ेलिए  कह
 सकता  हूं  ।  परन्तु  आपको  जिम्मेवारी  लेनी  होगी  ।  पहले  आप  मंत्री  महोदय  से  जानकारी  ले
 ऐसे  नहीं  होगा  ।

 शी  सोहन  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  गोरखपुर  के  खाद  के  कारखाने  के  बन्दी  का  मामला
 उठा  रहा  हूं  ।  आज  सम्पूर्ण  उत्तर  प्रदेश  की  खुशहाली  का  एकमात्र  माध्यम  गोरखपुर  का  खाद  का
 कारखाना  है  |  ढाई  हजार  के  करीब  मजदूर  इसके  बन्द  होने  से  आज  सड़क  पर  आ  गये  हैं  |  ढ़ाई
 हजार  देनिक  वेतन  के  श्रमिक  नौकरी  से  निकाल  दिये  गये  हैं  ओर  ढ़ाई  हजार  श्रमिक  जो  कि  नियमित
 तोर  पर  उनको  आज  वेतन  नहीं  मिल  रहा  उनके  भी  सामने  भुखमरी  की  स्थिति  साढ़े
 पांच  सौ  टन  यूरिया  प्रतिदिन  तेयार  करने  वाला  वह  फर्टिलाइजर  का  कारखाना  था  ।  आज  पूरे  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  की  खाद  की  जो  आपूर्ति  वह  विदेशी  खाद  मंगा  कर  की  जा  रही  उस  कारखाने
 के  बन्द  होने  से  विदेशी  मुद्रा  बरबाद  हो  रही  23  करोड़  रुपया  हर  साल  उसकी  बन्दी  की

 बजह  से  फटिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  को  घाटा  हो  रहा  लेकिन  अफसोस  की  बात  है  कि

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  उसी  के  साथ  दो  फरटिलाइजर  के  कारखाने  ओर  भी  जो  बंद  उनको  आर्थिक

 सहा  पता  देकर  फिर  से  चालू  कर  दिया  लेकिन  गोरखपुर  के  खाद  के  कारखाने  के  ऊपर  सरकार  की

 कुछ  कोप  की  दृष्टि  है  ।  आज  सम्पूर्ण  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  चूंकि  वही  एक  बड़ा  संस्थान  केन्द्रीय
 सरकार  की  ओर  से  बड़े  औद्योगिक  संस्थान  के  रूप  में  स्थापित  उसके  चलते  छोटी-छोटी  इकाइयां
 वहां  कार्यरत  वे  सारी  इकाइयां  आज  बन्द  हो  भई  इसलिये  एक  भोद्योगिक  वातावरण  संपृण
 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  उसकी  बन्दी  की  वजह  से  समाप्त  हो  रहा  मैं  सरकार  से  आग्रह  करना

 चाहता  हूं  कि  पूरी  कोशिश  करके  गोरखपुर  के  उवंरक  के  कारखाने  को  तत्काल  चलाने  की  कोशिश
 की  जाये  जिससे  श्रमिकों  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  में  हम  सक्षम  हो  सके  ।

 श्री  के०  पी०  रेडस्या  यादव  :  माननीय  अध्यक्ष  आंध्र  प्रदेश  में  काम
 को  सूत  तथा  रंगों  की  कीमतों  में  अत्यधिक  बढ़ौतरी  अर्थात्‌  1988  के  मुकाबले  में  कीमतों  में
 शत-प्रतिशत  बढ़ौतरी  इत्यादि  के  परिणामस्वरूप  95  बुनकरों  की  भूख  से  मोत  हो  गई  ।  बिजली
 करघों  पर  बने  कपड़े  के  साथ  कड़ी  प्रतिस्पर्दा  के  कारण  हथक  रधों  पर  बने  कपड़े  की  कीमतों  में  काफी
 कमी  करनी  पड़ी  तथा  यह  कीमत  5  रुपए  प्रति  साड़ो  तक  आ  गई  जिससे  कि  उन्हें  मजदूरी  भी  नहीं
 मिल  पाती  थी  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  लगभग  5.50  लाख  हथकरघे  हैं  ओर  सबके  सब  आंप्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा
 बुनकरों  के  बारे  में  लिए  गए  अलोकतांत्रिक  और  अमानवीय  निर्णयों  के  कारण  बन्द  पड़े  इन
 गरीब  बुनकरों  की  दु्दंशा  के  निम्नलिखित  कारण  हैं  :
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 1.  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  एक  सरकारी  आदेश  द्वारा  समाज  कल्याण  विभागों  द्वारा
 में  बने  कपड़े  की  खरीद  पर  पाबन्दी  लगा  दी  ।  श्री  एन०  टी०  आर०  के  शासनकाल  के  दौरान

 महानिदेशक  ने  हथकरघों  पर  बना  सारा  कपड़ा  समाज  कल्याण  विभाग  तथा  दूसरे  सरकारी  विभागों
 द्वारा  खरीदने  के  आदेश  दिए  थे  ।

 2.  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्लाथਂ  के  उत्पादन  में  25  प्रतिशत  की  कमी  कर  दी  है  ।

 3.  शीषं  संस्था  बुनकरों  के  हितों  की  रक्षा  में  असफल  रही  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 बुनकरों  को  40  करोड़  रुपए  का  भुगतान  करने  में  असफल  रही  है  ।

 4.  आंध्र  प्रदेश  में  लगातार  चक्रवातों  के  आने  के  बुनकरों  के

 सम्पत्ति  इत्यादि  नष्ट  हो  गए  तथ्रा  सरकार  ने  200  रुपए  प्रति  परिवार  के  अतिरिक्त  और  कोई

 सहायता  उपलब्ध  नहीं  करवाई  है  ।
 ह

 5.  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  रियायती  दर  पर  राशन  भी  उपलब्ध  नहीं  करवाया  जाता

 है  ।

 यह  एक  शमंनाक  बात  है  कि  स्वतन्त्रता  के  44  वर्ष  बाद  भी  भूख  के  कारण  95  मोतें  हुईं
 जबकि  हमारें  प्रधानमन्त्री  श्रीलंका  तथा  दूसरे  देशों  को  हवाई  जहाजों  में  भरकर  भोजन  तथा  संकडों
 टन  चावल  भेज  रहे  हैं  और  उनके  अपने  भाई-बन्धु  भूख  से  मर  रहे  हैं  ओर  5.50  लाख  परिवारों
 की  स्थिति  अत्यंत  दंडनीय  हो  गई  है  ।

 इसलिए  मैं  भारत  सरकार  तथा  कपड़ा  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  आंध्र  प्रदेश  के  गैर
 जिम्मेदार  मुख्यमंत्री  से  पूछताछ  करें  तथा  5.50  लाख  बुनकरों  के  परिवारों  के  दुःछों  का  निवारण
 करने  में  सहायता  करें  ।

 ]
 भरी  तेज  नारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरे  लिए  भी  समय  हो  तो  दिया  जाब  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इनके  बाद  समय  देता  हुं  ।

 झीमती  प्रतिभा  देवोसिह  पाटोल  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  में  बहुत-सी  जगह
 करीब-क  रीब  ढाई  महीने  से  बरसात  नहीं  कुछ  में  अभी-अभी  हुई  ।  कुछ  इलाकों  अगर  2-4

 तालकों  को  छोड़  दिया  जाये  तो  बहुत  ही  खराब  स्थिति  हो  रही  है  ।  हमने  केन्द्रीय  शासन  से  बहुत

 कुछ  मांगा  है  कि
 मदद  की  जाय  लेकिन  अभी  कोई  मदद  नहीं  हो  रही  है  इसलिए  कि  वहां  सूखा  इस

 प्रकार  से  हो  रहा  है  कि  पीने  के  पानी  की  दिक्कत  हो  रही  है  ।  कई-कई  जगह  तो  ऐसा  है  कि  वहां
 अगले  महीने  से  पीने  का  पानी  नहीं  इस  प्रकार  को  सिचुएशन  हो  रही  इसके  लिए
 केन्द्रीय  शासन  के  पास  महाराष्ट्र  शासन  ने  मदद  के  लिए  भेजा  हुआ  है  लेकिन  मदद  नहीं  आ  रही  है
 तो  हम  केन्द्रीय  शासन  से  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  महाराष्ट्र  शासन  ने  जो  भी  मदद  मांगी  उसके

 मुताबिक  जल्दी  से  जल्दी  दी  जाए  ।

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  बिहार  राज्य  के  भोजपुर  जिले  में  जगदीशपुर  अंचल  में
 1989,  में  4  करोड़  85  लाख  30  हजार  रुपये  की  लागत  से  एक  पावर  ग्रिड  का  शिलान्यास  हुआ

 यह  भारत  सरकार  की  योजना  इस  पर  6  लाख  रुपया  खर्च  होने  के  बाद  सरकार  ते
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 इसका  काम  बन्द  कर  दिया  है  और  यहां  से  कोई  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  मिल  रहा  यह  पैसा
 भारत  सरकार  को  ही  देना  मैंने  भारत  सरकार  के  पास  कई  बार  पत्र  लिखे  और  बिहार  सरकार
 के  मुख्य  मंत्री  ने कहा  कि  पावर  ग्रिड  में  काम  लगाया  जाय  तो  इसमें  हमें  कोई  एतराज  नहीं  है
 लेकिन  कई  बार  पूछने  के  बाद  कल  मुझे  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  भारत  सरकार  के  उर्जा  मंत्री  के
 माध्यम  जिसमें  लिखा  गया  है  कि  इसके  लिए  आप  बिहार  सरकार  के  बिजली  बोडं  से  सम्पर्क

 बह  भारत  सरकार  द्वारा  बिहार  में  पाबर  ग्रिड  बनाने  का  सवाल  है  और  यह  भारत  सरकार
 की  ही  योजना  अगर  भारत  सरकार  4  करोड़  85  लाख  30  हजार  रुपया  नहीं  देगी  तो  मैं

 अध्यक्ष  महोदय  के  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  दिसम्बर  महीने  में  किसी  भी  तारीख  से

 अनिश्चितकालीन  घरने  पर  लोक  सभा  के  सामने  बेढूंगा  ओर  जव  तक  भारत  सरकार  यह  रुपया

 प्रिड  बनवाने  के  लिए  नहीं  देगी  तब  तक  मेरा  धरना  समाप्त  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मैं  अध्यक्ष

 महोदय  के  माध्यम  से  कहना  चाहता  भारत  सरकार  से  कि  4  करोड़  85  लाख  30  हजार  रुपये
 की  लागत  से  भोजपुर  जिले  में  जगदीशपुर  में  जो  पावर  ग्रिड  बनने  वाला  उसको  यह  रुपया  दे
 दिया  जाय  ।  चुनाव  में  हारने  के  बाद  कांग्रेस  की  हुकूमत  जाने  के  बाद  फिर  कांग्रेस  की  हुकूमत
 आई  है  इसलिए  इनकी  नियत  खराब  नहीं  होनी  चाहिए  और  रुपया  जल्दी  से  जल्दी  दे  दिया  जाना

 आऋहिए  जिससे  कि  पावर  बप्रिड  का  काम  समय  पर  हो  सके  ।

 इन्हीं  बातों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  )

 क्रो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हमने  एडजनेमेंट  मोशन  का  नोटिस  दिया

 है  ।  यदि  आप  हमें  एलाउ  नहीं  करेंगे  तो  हम  लोग  वाक  आउट  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 12.37  न०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 खाद्य  तिलहन  ओर  लाश  तेल  दूसरा  संोघन
 1991  और  भारतीय  मानक  व्यूरो  संगमों  को

 1991

 लागरिक  पूति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  संगो  कमालुहीन  :
 |  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 1.  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत
 खाद्य  तिसलहन  ओर  खाद्य  तेल  दूसरा  संशोधन  1991,
 जो  26  1991  के  भोरत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  485

 में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 2.  भारतीय  मानक  ब्यूरो  1986  की  घारा  39  के  अंतर्गत  भारतीय  मानक

 ब्यूरो  संग्मों  को  1991,  जो  9  1991  के
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 भारत
 <<

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  619  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 [  भ्रंथालय  भें  रखो  गयी  ।  देशिए  संज्या  एल०  टी०  761/91]

 अखिल  भारतोय  सेवाएं  1951  आदि  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरेट  :  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  अश्विल  भारतीय  सेवा  1951  की  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अंतगंत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 नी

 भारतीय  वन  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  तीसरा  संशोधन
 1991,  जो  24  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  473  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेव  दूसरा  संझोधन  1991,  जो  24
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  474  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  बन  सेवा  तीसरा  संशोधन  1991,  जो  14
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  526  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  की  सदस्य  संछूया  का  चोथा  संशोधन
 1991  जो  14  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  527  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  चोथा  संशोधन  1991,  जो  5
 1991  के  भारत  के  राजपतज्र  में  अधिसूचना  संद्या  सा०  का०  नि०  564  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  कौ  सबद्ृध्य  संख्या  का  पांचवां  संशोधन
 1991,  जो  5  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संद्या  सा०  का०  नि०  565  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  पांचवां  संशोधन  1991,  जो  19
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संस्या  सा०  का०  नि०  583  में

 प्रकाशित  हुए  वे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  छठा  संशोधन
 1991,  जो  19  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का»  नि०  584  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संस्या  का  दूसरा  संशोधन
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 1991,  जो  13  1991  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या सा०  का०  नि०  403  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  चौथा  संशोधन  1991,  जो  13
 1991  के  भारत  के  राजपतन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  404  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  पहला
 संशोधन  1991,  जो  7  1991  के  भारत  के  राजपत्र  3

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  492  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पहला  संशोधन  1991,  जो
 7  1991  के  भारत  के  राजपत्र  से  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 493  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  तीसरा  संशोधन
 1991,  जो  21  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  537  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  छठा  संशोधन  1991,  जो  19
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  585  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  पांचवा  संशोधन
 1991,  जो  19  1991  के  भारत  के  राजपतन्र  में  अधिसचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  586  में  प्रकाशित  हुए
 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  चौथा  संशोधन

 1991,  जो  19  1991  के  भारत  के  राजप्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  587  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  पांचवां  श्रंशोधघन  1991,  जो  19
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 588  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  पये  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  762/91]

 (2)  भारतीय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 भारतीय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 में  रखो  गयो  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  763/91]
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 (3)  क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  !

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  764/91]

 (4)  क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  चंडीगढ़  के  वर्ष  1990-91  के  बा्धिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  चंडीगढ़  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संक्या  एल०  टो०  765/91]

 ऑटोभमोटिय  श्सि्च  एसोसिएशन  आफ  पुणे  के  वर्ष  1989-90  ओर  केम्त्रोय

 लगदी  ओर  कागज  अनुसंधान  सहारनपुर  के  बष  1990-91
 के  बाधिक  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  की  सरकार  हारा  समोक्षा

 उदच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हू  :

 (1)  ऑटोमोटिव  रिसर्च  एसोसियेशन  आफ  पुणे  के  वर्ष  1989-90  के
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 ऑटोमोटिव  रिसर्च  एसोसियेशन  आफ  पुणे  के  वर्ष  1989-90  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  766/91]

 (2)  केन्द्रीय  लुगदी  और  कागज  अनुसंधान  सहारनपुर  के  वर्ष  1990-91
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  लुगदी  ओर  कागज  अनुसंधान  सहारनपुर  के  वर्ष  1990-91
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 [  प्रंथालय  में  रखो  गई  ।  वेलिए  संख्या  एल०  ठी०  767/91]

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  बिल्‍लो  के  वर्ष  -990-91
 के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  ओर  बाधिक  प्रतिवेवन

 उच्चोग  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  मैं  कंपनी  1956  की
 घारा  की  उपधारा  (1)  )  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  :--

 259



 राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  कटम्ब  न्यायालय  विधेयक  21  1991
 __~— --

 राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण । (2) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम नई दिल्‍ली का वर्ष का वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक की टिप्पणियां । में रखो गईं | संख्या एल० टो० भ० १० ] राज्य सभा से संदेश : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है न सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम के उपबंधों के अनुसरण मुझे राज्य सभा द्वारा 26 को हुई अपनी बेठक में पारित क्ुटुम्ब न्यायालय की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है |ਂ राज्य सभा द्वारा यथा पारित कुदुम्ध स्थायालय विधेयक महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित कुटुम्ब न्‍्यायालय सभा पटल पर रखता हूं । भ्र० प० भहोदय पोठासीन अनुवाद ] थी चमाजोत यावव ४: श्री राम विलास पासबान में हरिजनों पर फिए गए अत्याचारों के संबंध में एक सूचना दी है और स्वयं दिल्ली में ही जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में एक वरिष्ठ विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के भोजनालय में भोजन नहीं करने दिया गया । जब यह मामला वार्डन की जानकारी में लाया गया तब वाडेन ओर प्रोफ़ेंसरों ने कहा कि यह विद्यार्थियों का आपसी मामला इस बारे मे कुछ नहीं किया गया है हमने अस्पुश्यता विरोधी अधिनियम पारित किया हुआ है भोर जवाहरलाल ने हरू विद्यालय में एक विद्यार्थी के साथ अस्पृश्यता का अ्यगहार किया जा रहा है । पूरे देश में क्या संदेश दिया जा रहा है ? श्री राम विलास पासवान ने यह मुहा उठाया और इसके साथ-साथ पुलिस ४।रा किए जा रहे अत्याचार ओर नहर में शव फेंकने का मुद्दा भी उठाया गया 260



 है  रे
 प्रहापण
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 यदि  आप  यह  मुद्दा  उठाने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ओर  सरकार  के  ध्यान  में  यह  मुद्दा  नहीं
 लाया  जाएगा  तब  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?  मेरा  यह  भ्रनुरोध  है  कि  कृपया  उन्हें  बोलने  का
 मौक  दें  ।  सरकार  सदन  को  यह  आश्वासन  दे  कि  वह  इस  बारे  में  आवश्यक  कदम  उठाएगी  ।

 हम  भी  यही  कह  रहे  ऐसे  मामलों  पर  हमारे  पास  अपना  विरोध  प्रकट  करने  और  सभा
 का  बहिष्कार  करने  के  अलावा  कोई  चारा  नहीं  कृपया  हमें  ऐसा  करने  के  लिए  मजबूर  मत
 करिए

 क्रो  मुकुल  बालकृष्ण  थासनिक  :  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  का  मालला
 अत्यंत  गंभीर  हम  भी  इस  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं

 ''

 ]

 शी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों  :  उपाध्यक्ष  बहुत  गंभीर  मामला  छः
 हरिजनों  को  मारकर  उनको  नहर  में  फेंक  दिया  गया  ''

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  लोग  बैठ  जाइए  ।

 करी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  कृपया  पहले  हमारी  बात  सुनिए  ।  हम  पांच
 व्यक्ति  एक  ही  मुहा  उठा  रहे  माननीय  शहरी  विकास  मंत्री  यहां  उपस्थित  आवास  समिति
 के  सभापति  जी  यहां  लगभग  50  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  और  भूतपूर्य  मंत्री  अनधिकृत  ढंग  से
 सरकारी  आवांसों  में  रह  रहे  लगभग  50  वर्तमान  संसद  सदस्यों  को  अभी  तक  सरकारी  आवास
 नहीं  दिया  गया  है  |  पांच  महीने  का  समय  बीत  चुका  है

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  बेठ  जाएं  ।

 क्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  हम  एंक  ही  मुद्दे  को  उठा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाइए  ।  किसी  भी  विषय  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  तथा  उसे  कायंवाही  बृत्तांत  में  शामिल  करने  के  लिए  एक  सदस्य  को  ही  बोलना  होता  है  ।  यदि
 थार  या  पांच  सदस्य  एक  साथ  बोलते  हैं  तो  यह  ठोक  नहीं  मैं  जानता  हूं  कि कल  भी  आपने  इस

 मुह  पर  आक्रोश  प्रकट  किया  मैं  जानता  हुं  कि  आपका  गंभीर  मामला  है  ।  कोई  भी  इस  विषय

 पर  बोल  सकता  है  ।  बाद  में  श्री  राम  विलास  पासवान  अपनी  बात  कहेंगे  ।

 थी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  उपाध्यक्ष  हमें  बहुत  सारे  एमपीज  ने  इस  प्याइंट  को
 उठाने  के  लिए  कहा  है  ।  बहुत  सारे  सीटिंग  एमपीज  को  एकॉमोडेशन  नहीं  मिला  है  और  पांच  महीने
 बीत  चुके  कुछ  एकक्‍्स-एमपीज  और  एक्स-मिनिस्ट्स  अनअथोराइज्ड  तरीके  से  गबनंमेंट  के

 एकॉमोडेशन  में  हैं  ।  हाउस  कमेटी  के  चेयरमंन  यहां  पर  हैं  और  आनरेबिल  मिनिस्टर  महोदया  भी
 यहाँ  सदन  में  हम  बताना  चाहते  हैं  कि  पांच  महीने  से  हम  सड़क  पर  बेठे  इस  वजह  से  हम
 अपनी  ड्यूटीज  भी  पर  फार्म  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  । हमारे  पास  कोई  एकॉमोडेशन  नहीं  है  और  कुछ
 लोग  नाजायज  तरीके  से  बैठे  हैं  ।  पांच  महीने  बीत  चुके  हैं  और  पांच  महीने  गुजर  उसके
 बाद  यह  हाउस  नहीं  रहेगा  और  हम  बिना  घर  चले  यहां  लोक  सभा  सदन  में  भाते  से
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 कित््््--तत-+  -  =

 पहले  हमें  रोजाना  हाउस  कमेटी  के  सामने  जाना  पड़ता  है  |  हमारे  पास  लोग  आते  हैं  और  हम
 उनको  एडजस्ट  भी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम  आनरेबिल  मिनिस्टर  महोदया  से  हाथ  जोड़  कर  कहते
 हैं  कि हमारी  समस्या  का  समाधान  करें  |  लोग  हमारे  पास  आते  हैं  और  कहते  हैं  कि  हमें
 ऑफ-टरने  एकॉमोडेशन  दिला  हम  उन्हें  कहते  हैं  कि  हम  खद  नहीं  ले  पा  रहे  आपकी  क्‍या
 सेवा  कर  सकते  यह  तीस  लोगों  द्वारा  साइन  किया  हुआ  पत्र  हम  सभा  पटल  पर  रखना  चाहते
 हैं  ।  ''

 ]

 भरी  रास  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  भहोबय  :  आपका  व्यवस्था  का  क्‍या  प्रश्न  है  ?

 क्री  रास  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  कि  शून्य  काल  समाप्त  हो  चुका  है  ।  मंत्रियों  ने
 सभा  पटल  पर  पत्र  रख  दिए  अब  शून्य  काल  नहीं  हो  सकता  है  ।  इन  सभी  महत्वपूर्ण
 मुद्दों  को  कल  उठाने  की  अनुमति  दें  ।  अब  कायंबाही  शुरू  हो  गई  है  ओर  इसे  जारी  रखना
 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  राम  नाईक  ने  का  प्रश्न  उठाया  है|  हम  कार्यवाही  शुरू
 कर  चुके  हैं  |  मैं  जानता  हूं  कि  हमारे  मित्रों  न ेकल  भी  इस  मुद्दे  पर  काफी  आक्रोश  प्रकट  किया  था
 और  अपनी  शिकायतें  बताना  चाहते  यह  आवास  से  संबंधित  मामला  वे  कल  भी  काफी
 उत्तेजित  थे  तथा  सभा  में  उनकी  बात  नहीं  सुनी  गयी  थी  ।  उचित  सर्वेसम्मति  के  अभाव  में  उन्हें
 बोलने  का  अवसर  नहीं  मिल  पाया  मेरे  विचार  से  उन्हें  एक  अवसर  दिया  जाना

 चाहिए
 |

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  से  पूर्वोदाहरण  के  तौर  पर  नहीं  लिया  जा  सकता  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  देना  चाहते  हैं  ?

 हाहरो  थिकास  मंत्री  शीला  :  मैं  समझती  हूं  कि  माननीय  संसद
 सदस्यों  को  मकान  पाने  का  अधिकार  है  ओर  जिनको  आवास  मिला  हुआ  वे  उसके  अधिकारी
 नहीं  हमने  उन्हें  मकान  खाली  करने  के  आदेश  दिये  इन  लोगों  ने  अदालत  में  जाकर
 दरख्यास्त  की  तथा  अदालत  ने  स्थगन  आदेश  जारी  कर  दिये  इस  समय  हम  यह  पता
 लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  हम  कंसे  वहां  से  निकालें  ताकि  माननीय  संसद  सदस्यों

 को

 रहने  के  लिए  आवास  उपलब्ध  हो  सके  ।  संसद  सदस्यों  को  होने  वाली  असुविधा  के  लिए
 भफसोस  है  ओर  मैं  भी  उनके  इस  दुःख  में  शरीक  हूं  ।  जब  वे  आवास  को  मांग  करते  तो  इसकी
 मांग  करना  उनका  भ्रधिकार  है  ।  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  उन्होंने  मेरे  हाथ  मजबूत  किए  हैं  ।
 ये  यह  महसूस  करेंगे  कि  जितने  वे  उत्तेजित  हैं  मैं  भी  उनके  बारे  में  उतनी  ही  ब्िन्तित  हूं

 डपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  वास्तव  में  बहुत  अच्छा  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  संसद  माननीय



 6  1913  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  कुटूंब  न्‍्यायालय  विधेयक
 —

 सदस्यों  को  आवास  सुविधा  देने  की  आवश्यकता  महसूस  की  है  ओर  वह  सभी  आवश्यक  कदम

 उठाएंगी  ताकि  आप  सभी  को  यथाशीघ्र  आवास  उपलब्ध  कराये  जा  सकें  ।

 )

 श्री  के०  थो०  तंग्काबाल  सांसदों  को  अवास  सुविधा  के  अभाव  में  काफी
 कठिनाई  हो  रही  है  और  बार-बार  वे  आवास  के  लिए  अनुरोध  कर  रहे  परन्तु  वे  संसद  सदस्यों
 को  आवास  का  आबंटन  नहीं  कर  रहे  हैं  जबकि  सरकारी  कर्मचारियों  को  आवास  सुविधा  दी  जाती

 हम  सरकारी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  नहीं  उन्हें  पर्याप्त  आवास  सुविधा  मिलती  सरकार
 संसद  के  मातनीय  सदस्यों  को  आवास  सुविधा  दे  सकती  है  ।

 झीमतो  शोला  कोल  :  यह  बित्कुल  गलत  है  ।  इस  समय  कोई  आवास  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि
 उनमें  पहले  ही  अवैध  रूप  से  लोग  कब्जा  किए  हुए

 श्री  के०  वो०  तंग्काबालू  :  सरकार  को  अवध  रूप  से  रह  रहे  व्यक्तियों  से  मकान  खाली
 कराने  के  लिए  एक  कान्‌न  बनाना  चाहिए  ताकि  सांसदों  को  आवास  प्राप्त  हो  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  अच्छा  है  कि  आपने  सभा  में  इस  मुह्े  को  उठाया  है  ।
 सभा  में  आपकी  इस  बात  से  माननीय  मंत्री  जी  को  काफी  बल  मिला  है  तथा  वह  इस  संबंध  में
 आवश्यक  उचित  कदम  उठायेंगी  ।  ऐसा  लगता  है  कि  किसी  प्राध्यापक  को  मारा  गया  है  या  कोई
 ऐसी  ही  घटना  घटी  है  ।  मेरे  बिचार  से  हमें  श्री  राम  विल/स  पासवान  को  एक  अवसर  देना
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  जिन  दिक्कतों  का  मैं  यहां  पर  सामना  कर  रहा  आप  उन्हें  बा।स्तव

 हम  कार्यंसूची  पर  काफी  आगे  विचार-विमर्श  कर  चूके  परन्तु  यह  एक  गंभीर  मामला
 हमारे  सभी  माननीय  सदस्य  कल  भी  काफी  उत्तेजित  थे  तथा  उनकी  बात  कल्न  नहीं  सुनी  जा  सकी  ।
 इस  मामले  पर  उत्तेजित  होने  का  उन्हें  पूरा  अधिकार  है  |  मेरे  विचार  से  हमें  इसी  मुहे  पर  विचार
 करना  चाहिए  और  कारयंसूची  के  अनुसार  सभा  की  कायंवाही  आगे  चलानी  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है
 कि  भाप  हसे  धृर्वोदाहरण  के  तौर  पर  नहीं  लेंगे  और  इस  संबंध  में  मेरे  साथ  सहयोग  करेंगे  ।  इस
 आश्वासन  के  साथ  क्‍या  अब  मैं  सभा  की  कार्यवाही  आगे  बढ़ाऊं  ?  क्या  अब  मैं  माननीय  सदस्य
 से  बोलने  का  अनुरोध  करूं  ?  मुकुलजी  और  दूसरे  माननीय  सदस्य  अपने  विचार  कल  रख
 सकते  हैं  ।

 श्री  मुकूल  बालकृण्ण  वासलिक  :  श्री  पासनान  और  मुझमें  एक  समझौता  हो
 गया  मैं  पहले  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ओर  फिर  वह  मुझे  बोलने  की  अनुमति  देंगे
 वह  अकेले  ही  बोलने  जा  रहे  हैं  तब  मैं  उस  समझौते  को  नहीं  मानता  ।

 झो  ई०  अहमव  :  कृपया  श्री  राम  विलास  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासबिक
 और  हम  सभी  को  एक  अवसर  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  भ्होदय  :  ठीक  हमें  एक  समझौता  कर  लेना  दो  अथवा  तीन  सदस्य
 दो-दो  मिलट  के  लिए  बोल  सकते

 )
 भरी  पी०  सो०  चामस  21  लड़कियों  पर  अत्यधिक  कऋरतापूर्बक

 हमला  किया  गया  था  ।

 263



 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  और  जबाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  27  1991
 जातिवाद  और  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  बारे  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  थामस  हम  सभा  को  कार्यवाही  परस्पर  समझबूझ  से  ही  चला  सकते

 हैं  ।  यदि  हम  इस  तरह  अनुमति  देंगे  तब  हर  सदस्य  के  अपने-अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  समस्‍यायें  हैं
 ओर  ये  संपूर्ण  देश  से  संबंधित  अब  हमें  मुखय  विषय  पर  विचार  करना  चाहिए  |  इस  सभा
 की  सहमति  से  कया  मैं  श्री  राम  विलास  श्री  मुकुल  वासनिक  और  शास्त्री  जी  को  अनुमति
 देदू  ?

 करो  पी०  स्ली०  चासस  :  यदि  पासवान  जी  कुछ  कह  रहे  हैं  तो  उनसे  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह
 मेरे  विचार  भी  व्यक्त  कर  दें  क्योंकि  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  ये  महिलाओं  के  संबंध  में  Bo

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  मेरे  विनिर्णय  से  हमारे  कुछ  मित्रों
 की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंच  सकती  आपकी  सहमति  से  मैं  निर्धारित  कार्यसूची  से  थोड़ा-सा  हट
 रहा  हूं  तथा  इसे  पूर्वोदाहरण  के  तौर  पर  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।

 12.51  ज्र०  प०

 बिल्‍लो  विश्वविज्ञालय  ओर  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में
 जातिवाद  ओर  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  बारे  में

 ]

 क्री  राण  बिलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  आप  समझ  सकते  हैं  कि  मैं  जिस  ्रीज
 को  उठाना  चाहता  बह  कितना  गंभीर  मामला  इसमें  सभी  पक्षों  क ेमाननीय  सदस्य  चाहे
 कांग्रेस  परर्टी  के  अपोजीशन  के  सभी  इस  मामले  को  उठाना  चाहते  लेकिन  अफसोस  है
 कि  जेयर  बाकी  सब  मामलों  को  उठाने  की  इजाजत  देती  लेकिन  इतना  महत्वपूर्ण  मामला  जो

 अनुसूचित  जाति-जनजरति  का  तथा  गरीबों  का  मामला  इस  बारे  में  नेशनल  लेफ्ट  फट  और
 कांग्रेस  आई०  के  सदस्यों  हारा  नोटिस  दिया  गया  ऐसे  महत्वपूर्ण  विधय  को  इभनोर  करती  है  मैं

 नहीं  समझता  कि  हाउस  कंसे  चल  पाएगा  ।  मैं  आज  आपको  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  चेयर
 का  यद्वी  रबंया  रहा  ओर  ऐसे  महत्वपूर्ण  इशू  की  जानबूक्षकर  ढकने  की  कोशिश  की  यई  तो  आप  हमें
 भी  बाध्य  करेंगे  जंसे  दूसरे  माननीय  सदस्य  बेल  में  आकर  करते  वंसे  ही  हम  भी  करें  ।  कोई  हम
 अपनी  नौकरी  का  स्रद्मल  यहां  पर  नहीं  उठा  रहे  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहुता  हूं  कि  आपने

 हाउस  के  सेंटीमेंट्स  को

 भरी  राख्षनाथ  सोमकर  शास्त्रों  :  हम  आपके  अधारो

 भरी  राम  छिलास  प्श््कथाव  :  यह  मामला  कोई  एक  स्टेट  या  एक  जगह  का  नहीं  अभी
 लीडर  आफ  दी  साउस  श्री  अर्जुन  सिंह  यहां  पर  रहते  तो  उनके  सामने  मुझे  इस  मामले  को  उठने  से
 श््यादा  लाभ  लेकिन  बे  चले  गए  उनकी  मिनिस्ट्री  का  मामला

 जपाध्यक्ष  दिल्सी  भरत  की  राजधानी  है  ओर  यहां  पर  जवाहर  छाल  नेहरू
 ग्रूनिवर्सिटी  में  16  तारीक्ष  को  शेड्यूक्ड  कास्ट  के  सदस्य  को  खाता  नहीं  खाने  दिया  यया  ओर  खाते
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 में  जातिवाद  और  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  बारे  में

 की  जगह  डाइनिंग  टेबल  से  यह  कह  कर  हटा  दिया  गया  कि  तुम  शेडयूह्ड  काह्ट  मैं
 जवाहरलाल  नेहरू  यूति्क्सेटी  की  स्टूडेंट्स  यूनियन  को  धन्यवाद  देना  चाहता  उन्होंने  इस  मामले
 को  टेकअप  किया  और  धेराव  किया  |  घेराव  करने  के  बाद  वहां  जो  मैस  मेभेजर  जो
 वार्ड न  प्रोफेसर  उनके  नजदीक  जब  गए  तो  उन्‍होंने  कहा  कि  चभार  लोगों  को  साथ  खाने
 का  क्‍या  अधिकार  है  ।  इसके  खिलाफ  थाने  में  एफ०  आई०  आरण०  दर्ज  की  ग्रई  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इन  नामों  का  उल्लेख  मत  कीजिए  बल्कि  उनके  पद  नाम

 बताइये  ।

 झो  राम  बिलास  पासवान  :  उन्होंने  भंगी  और  चमार  कहा  था  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  जब  स्ट्डेंट्स  द्वारा  आई०  आर०  दर्ज  की  गई  तो  दिल्ली  प्रशासन
 को  चाहिए  था  कि  अनटचेविलिटी  सिविल  राइट  प्रोटेक्शन  एक्ट  के  तहत  जो  एफ०  आई०  आर०
 दर्ज  की  गई  उसके  तहत  गिरफ्तारी  की  लेकिन  आज  तक  वाड्डन  को  गिरफ्तार  नहीं  किया
 गया  ।  उसका  नतीजा  है  कि  वहां  पर  आंदोलन  चल  रहा  है  और  निर्दोष  लड़कों  को  फंसाया  जा  रहा

 राइटिंग  में  फंसाया  जा  रहा  अरटेंप्टं  टू  मर  का  चार्ज  लगाया  जा  रहा  है  ।  आज  नतीजा  यह  है
 कि  यनिब्सिटी  अशांत  हो  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  कोई  इस  समय  जबाब-देह  मिनिस्टर  हैं  यहां  पर  या  आप  सरकार
 से  कहिए  क्रि  इस  संबंध  में  स्टेटमेंट  दें  ।

 उपाध्यक्ष  दूसरा  मामला  आपके  स्टेट  कर्नाटक  का  कर्नाटक  में  आपको  मालूम
 है  कि  मंसूर  एक  जगह  मेसूर  के  बगल  में  एक  जगह  सरगूर  बहां  मैं  20  तारीख  को  गग्या

 हुआ  था  ।  वहां  पर  11  नवंबर  को  6  शेड्यू लड  कास्ट  के  लोगों  को  हाथ-पांव-ग्दंन  काट  कर  उसको
 नाले  में  फ्रेंक  दिया  गया  ।  हमें  इस  बात  का  अफसोस  22  तारीख  को  मैंने  पार्लियामेंट  में  इस
 मामले  को  उठाया  सारी  चीजों  को  संसद  समीक्षा  में  मैंशन  किया  लेकिन  इतने  बड़े  इ्शू  को
 संसद  समीक्षा  में  लेने  की  जरूरत  नहीं  समझी  न्यूज  की  बात  तो  दूर  रही  ।  मैं  सरकार से  पूछना
 चाहता  हूं

 कि  सरकार  कया  चाहती  है  ?  क्‍या  इस  देश  में  खून-खराबे  की  भाषा  समझना  चाहती  है  ?
 11  तारीख  की  उस  दिन  चेयर  की  तरफ  से  कहा  गया'**

 ]

 मैं  तथ्यों  का  पता  लग़ाऊंगा  ।  वे  तथ्य  कौन  से  हैं  ?  सरकार  क्‍या  क़र  रही  है  ?
 सरकार  कोई

 क्‍यों  नहों  ब्रता  रही  है  ?

 इस  तरह  की  जघन्य  घटनाएं  शेडयूल्ड  कास्ट्स  के  लोगों  की  बूचड़  किया  जाए  दिल्‍ली

 में  यूनिवर्सिटी  में  इस  तरह  से  डिसक्रीमीनेशन  हो  और  केयर  एक  मिनट के  लिए  एकआऊ  अपनो
 भावना  व्यक्त  करने  के  तो  हम  लोग  पार्लियामेंट  में  किएलिए  आए  हैं  ?  पालिमामेंट  में  हम

 *काय्यंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 जातिवाद  और  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याबार  के  बारे  में
 रण  नमन कक  कम  कन  न»

 क्या  झाड़  लगाने  के  लिए  आए  इसलिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  और  आपसे  आग्रह
 करता  हूं  कि  आप  चेयर  की  तरफसे  सरकार  को  डायरंक्ट  करें  कि  सरकार  इस  संबंध  में  आगे  आए
 ओर  सदन  को  बताने  का  काम  करे  ।  मैं  यही  आपसे  आग्रह  करना  चाहता

 थ्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  जंसा  कि  हमारे  राम  बिलास  जी  ने  कहा  कि
 सरकार  मोजूद  है  ओर  उसके  बाद  भी  हरिजनों  पर  उनकी  उनका  शोषण  हो
 रहा  है  ।  कर्नाटक  की  घटना  जवाहर  लाले  नेहरू.यूनिवर्सिटी  की  घटना  मैं  एक  घटना
 ओर  बताना  चाहता  हूं  । बीपत  राम  नाम  का  हरिजन  एक  दिन  वाराणसी  में  एस०  एस०  पी०  से
 शिकायत  करने  गया  कि  आपका  थाना  इन्चाजं  हरिजनों  पर  अत्याचार  कर  रहा  पुलिस  के
 अधीक्षक  ने  तत्काल  उस  थानेदार  को  निर्देश  दिया  और  उससे  पूछताछ  की  ।  इसके  बाद  थानेदार  दो
 नवंबर  को  प्रातः  उसके  घर  पहुंच  जाता  नंगे  ही  उसको  ले  जाता  मारते-मा रते  थाने  ले  जाता

 है  ।  रास्ते  में  जब  वह  कहता  है  कि  मैं  हरिजन  लीडर  हूं  तो  उस  दरोगा  द्वारा  कहा  जाता  है  कि

 हिन्दुस्तान  के  हरिजन  लीडरों  को  पेशाब  मैं  पिलाता  हूं  ।  दो  तारीख  को  4.30  बजे  रात  को  बीपत
 राम  की  घटना  है  ।  बीपत  राम  बनारस  का  रहने  वाला  है  दयाराम  नाम  का  दारोगा  पांच
 आदमियों  के  साथ  उसे  पीटता  जब  बीपत  राम  थ्यास  के  मारे  तड़पता  है  तो  उसको  दयाराम
 भास्कर  दारोगा  पेशाब  पिलाता  यह  खबर  एस०  एस०  पी०  के  पास  जाती  डी०  एम०
 वाराणसी  के  पास  जाती  है  तो एस०  एस०  पी०  और  डी०  एम०  वाराणसी  उसको  बुलाते  हैं  ।
 लेकिन  फिर  भी  उसके  बाद  वह  थाने  में  जाकर  बीपत  राम  को  नंगा  करके  पीटता  मैडिकल
 कराने  के  बाद  उसके  हाथ-पेर  तोड़  दिए  हैं  ।  अभी  बीपत  राम  अस्पताल  में  पड़ा  हुआ  है  ।  दारोगा
 कहता  है  कि  हम  हरिजनों  को  पेशाब  पिलाते  तुमको  पेशाब  पिलाया  और  तुम्हारे  बड़े  नेताओं  को
 भी  मैं  पेशाब  पिलाऊंगा  ।  बनारस  से  लेकर  दिल्ली  में  पालियामेंट  तक  जो  हरिजनों  की  वकालत  करते
 हैं  उन  सारे  लोगों  को  पेशाब  पिलाऊंगा  ।  अभी  तक  उसे  मुअत्तिल  नहीं  किया  गया  ।  उसको
 गिरफ्तार  किया  जाए  ।

 दुःख  की  बात  है  कि  अभी  सुबह  मैंने  स्पीकर  साहब  को  पर्ची  लिख  कर  दी  कालिंग
 अटेशन  दिया  के  का  नोटिस  दिया  ऐडजनंमेंट  नोटिस  दिया  था  ।  लेकिन  उसके  बावजद
 भी  मेरी  बातों  की  सुनवाई  नहीं  जो  सरकारी  मशीनरी  जो  आपका  दूरदशंन  रेडियो  है
 जो  हम  लोग  हरिजनों  के  बारे  में  मामले  उठाते  उस  मामले  को  अपने  यहां  से  ब्राडकास्ट  भी
 नहीं  करते  दबा  देते  हैं  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करता  दुःख  की  बात  है  कि  कोई  ऐसा  जिम्मेदार
 मिनिस्टर  नहीं  बंठा  हुआ  है  इस  हाउस  में  ।  आप  सबकी  ओर से  निर्देश  हाउस  के  लीडर
 चले  गए  हैं  ।  उनको  मालूम  था  कि  राम  विलास  पासवान  ओर  सोनकर  शास्त्री  आज  हरिजनों  का
 मामला  उठायेंगे  ।  उन्होंने  स्पीकर  से  बातचीत  की  और  उसके  बाद  वे  उठ  कर  चले  गए  ।  मैं
 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि आपने  मेरी  बात  सुनी  ।  मैं  आपसे  आग्रह  करता  हूं  कि  कृपया  आप
 हरिजनों  पर  अत्याचार  के  बारे  में  विशेष  वक्तव्य  दिलाने  की  कृपा  रेंक  ।

 भरी  भुकल  बालकृष्ण  वासमनिक  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  तहेदिल  से  शुक्रिया
 अदा  करता  हूं  कि  इस  विषय  पर  आपने  मुझे  बोलने  की  इजाजत  दी  ।  जवाहर  ब्राल  नेहरू
 यूनिर्वास
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 कटीन  में  यह  कहकर  रोका  गया  कि  वह  भंगी  जे०  एन०  यू०  जो  सारे  हिन्दुस्तान  में  यह  कह

 कर  मशहूर  है  कि  वह  हिन्दुस्तान  की  सबसे  बेहतरीन  यूनिवर्सिटी  वहां  इस  तरह  की  घटना  होना
 बहद  दुःखद  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोद  4
 :

 एक  मिनट  रुकिये  ।  इस  पर  1.00  बजे  से  अधिक  समय  तक  चर्चा  नहीं

 श्री  मुकल  बालक्ृष्ण  वासनिक  :  केवल  एक  मिनट  ।  होस्टल  के  मेस  मेनेजर  ने  उस
 कर्मेंचारो  को  भंगी  कहा  ।  उस  मैस  मैनेजर  को  वहां  के  बार्डन  और  वहां  के  वाईस  चांसलर  ने  पूरी
 तरह  से  प्रोटेक्शन  दिया  ।  छात्रों  ने जब  मेंस  मैनेजर  के  खिलाफ  आंदोलन  छेड़  दिया  था  तो  उन
 छात्रों  के  विरुद्ध  पुलिस  ने  लाठी  चार्ज  किया  जिसमें  कई  छात्र  घायल  हुए  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता

 हूं  कि  तुरन्त  वहां  के  वाईस  चांसलर  को  निष्काधित  किया  जाए  ।  अगर  वहां  के  वाइस  चांसलर  को
 निष्काषित  नहीं  किया  गया  तो  जे०  एन०  यू०  के  छात्राएं  हो  नहीं  बल्कि  दिल्ली  यूनिवर्सिटी
 और  जामिया  मिलिया  के  छात्र  वहां  के  वाइस  चांसलर  के  खिलाफ  आंदोलन  मैं  यह  मांग
 करता  हूं  कि  सरकार  को  इसे  पूरी  गंभीरता  से  लेना

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  हमें  अपनी  सीमाएं  भी  जाननी  चाहिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यह  देखा  था  कि  सदस्य  इस  मामले  में  अत्यधिक  उत्तेजित  हैं  ।  मेरे
 विचार  से  हमारे  समाज  के  लिए  यह  मामला  अत्यन्त  चिन्ता  का  विषय  समाज  में  ऐसी  घटना
 और  नहीं  घटनी  चाहिए  ।  अतः  मैंने  केवल  निर्धारित  कार्यसूची  से  थोडा-सा  हटकर  का
 संचालन  किया  था  |  इस  समय  1.00  बजे  हैं  |  सभा  के  कुछ  वरिष्ठतम  सदस्यों  का  परामर्श  सुनकर
 मैंने  यह  महसूस  किया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  नियमों  में  थोड़ो  ढील  देनी  अतएव  मैं
 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचा्य  और  धनंजय  जी  से  इस  पर  बोलने  के  लिए  कहूंगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रश्न  यह  है  कि  हर  राजनंतिक  दल  ने  «ह  स्वीकार  किया  है  कि
 अन्याय  किया  गया  है  तथा  उन्हें  अपनी  आवाज  उठानी  अब  श्रीमती  मालिनो

 भट्टाचायं  बोलेंगी  और  उसके  बाद  श्री  धनंजय  कुमार  बोलेंगे  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  जी  ने  इस  बारे  में  आपके  दल  की  तरफ  से  पहले  ही  अपने
 विचार  व्यक्त  कर  दिए  अब  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  बोलेंगी  ।

 झोमती  सालिनो  भट्टाचायं  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  ही  ऐसी
 घटना  नहीं  घटो  ऐसी  ही  एक  घटना  कुछ  वर्ष  पूर्व  हुई  थी  जब  लस्मण  सिंह  नामक  एक  और
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 ल्‍ऋ कक
 —

 करमंचारी  को  सिर्फ  नीची  जाति  का  होने  के  कारण  ही  पुस्तकासय  के  शौचालय  से  एक  क्षत-विक्षत
 शव  बाहर  निकालने  के  लिए  बाध्य  किया  गया  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  घोर  अपमान  को  पीढ़ा
 से  वह  अपना  मानसिक  सन्तुलन  खो  बंठा  था  और  फिर  उसने  आत्महत्या  कर  ली

 हम  इससे  यह  बताना  चाहते  हैं  कि  जातिबाद  का  यह  जहर  जो  हमारे  सम्पूर्ण  समाज  में  फैल  गया
 वही  जहर  हमें  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालेय  जेंसी  आंदर्श  संस्था  में  भी  दिखीई  पंड  रहा  है

 और  वहां  पर  प्रशासन  बिल्कुल  ठप्प  हो  गया  यह  सबसे  अजीबोगरीब  बात  हमें  वहां  पर  देखने  को
 मिलती  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहूंगी  कि  ऐसी  ही  घटरा  हर  स्थान  पर  घट  रही  है
 चाहे  बह  सरगूर  छुंदूर  अथवा  त्रिपुरा  में  जनजातीय  महिलाओं  पर  हुए  बलात्कार  के  रूप  में
 हो  ।  अभी  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  को  ध्यान  में  रखते  हम  सरकार  से  यह  जानना  चाहेंगे  कि

 मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  ओर  क्या  उन  सिफारिशों  को  संसद  तथा
 जनता  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 श्री  वी०  धनंज्य  कमार  :  उपाध्यक्ष  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय
 में  सफाई  कर्मचारी  श्री  सुल्हान  को  भोजन  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  वह  इसी  भोजनालय  में
 भोजन  करता  है  ।  परन्तु  उस  दिन  अर्थात्‌  इस  माह  की  16  तारीख  को  उसे  भंगी  कहकर  वहां  पर
 भोजन  करने  से  रोका  गया  ।  जैसा  कि  यहां  पर  बताया  गया  इस  क्श्विबिलद्ञालय  में  भी  जातिवाद
 काफी  जोरों  पर  है  तथा  इस  काय॑  में  वार्डन  ओर  उप-कुलपति  का  भी  पूरा  सक्रिय  सहयोग  है  ।
 प्रशासन  के  खिलाफ  अनेक  आरोप  लगाये  गये  स्वयं  उप-कुलपति  भी  भ्रष्टाचार  में  संलग्न
 जब  श्री  सुल्हान  ने  वार्डस  से इसकी  शिकायत  की  तब  उन्होंने  उसे  भद्दी  भाषा  बोलकर  गालियां

 तब  उसे  उप-कुलपति  के  पास  जाना  पड़ा  और  जब  उप-कुलपति  भी  वार्डन  का  साथ  देने  लग
 गये  तब  अन्त  में  श्री  सुल्हान  प्रशासन  द्वारा  किए  गए  दुब्येबहार  से  बेहोश  हो  गये  ।  इस  समय
 विश्वविद्यालय  के  छात्रों  ने  इस  मुद्दे  कीं  उंठाया  छात्रों  ने  शांतिपूर्वक  आन्दोलन  कियां  और

 कुलपति  को  एक  ज्ञापन  भी  दिया  परन्तु  दुर्भाग्य  से  उप-कुँलपति  ने  पुलिस  को  बुला  लिया  और

 पुलिस  ने  छींत्रों  के  साथ  दुब्यंवहार  किया  ।  अब॑  परीक्षाएं  चल  रहों  हैं  ओर  छात्रों  को  येह  धमकी
 दी  जा  रही  है  कि  विश्वविद्यालय  के  उप॑-कुलपंति  और  प्रशासन  उनका  भविष्य  चौपट  कर  देगा  ।
 यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  श्री  सुंहहान  ने  पुंलिस  टैशन  में  शिकायत  दर्ज  की  ओर  वंसंत  विहार
 पुलिस  स्टेशन  में  प्राथमिक  सूचना  दर्ज  कौ  गई  प्राथमिक  सूचना  की  संझेया  373/91  है  ।

 पुलिस  इस  मामले  को  दबा  रही  है  और  वह  इसकी  जांच-पड़ताल  नहीं  कर  रही  है  ।  छात्र  यह
 मांग  कर  रहे  हैं  कि  इस  मामले  की  जांच  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  करायी  जानी  और  वा्डन
 तथा  उप-कुलपति  को  तुरन्त  निलम्बित  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  छात्रों  की  मांगों  का  पूरी  तरह  से
 समर्थन  करते  हैं  अन्यथा  न  केवल  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  छात्र  ही  बल्कि  दिल्‍ली  के
 सारे  छात्र  भी  आन्दोलन  छोड़  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इतने  विस्तार  से  यह  बताने  की  जरूरत  नहीं  सरकार
 आपकी  मांग  से  काफी  प्रभावित  हैं  ।

 )

 भी  रोशन  लाख  हम  तो  बहुत  कम  बोलते  हैं  ।  एक  मिनट  का  समय दे  दें  ।
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 में  जातिवाद  और  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याचार के  बारे  में

 ]
 उपाध्यक्ष  महोवय

 :  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  हरेक  की  भक्वना  को  ठेस  पहुंचती  इसमें
 मतपेंद  नहीं  है  |  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  यह  कोई  आम  चर्चा  नहीं  आखिर  इस  प्रश्वकाल  में

 हमें  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसीं  असाधारण  घटनाओं  को  लाना  चाहिए  जिनसे  समाज  की  शांति  भंग
 होती  है  ।  अतएव  आप  सरकार  के  ध्यान  में  इस  मामलें  को  लाए  हैं  ओर  इस  पर  विचार  करनों
 अब  सरकार  का  काम  है  ।  पूर्व  वक्‍ताओं  द्वारा  इसी  उद्वेश्य  से  यह  सब  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 भरी  लॉकनाथ  चोधरी  :  पिछले  सत्र  में  अनुसृक्तित  जातियों  और

 महिलाओीं  पर  होने  वालें  अत्याचारों  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  थे  परन्तु  अभी  भी  उन  पर  अत्याक्षर
 हो  रहे  हैं  ।  अभी  कर्नाटक  में  लोगों  की  हत्या  करके  उनके  शवों  को  नहर  में  फेंक  दिया  गया  था  ।

 जवाहरलाज  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  अनुसूचित  जाति  के  कमंचारी  खाना  खाने  से  रोका  गया
 तथा  अब  बहां  के  छात्र  आन्दोज्ञन  कर  रहे  हैं  ।  यह  विश्वविद्यालय  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के  नाम
 पर  है  तथा  यदि  ऐसी  घटनाएं  वहां  पर  होती  रहेंगी  तो  इससे  केवल  इन  घटनाओं  के  प्रति  सरकार
 और  प्रशासन  की  कठोरता  का  ही  संकेत  मिलता  सरकार  बिल्कुल  निष्क्रिय  है ओर  इसी  लिए  ये
 घटनाएं  प्रतिदिन  हो  रही  हैं  ।  विभिन्‍न  अवसरों  पर  सरकार  ने  कहा  था  कि  उनके  हितों  को  रक्षा  के
 विशेष  उपाय  किए  जाएंगे  ।  अतः  हम  जानना  चाहेंगे  कि  कौन  से  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ओर
 सरकार  ने  विशेषकर  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  क्या  कदम  उठाया  है  जहां  पर
 छात्र  काफी  समय  से  आन्दोलनरत  हैं  ।  ये  बातें  सारे  देश  को  आन्दोलित  करती  हमारे  विदार

 सरकार  को  एक  वकतथ्य  देना  चाहिए  और  उस  पर  सभा  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ताकि  दिशा
 निर्देश  बनाए  जा  सकें  |  यह  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  कोई  मंत्री  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रह  है  ।
 इस  मुह  पर  हमें  उत्तर  चाहिए  |  जिन  तीन  घटनाओं  की  सूचना  यहां  दी  गई  क्या  सरकार  उसके
 बारे  में  सभा  को  सूचित  करेगी  ?

 हमे  सरकार  से  एक  वक्तव्य  की  माँग  करते  हैं  जिसमें  वह  बताया  जाए  कि  क्‍या  हुआ  था
 ओर  उसके  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 थ्रो  कोडोकन्‍्नोल  सुरेश  :  यह  एक  अत्यन्त  गंभीर  मामला  मैं  इस  फर
 विस्तार  से  चर्चा  नहीं  कर  रहा  ।  किन्तु  सरकार  को  यह  वद्॒ब्य  देना  चाहिए  कि  जकद्गर  लाल
 विश्वविद्यालय  में  अनुसूचित  जाति  के  छात्रों  के  उत्पीड़त  के  मामले  में  क्या  की  गई  है  ।

 ]
 श्री  राम  मिहोर  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  खेद  के  साथ  कहना

 पढ़ता  है  कि  जब  से  लोक  सभा  का  ब॒नाव  हुआ  बराबर  देख  रहा  हूं  कि  केवल  अनुसूचित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  साथ  अन्याय  ओर  बलात्कार  हो  रहा  उत्तर  प्रदेश  के

 लखीमपुर  झांसी  में  हुआ  है  ।  वहां  पर  मोड़  तहसील  में  कुछ  महिलायें
 अनुसूचित  जाति  की  पढ़-लिख  गई  हैं  जिनमें  एक  शांति  देवी  एक  हकूल  में  प्रधानाध्यापक  उनके
 साथ  सवर्ण  जाति  के  लोगों  ने  अन्याय  किया  और  उसे  वहां  से  निकांल  दिया  ।  कोई  भी  भिरफ्तारी
 नहीं  की  गयी  ।  उस  महिला  को  आज  भी  जान  का  खंतरा  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  क  हना  चाहता
 हूं  कि उन  सब  सवर्णों  की  ड़  नहीं  हुई  है  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हमारे  स्व०
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 जातिवाद  और  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  बारे  में
 णणशग्ल्््श्ि्
 मंत्री  नेहरू  के  देश  में  और  उस  सकल  में  कलंकित  कार्य  हो  रहा  उनको  आज  चमार
 कहकर  निकाला  जा  रहा  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  लोगों  का  जो  रिजर्वेशन  कोटा  पूरा
 नहीं  होता  और  यें  जो  सबल  सवर्ग  पंडित  उनको  मिल  जाता  है  और  यही  हमें

 खटीक  आदि  संग््या  में  भावना  से  कहते  आ  रहे  हैं  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  शांति  देवी  का  मामला  गंभीर  मामला  आप  अपनी  ओर  से  सरकार  को  निर्देशित
 करें  कि  उन  अत्याचारी  सवर्ण  लोगों  को  तत्काल  गिरफ्तार  किया

 शो  रोशन  लाल  :  उपाध्यक्ष  जब  से  सदन  चालू  हुआ  है  और  जब-जब  भी  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  पर  अत्याचार  हुए  हमारे  नेता  ओ  पासवान  जी  ने

 उनको  बयान  किया  है  और  घटना  बतायी  है  ।  चाहे  वह  चुंड्र  की  घटना  हो  या  कोई  दूसरी  जगह

 हो  कोई  भी  सरकार  इस  पर  वकक्‍तब्य  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  एक  स्थान  ऊंचा  गांव  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हुं  ।  वहां  पर  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  की  मूरति  को  हटा  दिया  गया  मैंने  कलेक्टर  को
 लिखा  ।  उस  समय  इधर-उधर  के  लोगों  ने आकर  हमला  किया  ।  मैं  तीन  रोज  से  वहां  जा  रहा  हूं
 ओर  मैंने  फिर  एस०  पी०  से  ओर  कलेक्टर  को  कहा  है  कि  जो  इसमें  एस०  आाई०  जिम्मेदार
 उसको  बर्खास्त  किया  जाये  ।  यह  गांव  100  गांवों  की  बस्ती  है  जहां  जाटव  लोग  रहते  अब  वे
 डर  के  मारे  वहां  से  भाग  गये  हैं  ।  वहां  ऐसे  हालात  हो  रहे  हैं  कि  इलेक्शन  के  बाद  2-3  प्रधान  मार
 दिए  गए  हैं  ।  चूंकि  यह  मेरे  क्षेत्र  खूर्जा  में  इसलिए  वहां  पर  जनता  दल  को  वोट  दिया  गया  ।
 इस  संबंध  में  एफ०  आई०  आर०  नहीं  लिखी  गयी  ।  एक  गांव  खंटारा  सिकन्दराबाद  असेम्बली
 सेगमेंट  में  है  ।  वहां  जाटवों  का  रास्ता  रोक  लिया  जाता  कलक्टर  से  कहा  जाता  है  कि  ये  प्रथार
 कर  रहे  हैं  )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रोशनलाल  यह  मामला  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविश्वालय  से
 संबंधित

 झी  रोशन  लाल  :  जो  वहां  के  अधिकारी  लोग  उनसे  कहा  जाता  है  कि  ऐसे  आदमियों
 को  गिरफ्तार  कर  उन  पर  कायंवाही  की  अभी  15  तारीख  को  मैंने  सिंचाई  विभाग  को  पत्र
 लिखा  पर  वहां  पर  *

 ]
 डपाध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  पीठासीम  अधिकारियों  की  परेशानियों  को  भी

 समझना  चाहिए  ।  हमें  नियमों  एवं  विनियमों  के  तहत  कार्य  करना  होता  है  ॥

 औ  रोशन  लाल  :  वहां  हजारों  आदमी  मर  जाएंगे  ।  ये  सब  घटनाएं  इन  पर  आप  गौर
 करें  नहीं  तो  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  गरीब  दबाया  जाता
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 में  जातिवाद  और  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  बारे  में

 —  ——

 उसकी  भी  एक  सीमा  होती  है  ।  जब  सीमा  पार  हो  जाती  है  तो  उसका  अंजाम  बहुत  बुरा  होता
 है

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  रोशन  लाल  आप  मेरी  बात  सुनिए  ।

 क्री  रोशन  लाल  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इसको  गंभीरता  से  देखें  ओर  गंभीर  समस्या
 समझकर  इसका  समाधान

 भ्रो  वेबेरह  प्रसाद  यादव  :  संविधान  की  मूल  मंशा  के  विपरीत  जो  आचरण  हो
 रहे  मैं  उस  पर  कहना  चाहता  हूं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सबको  चांस  दिया  आप  जरा  बंठ  जाएं  ।

 श्री  तेज  नारायण  सिह  :  उपाध्यक्ष  मुझे  भी  समय  दिया  हमारे
 दल  को  कम  समय  दिया  गया  ।

 श्री  सुखदेव  पासवान  :  उपाध्यक्ष  यह  जे०  एन०  यू०  का  मामला  बहुत
 गंभीर  मामला  है|  इसके  बाद  पूरे  देश  में  ऐसी  घटनाएं  घट  रही
 आंध्र  मध्य  प्रदेश  और  सभी  जग्रह  मर  रहे  हैं  लेकिन  जब  तक  सरकार  इस  पर  गंमीरता  से
 कोई  ठोस  निर्णय  नहीं  तब  तक  स्थिति  सुधरने  वाली  नहीं  जे०  एन०  ग्रू०  का  जो  मामला

 इसमें  छात्रों  पर  घटी  घटना  के  लिए  दोषी  को  गिरफ्तार  किया  जब  तक  ठोस  कायंवाही
 बी०  सी०  पर  नहीं  होगी  तब  तक  पूरे  देश  में  ऐसे  मामले  होते  रहेंगे  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार
 से  माग  करना  चाहता  हूं  कि  अविलंब  वी०  सी०  को  गिरफ्तार  किया  जाए  ।''

 श्री  रक्षि  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  कि  सदन  जब
 आन्दोलित  था  और  सदन  का  माहोल  आन्दोलित  था  खासकर  जे०  एन०  यू०  के  मसले  आपकी
 स्पेशल  पॉवर  के  जरिए  आपने  इस  पर  समय  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  पिछले  20-25  महीनों  से  मैं  देख  रहा  हूं  कि  दलितों  के  ऊपर  ज्यादा
 चार  की  खबरें  निकल  रही  हैं  ।  वह  कुछ  हृद  तक  इसलिए  बढ़  रही  हैं  कि  दलितों  में  चेतना  बढ़ी
 मैं  आपके  जरिए  आपके  लायक  जो  एकमात्र  मंत्री  बेठे  कुरियन  जी  से  कहता  हूं

 गिरिजा  व्यास  जी  भी  उपाध्यक्ष  यह  जो  आपने  समय  हमको
 लगता  है  कि  कुरियन  साहब  इस  बारे  में  हमारे  साथ  सहमत  होंगे  कि सरकार  की  तरफ  से  जो
 सेंसिटिविटी  होनी  चाहिए  इस  मामले  हमको  लगता  है  उसमें  कोई  कमी  आप  खुद  देखें  ।
 महाराष्ट्र  ओर  मैसूर  का  किस्सा  मैं  नहीं  कह  रहा  हूं  लेकिन  आप  खुद  सोचे  कि  हमारी  नाक  के

 राजधानी  दिल्ली  जिसके  जे०  एन०  यू०  विश्वविद्यालय  पर  भारत  में  सबसे  अधिक  पैसा
 खर्च  होता  वहां  इस  तरह  की  घटना  होती  है  तो  अनटचेबिलिटी  के  ऐक्ट  के  तहत  जो  दंड  विधान
 में  प्रावधान  है  वह  तो  यहां  लागू  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  राम  विलास  जी  हसक़ो
 पहले  उठा  चुके  क्या  वजह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  सेंसिटिविटी  खत्म  हो  यह  तो
 मोटो  को  कार्यवाही  हो  गई  ।  भाई  ऐसा  हम  लोगों  ने  क्‍योंकि  यह  राज्य  सरकार  के  तहत
 नहीं  है  ।  यह  केन्द्र  सरकार  की  विशेष  जिम्मेदारी  सदन  का  खामख्वां  समय  बर्बाद  न  इसलिए
 मैं  आगे  के  लिए  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वैलफेयर  पर्सोनल  डिपार्टमेंट  और  होम
 डिपार्टमेंट  ये  तीनों  डिपार्टमेंट  ऐसे  हैं  जिनकी  खास  जिम्मेदारी  डिवाइड  हुई  इसलिए  केन्द्रीय
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 जातिवाद  और  देश  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  बारे  में

 सरकार  की  देश  के  दलित  वर्गों  के  प्रति  कांस्टीट्यशनली  जिम्मेदारी  वह  निभा  नहीं  रही  है  ।
 मैं  कुरियन  साहब  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  पिटे-पिटाए  रास्ते  पर  जंसे  जवाब  न
 देकर  अंतर्मुखी  होकर  जबाब  देंगे  ।  अगर  इसी  तरह  से  अत्याचार  होता  रहेगा
 तो  कंसे  इसमें  कांह्टीट्पशनली  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  की  बन  जाती  वह  इस
 सेंसिचिटी  को  कम  न  करें  और  सदन  में  जो  लोग  इससे  बचिश्तित  उनको  दिलासा  डिलाएं  और
 उनके  विश्वास  को  कायम  करने  के  लिए  मैं  इनकी  सेंसिविटी  को  बढ़ाने  के  लिए  इनकी  केंसरेंसस  की
 क्षप्रेस्  करता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रो०  कुरियन  |  क्या  आप  कुछ  भाहेंग्रे  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  मैं  बह  स्पष्ट  करना

 चाहूंगा  कि  हरिजनों  व  अन्य  कमजोर  वर्गों  पर  अत्याचार  चाहे  वह  जहां  भी  हो  रहा  के  प्रति
 ख्कार  संवेदनशूस्य  नहीं  है  ।  सरकार  ऐसी  बातों  को  गंभीरता  से  लेगी  ।  इस  घुहे  कबे  उठाने  के

 कलिए  मैं  मामतीय  सदस्मों  के  प्रति  ऋभारी  हूं  ।  माममीय  सदस्म  श्री  रथि  राय  ने  कहा  है  कि  फिछले
 दो  वर्षों  से  हस  देश  में  काफी  अस्याचार  झो  रहे  कितु  मैं  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि
 सदस्यों  की  भावम्वाओं  को  गृह  मंत्रालय  तक  पहुंचाया  जाएगा  और  मैं  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि
 दोषी  व्यक्तियों  के  खिलाफ  पर्याप्त  एवं  जरूरी  कायंबाही  की  जाएगी  ।  जवाहर  लाल  मेहरू
 विद्यालय  की  घटना  के  बारे  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  उप-कुलपति  या  अन्य  किसी  अधिकारी  ने

 कानून  का  उल्लंघन  किया  है  और  हरिजनों  व  अन्य  दलित  वर्गों  के  प्रति  किसी  अन्य  प्रकार  का

 ऋक्यूश  व्यवहार  किया  तो  मिश्क्य  ही  कामून  के  अनुसार  कायंवाही  की  जाएगी  ।  मैं  आपकी
 ख़बनाओं  को  संबंधित  मंत्री  तक  पहुंचा  दूंगा  ताकि  ये  उचित  कार्यवाही

 क्री  चमाजीत  यादव  :  मैं  आपको  एक  बात  बताना  चाहूंगा  ।  जवाहर  लाल
 विजश्वविद्ञालय  केन्द्र  द्वारा  क्रशासित  विश्वविद्यालय  यह  एक  केन्द्रीय  है  और
 डिल्ली  में  ही  स्थित  जिस  वार्डन  के  अनुसूंचित  जाति  के  छात्र  को  कहा  था  कि  उसे  भोजनालय
 से  भजन  नहीं  सेंसे  दिया  ससके  विरुद्ध  प्रथमदुष्टया  रिपोर्ट  दर्ज  की  जा  चुकी  है  ।  अमर
 अंभी  द्वारा  इसे  कह  गंजी  के  काम  में  लाना  मफ्त्र  ही  पर्याप्त  महीं  है  |  मैं  आफ्से  अनु रोघ  करूगा  कि

 बह  आज  शाम्र  तक  वक्‍त्य  दे  दें  क्योंकि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  डिल्ली  में  स्थित
 सस्‍कार  को  उसे  अति  शीघ्र  ब्यौरा  देने  का  संदेश  भेजना  चाहिए  |  इसे  यह  भी  संदेश  भेजना

 चाहिए  कि  भारत  सश्कार  बृर्णत:ः  सतकक  है  ओर  कार्यवाही  करने  में  सक्षम  है  ।  इस  मुहँ  पर  विचार
 करने  के  लिए  मुख्यमंत्रियों  की  एक  विशेष  बैंठक  हुई  मैं  माननीय  मंत्री  को  यह  भी  सुझाव  देना

 आहूंगा  कि  इन  अंत्थाचार  के  जारी  रहने  को  स्थिति  में  सरकार  को  एक  विशेष  निगरानी  सेल  बनाना
 आहिए  ।  जैसा  कि  श्री  रवि  राय  ने  सुझाव  दिया  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  हमेशा  पहले  इस  मुद्दे  को
 उठाएं  और  फिर  वे  इसे  सुलझाएं  ।  बल्कि  कार्यवाही  करने  के  बन्द  उम्हें  इस  मामले  की  सूचना  सभा
 को  देनी  चाहिए  और  उन  दोषियों  को  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  नहीं
 इसकी  सूचना  सभा  को  देनी  चाहिए  ।  मैं  यही  बात  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूँ  ।  सभा  में  यह्‌
 सूचना  दी  जानी  चाहिए  कि  दोषियों  को  सजा  दे  दी  गई  है  ।  हर
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 में  जातिवाद  और  देश  में  हरिजनोंपर  अत्या  चार के  बारे  में

 श्री  रास  विलास  पासबान  :  उपाध्यक्ष  हमने  यहां  22  तारीख  को  इस  मामले  को
 उठाया  था  और  चेयर  की  तरफ  से  डायरेक्ट  किया  गया  था--कि  हम  गवंनमेंट  को  कहेंगे  कि

 फैक्ट्स  को  फाइंड-आउट  करे  |  मैंने  कर्नाटक  का  मामला  उठाया  था  कि  वहां  6  लोग  मारे  गए

 यह  तारीख  ।  की  घटना  है  और  दिल्ली  की  घटना  15  तारीख  की  है  और  आज  27  तारीख  हो
 गई  है  |  यह  यहां  पालियामेंट  में  बंठे  हुए  हैं  |  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हू  कि  हम,मामलों  को
 बार  सदन  में  उठाते  हैं  और  इन  पर  सरकार  का  थोड़ा-सा  भी  ध्यान  नहीं  है  जबकि  मामला  इतना
 गंभी र  लोगों  को  बूचड़  कर  दिया  गया  जहां  जे०  एन०  यू०  में  लड़कों  को  खाना  न

 मिलता  उस  मामले  में  सरकार  चुप्पी  सीधे  हुए  है  ।  क्या  यह  सरकार  के  लिए  शर्म  की  बात  नहीं
 है  ?  क्‍या  कुरियन  जी  आश्वासन  देंगे  कि  सरकार  इस  पर  वकक्‍तब्य  देगी  ?

 ]

 यह  आपका  संयुक्त  दाग्रित्व  आपकी  सरकार  की  ओर  क्या  आप  सभा  की  आश्वस्त
 कर  सकते  हैं

 कि  सरकार  इस  मुदें  पर  वक्‍तब्य  देगी  ।

 श्री  चन्द्र  जीत  यादव  :  हम  इस  मुद्े  पर  एक  वक्तव्य  की  मांग  करते  हैं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  हम  आज  इस  पर  जोर  नहीं  दे  रहे  ।  कितु  मैं  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  सरकार  इसके  बारे  में  हमें  आश्वासन  देगी  ।  संसदीय  कार  मंत्री  को  यहां  होना
 सदन  के  नेता  को  यहां  होना  चाहिए  ।  कितु  यहां  सिर्फ  दो  मंत्री  बंठे  हुए  हैं--एक  प्रो०  कुरियन  हैं
 तथा  दूभरी  श्रीमती  व्याप्त

 झो  पो०  सोी०  थासस  :  वे  पर्याप्त  सक्षम  हैं  ।

 क्री  राम  विलास  पासवान  :  अगर  आप  सक्षम  हैं  तो  क्या  आप  सभा  को  यह  आश्वासन  दे
 सकते  हैं  कि  गृह  मंत्री  एक  बक्तव्य  देंगे  ।

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  मैं  विनम्र  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  सदन  के  नेता  और  अन्य  मंत्री

 शून्य  काल  तक  यहां  थे  |  कितु  आपने  सभापटल  पर  पत्र  रखे  जाने  के  पश्चात्‌  इस  मुद्दे  को  उठाने  की

 अनुमति  दी  ।  गृह  मंत्री  या  अन्य  मंत्री  यह  पूर्वानुमान  नहीं  कर  सक  कि  आप  नियमित  कार्य
 शुरू  होने  के  पश्चात्‌  इस  मुद्दे  को  उठाने  की  अनुमति  देंगे  ।  नियमित  काय॑  शुरू  होने  के  सभा  के
 नेता  और  अन्य  मंत्री  सभा  से  बाहर  चले  गए  |  फिर  माननीय  सदस्यों  के  इन  सुझावों  का  मैं
 स्वागत  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  एक  वक्‍तब्य  दें  ।  इसकी  सूचना  माननीय  मंत्री  को  दी  जाएगी
 ओर  मैं  उनसे  यथाशीघ्र  वक्‍तब्य  देने  का  अनुरोध  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  अरुणा  बलम  वक्तव्य  देंगे  ।  ----

 >यथिायजय:।]+पय+-5
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 1.28  म०  १०

 मंत्रो  द्वारा  वक्तव्य

 ]
 दिनांक  20  1991  के  तारांकित  प्रश्न  संखघया  6  का  संशोधनात्मक  उत्तर

 संदर्भ  :  रोहिनो  में  प्ला्टों  का आबंटन

 शहरी  विकास  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  रोहिणी  में  प्लाटों  कें
 आवंटन  विषयक  लोक  सभा  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  6  जिसका  उत्तर  20-11-91  को  दिया  गेया

 के  भाग  के  उत्तर  में  दिए  गए  विंवरण  में  1989  के  लिए  32  बगे  मीटर
 और  48  वर्ग  मीटर  के  निम्न  आय  श्रेणी  के  प्लाट  के  लिए  उल्लिखित  दर  में  :

 “273  की  जगह  “330”  पढ़ा

 उंपोष्यक्षे  महोदय  :  अब  संभो  मेध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.30  म०  प०  पर  पुनः  संमंवेत  होने
 के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 2.28  भ०  १०

 तत्वश्यात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.30  बजे  सम  प०  तक  के  लिए  स्थगित
 हुई  ।

 2.34  ण०  १०

 सध्याह्न  भोजन  के  परचात्‌  लोक  सभा  म०  प०  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन

 नियम  377  के  अछोन  मामले

 सध्य  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  सूखा  राहुत  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय
 सहायता  वेले  को  आवश्यकता

 भी  भीहन  लाल  लिकराम  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  पूर्वी  क्षेत्र  के
 अधिकांश  जिले  जिसमें  विशेष  रूप  से  मंडला  जिला  वतंमान  में  भयंकर  अकाल  से  प्रभावित  है  ।  इस
 बचे  खरीफ  की  फसल  शुरू-शुरू  में  बहुत  अच्छो  थी  कितु  अत  में  पकने  के  समय  वर्षा  के  अभाव  मे
 सूख  गई  है  क्‍योंकि  यहां  पर  सिंचाई  के  साधनों  का  अत्यन्त  अभाव  आखिरी  समय  में  वर्षा  न
 होने  से  उसका  प्रभाव  आने  वाली  रबी  फ़सल  पर  पड़ा  है|  लोग  सूखे  की  स्थिति  में  क  तो  जमीन  जोत
 सके  और  न  ही  दीज  बो  सके  इस  प्रकार  सिवनी  आदि  जिलों  सहित  अनेक  जिले  सूखे की चपेट  में  आ  गये  हैं  जिससे  इन  क्षेत्रों  की  जनता  हंजारों  की  तादाद  में  जबल  पुर  और  भंडारा
 आदि  जिलों  में  कामकाज  की  तलाश  में  पलायन  कर  रही
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 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  है  कि  सिवनी  आदि  सभी  सूखाग्रस्त  जिलों  में

 बड़े  पमाने  पर  राहत  कार्य  खोले  जाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  अधिकाधिक  राशि  मध्य  प्रदेश  शासन  को
 प्रदान  करे  ।

 लिटल  अष्डमाम  तथा  अण्डमान  ओर  मिकोबार  द्वीप  समृह  के  अन्य
 द्वीपों  में  बड़े  पंमाने  पर  खज्र  के  पेड़  लगाने  हेतु  समुचित  पोजता

 को  अंतिम  रूप  देने  की  क्षावश्यकता

 थरो  भनोरंजन  भक्त  :  विदेशी  मुद्रा  का  पर्याप्त  भण्डार  न  होने  के  कारण
 देश  को  गंभीर  आर्थिक  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |  सरकार  को  खाद्य  तेल  जैसी  कतिपय
 आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात  विवश  होकर  करना  पड़ा  जिससे  राष्ट्रीय  कोष  पर  बोझ  पड़ता
 है  केन्द्र  सरकार  ने  देश  की  खाद्य  तेल  की  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए  तिलहनों  का  उत्पादन

 बढ़ाने  की  आवश्यकता  पर  बार-बार  जोर  दिया  सोभाग्य  से  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 खजूर  तेल  के  उत्पादन  द्वारा  इसमें  महत्वपूर्ण  योगदान  कर  सकते  हैं  जिससे  आयात  पर  होने  वाला
 खर्च  कम  किया  जा  सकता  है|  हालांकि  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तेल  खज्‌र  के  बागान
 लगाने  का  कार्यक्रम  बहुत  पहले  आ  रम्भ  किया  गया  तथापि  अभी  तक  केवल  1600  हैक्टेयर
 भूमि  पर  हो  ये  बागान  हैं  ओर  उससे  आयल  तेल  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  खजूर  तेल  का

 प्रमुख  रूप  से  उत्पादन  करने  वाले  देश  मलेशिया  की  तुलना  में  हमारे  यहां  के  पोधे  अधिक  स्वस्थ
 और  ज्यादा  विकसित  हैं  ।

 लिटल  अण्डमान  तथा  अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  के  अन्य  द्वीपों  में  कम-से-क्म  और
 20,000  हैक्टेयर  भूमि  पर  इसके  बागाम  लगाए  जा  सकते  इसके  द्वारा  हम  विदेशों  से  ख़ज्र  तेल
 के  मारी  आयात  में  कमी  तो  कर  ही  सकते  हैं  इसके  साथ  ही  इस  द्वीप  समूह  में  रोजगार  की  अपार
 संभावनाओं  का  विकास  कर  सकंगे  ।  वर्तमान  में  1600  हैक्टेयर  भूमि  पर  लगाए  गए  बागान
 आर्थिक  रूप  से  लाभप्रद  नहीं  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  इस  क्षेत्र  मे ंखजर  के  बागान  लगाने  हेतु  समूचित  योजना  को  अंतिम  रूप  देने
 का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 ]

 केरल  में  मछलियों  में  महासमारो  को  रोकमे  को  अयश्यकता

 प्रो०  केਂ  थोी०  थासस  :  केरल  में  मछलियों  में  महामारी  फैली  हुई  इस
 रोग  का  कारण  ज्ञात  होने  के  पश्चात्‌  कोई  उपचारात्मक  उपाय  नहीं  खोजे  गए  इसके
 परिणामस्वरूप  प्रतिदिन  भारी  संख्या  में  मछलियां  मर  रही  हैं  ।  इसके  कारण  मछुआरे  भुखमरी  के

 कगार  पर  यद्यपि  केरल  सरकार  प्रभावित  परिवारों  को  मुफ्त  राशन  और  आधिक  सहायता  दे

 रही  तथापि  केन्द्र  सरकार  से  अभी  तक  केरल  सरकार  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  मिली  है  ।

 मछलियों में  फैली  इस  महामारी  को  एक  प्राकृतिक  आपदा  मान  कर  केन्द्र  सरकार  को  चाहिए  कि

 केरल  राज्य  को  आवश्यक  सहायता  उपसब्ध  कराए  ।
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 राजस्थान  के  विभिन्‍न  शहरों  में  जल  पति  एवं  सोवरेज  योजना  के

 लिए  आई०  डी०  ए०  से  वित्तोय  सहायता  संबंधों  सरकार
 के  प्रस्ताव  को  शोध  स्वीकृति  वेने  को  आवश्यकता

 क्री  गिरधारी  लाल  भागंब  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  राज्य  प्रारंभ  से  ही  शुद्ध
 पेघजल  की  उपलब्धता  के  लिए  तरसता  रहा  जयपुर  की  पानी  की  आपूर्ति  के  रने  बाली  रामगढ़
 झील  सख  गई  है  और  क॒ुओं  में  पानी  का  स्तर  !0  से  15  मीटर  नीचे  चला  गए

 स्वरूप  प्रदेश  राजधानी  में  ऊपरी  मंजिल  पर  रह  रहे  लोगों  को  तो  पानी  मिल  ही  नहीं  पाता  ओर

 नीचे  भी  पूरे  दिन  में  दो  घण्टे  स ेअधिक  पानी  नहीं  आता  |  जोधपुर  में  तो  कई  बार  तीन  रोज  में
 एक  बार  एक  घण्टे  के  लिए  पानी  मिलता  अलवर  की  स्थिति  भी

 इससे  बेहतर  नहीं  है  ।

 बढती  बढ़ते  औद्योगीकरण  एवं  बढ़ते  यातायात  के  कारण  इन  शहरों  की
 सीवरेज  व्यवस्था  भी  उपयुक्त  नहीं  समुचित  निकासी  एवं  ट्रीटमेंट  के  अभाव  में  शहर  सड़

 रहे  हैं
 एवं  प्रदूषण  फेल  रहा  राजस्थान  के  इन  6  शहरों  की  जलापूरति  एवं  सीवरेज  योजना  के  लिए  आई०
 डी०  ए०  की  वित्तीय  सहायया  से  विकास  हेतु  राज्य  सरकार  ने  29-6-1990  को  514  करोड़
 60  लाख  रुपये  की  योजना  केन्द्र  सरकार  को  भेजी  थी  जो  अभी  तक  लंबित  पड़ी  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  उपरोक्त  योजना  हेतु  विश्व  बंक  से  वांछित  कर्जा  दिलवाने  के  लिए
 त्रनत  कारंवाई  की  जाए  ।

 बिहार  के  सीतामढ़ी  जिले  में  पुपरो  में  चोनी  मिल  लगाने  की  आवश्यकता

 ओी  नवल  किशोर  राय  :  उपाध्यक्ष  बिहार  राज्य  के  अति  पिछड़ा
 जिला  सीतामढ़ी  के  पुपरी  प्रखंड  में  चीनी  मिल  स्थापित  करने  की  मांग  वर्षों  से  होती  रही  है  ।  इसके

 लिए  कई  बार  जन-आन्दोलन  भी  हुआ  है  ।  पूवं  मंत्री  पुपरी  में  चोनी  उद्योग  लगाने  को  घोषणा  भी
 कर  चुके  हैं  एवं  सरकार  द्वारा  शायद  सर्वेक्षण  का  काम  भी  पूरा  करा  लिया  गया  सीतामढ़ी  के
 प्रखंड  बाजापट्टी  एवं  रून्‍नी  नानपुर  तथा  दरभंगा  जिला

 एवं  मघुबनी  के  प्रखंड  बेनीपट्टी  एवं  जाले  के  किसानों  को  रुमुचित  व्यवस्था  नहीं  होने  के
 कारण  यहां  के  लोग  क्रशर  द्वारा  गन्‍ने  की  पिराई  करते  जिसके  परिणामस्वरूप  आधे  गन्ने  की
 फसल  की  समय  पर  पिराई  नहीं  हो  पाती  जिससे  गन्ना  खेत  में  ही  सूख  जाता  है  ।  इससे  किसानों
 को  प्रतिवर्ष  भारी  क्षति  होती  है  और  उनका  मनोबल  भी  टूटता  है  ।

 अतः  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  जनहित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  सभी  प्रखण्डों  के  मध्य
 में  अर्थात्‌  पुपरी  में  चीनी  मिल  स्थापित  की  जिससे  जन  आकांक्षाओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कार्यरत  डाक  क्ंचारियों  को  उस  क्षेत्र  में  तनात
 केन्द्रोय  सरकार  के  कर्मंजारियों  को  बिए  जा  रहे  भस्त  के  समान

 विशेष  डयूटो  भत्ता  देते  को  आवश्यकता

 झरो  उद्धव  अमन  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अंतगगंत  निम्नलिखित
 मामले  उठाना  चाहूंगा  ।
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 मैं  सरकार  का  ध्यान  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  रेल-डाक  सेवा  और  मोटर  डाक  सेवा

 कर्मचारियों  के  प्रति  किए  जा  रहे  दुब्यंवहार  की  ओर  आक्षष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  बे  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों

 के  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  विशेष  ड्यूटी  भत्ता  प्रदान  करने  संबंधी  आदेशों  को  क्रियान्वित

 न  करने  के  विरोध  में  वे  ।5  नवम्बर  से  हड़ताल  पर  हैं  ।

 यद्षपि  दूरसंचार  विभाग  ने  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अभिकरण  के  आदेशों  के  अनुसार  अपने

 कर्मचारियों  को  उक्त  भत्ता  देने  का  निर्णय  किया  है  तथापि  डाक  विभाग  अपने  रेलवे

 डाक  डाक  सेवा  तथा  मोटर  डाक  सेवा  के  संबंध  में  उक्त  आदेश  को  लागू  नहीं  कर  रहा  है  ।

 लॉकि  डाक  विभाग  एवं  दूरसंचार  विभाग  एक  ही  मंत्रालय  के  अधीन  फिर  भी  डाक  विभाग

 के  कर्मचारियों  को  अकारण  इस  भत्ते  से  वंचित  रखा  जा  रहा  है  ।  यह  नेसगिक  न्याय  के  सिद्धांत  के

 विरुद्ध  है  ।  इसी  के  फलस्वरूप  कर्मचारी  हड़ताल  पर  है  जिससे  पूर्वोतर  क्षेत्रों  के  एवं  देश  के  अन्य

 मांग  की  जनता  से  भी  काफी  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  डाक  कर्मचारियों  को  उनके  प्रति  देय

 बैध  भत्ते  प्रदान  किए  जाने  सुनिश्चित  करने  और  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  हड़ताल  को  समाप्त  करके  के

 लिए  हस्तक्षेप  करें  ।

 वेश  के  ऊर्जा  क्षेत्र  को  सशक्त  बनाने  तथा  विश्व  बंक  ओर

 एशियाई  विकास  बेंक  हारा  पश्चिम  बंगाल  में  फरक्‍्का

 योजना  को  निरन्तर  घनराशि  विधा  जाना  सुनिश्चित
 करने  की  आवश्यकता

 श्री  सनत  कमार  मंडल  :  मैं  निम्नलिखित  मामले  को  नियम  377  के

 अधीन  उठाना  चाहता  हूं  ।

 वित्तीय  संसाधनों  में  भारी  कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  सरबार  ने  योजनागत  अ्यय  में
 अघोषित  कटौतियां  कर  दी  हैं  जिससे  सभी  सार्वजनिक  सेवाओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  लिए  राज्य  योजना  परिव्यय  के  अंतर्गत  निर्धारित  1,733.39  करोड़  रुपए
 का  सिर्फ  लगभग  27.5  प्रतिशत  ओसतन  धनराशि  ही  राज्य  का  प्राप्त  हुई  है  ।

 एशियाई  विकास  बेंक  एन०  टी०  पी०  सी०  के  फरक्‍्का  ताप  विद्यत  परियोजना  जिसकी
 प्रा  ३  ठेने  हे

 ह

 अनुमानित  लागत  375  मिलियन  डालर  के  लिए  धनराशि  देने  पर  सहमत  था  कितु  अब  बताया
 जाता  है  कि  भारत  के  ऊर्जा  क्षेत्र  के  खराब  कार्य-निष्पादन,की  अत्यन्त  क्टु  आलोचना[करने  के  पश्चात्‌
 बेंक  ने  परियं  2

 शि
 शा

 बेंक  ने  परियोजना  की  यह  धनराशि  रोक  ली  एशियाई  विकास  बेंक  तथा  विश्व  बेंक  दोनों  ने

 ही  ऊर्जा  क्षेत्र  को  सशक्त  और  सुदृढ़  बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  मैं  सरकार  से

 आग्रह  करता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  आवश्यक  सुधार  करे  और  यह  भी  सुनिश्चित  करे  कि  विश्व  बेंक
 तथा  एशियाई  विकास  बैंक  फरक्का  परियोजना  को  धन  देना  जारी  रे  जिससे  इस  परियोजना
 राम्बन्धी  निर्माण  कार्य  रुके  नहीं  और  जोर-शोर  से  हो  सके  तथा  वह  समय  पर  पूरा  हो  सके  ।

 ट
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 गुजरात  में  अनुसूबित  जत-जातियों  को  वन  भूमि  के  मालिकाना
 स्रशिकार  बिए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  चम्बूमाई  देशमुख  :  माननीय  उपाध्यक्ष  गुजरात  में  1940  से  हजारों
 आदिवासियों  के  पास  वनभूमि  लेकिन  उस  संपत्ति  के  मालिकाना  अधिकार  उन्हें  नहीं  मिले
 हालांकि  कठिन  परिश्रभ  करके  इन  आदिवासियों  ने  उस  जमीन  को  उपजाऊ  बनाया  है  और  अधिक
 कृषि  उत्पादन  किया  राज्य  सरकार  ने  उन  आदिवाधियों  को  मालिकाना  अधिकार  द्वेने  का  वायदा
 किया  था  ।  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  ऐसी  वनभूमि  जो  1970  तक  अतिक्रमित  हुई

 उसका  मालिकाना  अधिकार  देने  की  नीति  तय  की  गई  है  ।  गुजरात  में  ऐसी  नीति  1967  तक
 बनाई  गई  है  ।  फिर  भी  उसका  पालन  ठीक  से  नहीं  हो  रहा  है  जिससे  वनवासियों  को  सरकार  की
 योजनाओं  का  समुचित  लाभ  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।

 |

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वन  अधिनियम  के  उपबंधों  में  छुट  देकर  बनवासियों  को
 वन  भूमि  के  मालिकाना  हक  प्रदान  करें  ।

 2.46  भ०  १०

 जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  संशोधन
 विधेयकर--जारो

 |  अनुवाद
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री

 क्री  गोपीमाथ  गजपति  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपना  भाषण  वहीं  से  आरंभ
 करूंमा  जहां  पर  मैंने  उसे  कल  समाप्त  किया  था  ।  पहले  कही  गई  बात  के  क्रम  में  ही  विश्व-परिदश्य
 पर  विचार  करते  हुए  हमें  स्थानीय  रूप  से  तथा  ब्यवहायंतः  उस  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  इस
 संदर्भ  में  मैं  निम्न  उपचारात्मक  कदमों  के  सख्ती  से  क्रियान्वयन  की  सिफारिश  करू  दा  ।  बढ़ती
 हुई  समस्या  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  सभी  ओद्योगिक  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  प्रदूषण  नियंत्रण  हेतु
 इंजीनियरों  की  नियुक्ति  को  अनिवायें  बनाया  जाये  ।  ओद्योगिक  अवशिष्ट  पदार्थों  को  वातावरण
 में  छोड़े  से  पहले  तरल  ओर  दोनों  ही  प्रकार  के  पदार्थोंको  हानिरहित  बनाने  के  लिए
 उपयुक्त  रूप  से  कायं  किया  जाये  ।  प्रदूषण  विरोधी  बोर्डों  को  पर्याप्त  शक्तियां  दी  जानी  चाहि  ए
 ताकि  उनके  अधिकारी  दोषी  संस्थानों  के  सांथ  सख्ती  से  निपट  सके  ।  पर्यावरण  संबंधी  स्वच्छता  को
 बनाये  रखने  के  लिए  वायु-प्रदूषण  नियंत्रण  1981  का  सख्ती  से  पालन  करने  हेतु  कठोर
 उपाय  लागू  किए

 है

 इसके  हमें  अपनी  रा>धानी  नई  दिल्‍ली  जो  विश्व  में  चोथा  सर्वाधिक  प्रदूषित
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 घटना  में  गैसीय  अवशेषों  को  शीतऋतु  ठंडी  हवा  से  अपने  में  समाहित  क  लेती  है  जिससे  घंंआ
 बनता  है  जिनसे  स्वयं  मैं  भी  पीड़ित  मजाक  की  बात  नहीं  है  ।  लगभग  दो  महीने  से  मैं

 अपनी  सामान्य  आवाज  खो  चुका  हूं  ।

 अंत  में  मैं  अपने  बन  और  पर्यावरण  राज्य  मंत्री  माननीय  कमल  नाथ  द्वारा  लाये  गये
 अत्यधिक  महत्वपूर्ण  और  मानवता  के  अस्तित्व  के  आवश्यक  विधेयक  जल  नियंत्रण

 ओर  उपकर  अधिनियम  का  पूर्ण  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  बोल्लाब॒लल्‍्लो  रामस्या  :  उपाध्यक्ष  जल  नियंत्रण  एवं
 उपकर  1977  को  उपकर  लगाने  के  लिए  लाया  गया  था  ताकि  हम  प्रदूषित  जल  को
 शुद्ध  करने  की  विधि  में  सुधार  कर  सकें  ।

 2.47  भ०  १०

 शरद  विधे  पोठासीन

 लेकिन  जैसी  स्थिति  चल  रही  हमारी  जरूरतें  बढ़  गई  लगती  इस  बात  को  मद्देनजर
 रखते  हुए  यह  विधेयक  इन  वस्तुओं  पर  बहुत  अधिक  उपकर  लगाने  के  लिए  लाया  गया  लेकिन

 मुख्य  बात  यह  है  कि  हम  सभी  को  स्वच्छ  पानी  की  जरूरत  है  |  इसमें  कोई  शक  नहीं  ।  प्रदूषण  को

 बात  अनेक  स्थानों  से  उठ  रही  है  ।  प्रदूषण  नगर  पालिकाओं  और  उद्योग  से  उत्पन्न  होता
 यहां  तक  कि  कृषि  में  जो  पानी  प्रयुक्त  होता  है  वह  भी  कीटनाशकों  और  उदबंरकों  के  प्रयोग  के  बाद

 प्रदूषित  होता  जाता  है और  अगर  हम  उसे  पीने  के  लिए  प्रयोग  में  लायें  तो  फिर  इससे  बहुत-सी
 समस्यायें  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।  इस  प्रकार  पानी  शुद्ध  करने  की  सुरक्षात्मक  प्रणाली  बहुत  आवश्यक

 हैं  ।  सरकार  को  ऐसे  मामलों  में  दिलचस्पी  लेनी  कुछ  इस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी
 और  प्रणाली  बिज्ञान  आंतरिक  रूप  से  चाहे  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  के  माध्यम  से  अथवा  आयातित
 प्रौद्योगिकी  के  माध्यम  से  विकतित  की  जानी  चाहिए  ताकि  सरकार  और  लोग  दोनों  ही  अपनी
 जिम्मेदारी  का  समान  रूप  से  निर्वाह  कर  सके  ।  उद्योगों  के  विकास  के  बर्गर  हम  न  तो  रोजगार
 क्षमता  का  और  न  ही  संसाधनों  का  विकास  कर  सकते  साथ  प्रदूषण  को  प्रभादी  ढंग  से
 नियंत्रित  किया  जाना  चाहिए  |  यह  इसका  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  प्रदूषण  और  पर्यावरण
 संबंधी  स्थितियों  के  नाम  पर  बहुत-सी  कठिनाइयां  उत्पन्न  की  जातो  आज  भी  कुछ  धर्ंल
 स्टेशन  अनिवायं  हैं  हालांकि  वे  प्रदूषण  फंलाते  हैं  और  उसके  लिए  शुद्धीकरण  की  उचित  प्रणाली
 आवश्यक  है  ।  अगर  हम  आज  की  सभ्यता  में  रहना  चाहते  हैं  ते  हमें  प्रौद्योगिकी  विकसित  करनी
 पड़ेगी  और  प्रदूषण  कम  करना  ऐसी  परिस्थितियों  में  सरकार  को  इसमें  रुचि  लेनी  पड़ेगी
 और  बेहतर  तरीके  अपनाने  का  प्रयंत्न  करना  होगा  ।

 जहां  तक  उपकर  का  संबंध  उपलब्ध  विधि  को  प्रभावी  रूप  से  प्रयुक्त  करके  एकत्र  किया
 जा  सकता  औद्योगिक  रूप  से  प्रदूषित  जल  को  प्रयाग  करने  योग्य  जो  कि  प्रौद्योगिकी
 का  एक  बेहतर  तरीका  लोगों  ढ्वारा  अपनाया  जाना  चाहिए  और  उसे  पहलू  पर  उन्हें  कुछ
 रियायतें  दी  जानी  चाहिए  ओर  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  |  इस  विधि  पर  आई  लागंत
 को  उत्पादन  लागत  में  संम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  |  इन  सब  बातों  को  महेंनजर  रखते  हए
 सरकार  को  जहां  भी  संभव  हो  उद्योग  को  किस  प्रकार  विकसित  किया  जाये  और  जल  एवं  वायु
 प्रदूषण  को  कम  कैसे  किया  अनेक  तरीके  निकालने  होंगे  ।  हमें  कुछ  ऐसे  उच्योग  विकसित  करने
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 बाहिए  जो  प्रदूषित  नहीं  हैं  ।  वतंमान  परिस्थितियों  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना
 चाहिए  ताकि  प्रदूषण  को  कम  किया  जा  सके  |  यह  समस्या  शहरों  और  नगरपालिकाओं  में  अधिक
 से  अधिक  विकट  होती  जा  रही  है  और  उसके  लिए  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  उन्हें  विकसित  करना
 होगा  ।  अगर  हम  उनके  ओर  अधिक  उपकर  के  लिए  कहेंगे  तो  वे  उसे  देने  की  स्थिति  में  नहीं
 अब  सरकार  को  आरंभिक  स्थिति  में  ही  ये  समस्‍यायें  सुलझ।ने  में  सहायता  देने  के  लिए  प्रदूषित  जल
 को  नदियों  में  डालने  और  उसे  प्रभावी  बनाने  और  बढ़ावा  देने  के  बजाय  पुनः  आगे  आना  होगा  ।
 आज  प्रदूषित  जल  की  वजह  से  कृषि  भी  प्रभावित  हो  रही  है  ।  अतः  ओद्योगिक

 कृषि  प्रदूषण  और  वायु  प्रदूषण  पर  विचार  दिया  जाना  चाहिए  ।  लोगों  को  इस  संबंध  में

 कुछ  करना  पड़ेगा  ।  साथ  ही  साथ  विकास  भी  नहीं  रुकना  चाहिए  |  कुछ  सीमा  तक  उपकर  बढ़ाकर
 वे  कुछ  अच्छा  कर  रहे  वे  इसे  प्रौद्योगिकी  के  विकाप्त  ओर  नई  प्रक्रिया  एवं  प्रोद्योगिकी  के  लिए
 लोगों  को  प्रोत्साहित  करके  इसका  उचित  उपयोग  करते  हैं  ।  वर्तमान  परिस्थितियों  केवल  यही
 एक  तरीका  है  जिससे  हम  अपनी  सभ्यता  विकसित  कर  सकते  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  हरोश  नारायभ  प्रभु  झांत्ये  :  सभापति  मैं  जल  निबारण  तथ
 उपफकर  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  सभापति  पहली  वार  मैं

 पालियामेंट  में  हिन्दी  में  भाषण  कर  रहा  हूं  और  अपनी  टूटी-फूटी  भाषा  में  अपने  विच्चार  प्रकट  करने
 की  कोशिश  करूंगा  ।  स्पीकर  प्रारंभ  में  मैं आनरेबल  कमल  नाथ  जी  को  बधाई
 देता  हूं  ।  उनकी  दूरदृष्टि  और  तत्परता  की  मैं  तारीफ  कर  रहा  हूं  ।  प्रदूषण  कम  करने  के  लिए  उन्होने

 जो  पहला  कदम  उठाया  है  वह  सभी  लोगों  के  ध्यान  में  मैं  पहला  कदम  क्यों  बोलता  क्योंकि

 आज  तक  10  वर्ष  तक  मैं  गोआ  में  मिनिस्टर  था  ।  मुझे  आज  भी  याद  नहीं  है  कि  सेंट्रल  पोल्यूशन

 कंट्रोल  बोर्ड  का  कुछ  काम  वहां  चल  रहा  यह  भी  मेरे  ध्यान  में  नहीं  है  कि  कभी  उन्होंने  स्टेट

 पोल्यूशन  कंट्रोल  बोर्ड  को  काम  करने  को  कहा  है  ।  अगर  ऐसा  किया  होता  तो  पोल्यूशन  के  बारे  में

 जो  हालत  है  वह  कभी  नहीं  होती  ।  अभी  6  महीने  पूरे  नहीं  लेकिन  हमारे  मिनिस्टर  साहब
 जो  मोस्ट  इम्पार्टेट  सब्जेक्ट  है  पोल्युशन  का  उसका  क्‍या  नतीजा  हो  सकता  यह  इनके  ध्यान  में
 आया  ओर  इन्होंने  यह  पहला  कदम  उठाया  है  ।  मैं  इनका  दिल  से  अभिनन्दन  कर  रहा  हूं  ।

 माननीय  सदस्यों  पोल्यूशन  कंसे  और  क्रितना  तेज  हो  रहा  इसके  बारे  में  मंहत्वपूर्ण
 भाषण  दिए  हैं  और  चर्चा  को  क्या  देश  की  पोजीशन  वह  पालियामेंट  के  हिन्दुस्तान  के
 सामने  लाए  मैं  वह  वात  रिपीट  नहीं  कर  रहा  गोभा  की  क्या  पोजीशन  इसकी  ओर
 मिनिस्टर  साहब  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 पोल्यूशन  दो  प्रकार  के  होते  हैं--एयर  पोल्यूशन  और  वाटर  पोल्यूशन  ।  एयर  पोल्यूशन
 उतना  ही  महत्वपूर्ण  है जितना  वाटर  पोल्यूशन  !  दोनों  संबंधित  हैं  ।  एयर  पोल्यूशन  माइनिग  डस्ट
 और  एक्सप्लोसिब्स  के कारण  ज्यादा  हांता  हैवी  डीजल  हैवी  एंड
 भदर  ब्हीकल्स  ओर  बाज  आदि  सभी  से  घुआं  जो  निकलता  है  उससे  एयर  पोल्यूशन  होता  उसको
 कम  करने  की  आज  बहुत  जरूरत  है  ।
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 प्ाभणणयययया

 |
 खनन  उद्योग  गोआ  का  प्रमुख  उद्योग  है  ।

 आज  गोआ  जो  फ्लोरिश  हो  रहा  है  उसका  मेन  कारण  माइनिंग  बाद  में  टूरिज्म  ।
 करोड़ों  रुपया  फारेन  एक्सचेंज  भारत  सरकार  को  मिल  रहा  है  ओर  स्टेट  को  भी  लाखों  रुपया  टेक्‍्स
 के  रूप  में  मिल  रहे  हैं  ।  हजारों  लोगों  को  इम्पलायमेंट  मिल  रही  है  इसलिए  इंडस्ट्री  को  बढ़ावा
 देना  बहुत  जरूरी  फिर  भी  इंडस्ट्री  को आज  40  वर्ष  हो  दिन-प्रति-दिन  जोरों  से  चल
 रही  मबर  जो  पोल्यूशन  हो  रहा  उसकी  तरफ  कोई  भी  नहीं  सोच  रहा  है  ।  अगर  ऐसा  ही
 चलता  रहा  तो  ऐसा  समय  आएगा  कि  गोआ  के  सब  काएं  प्रदूषित  हो  जायेंगे  और  बहुत  कठिन  समय

 आएगा  ।  माइनिग  में  जो  डस्ट  और  वेस्ट  मटीरियल  होता  है  वह  बरसात  में  नदी  में
 चला  जाता  है  |  गोआ  में  बहुत  ज्यादा  बरसात  होती  120  इंचिज  के  लगभग  बरसात  होती  है  ।

 गोआ  ऐसी  जगह  है  कि  सभी  नदियों  से  जुड़ा  मुझे  लगता  है  कि  ऐसी  सुन्दर  जगह  भगवान  का

 दिया  हुआ  वरदान  है  ।  आप  किसी  भी  टाउन  में  नदियों  से एक  जगह  से  दूमरी  जगह  जा  सकते  हैं  ।
 यह  जो  सुन्दर  नदियों  का  जाल  है  उसको  कायम  बढ़ाना  उसकी  सुन्दरता  कायम  रखना  आज

 बहुत  जरूरी

 3.00  हर०  प्‌ृ०

 इन  सभी  नवियों  में  आयरन-ओर  जो  माईनस  से  निकलता  है  उसमें  पाऊड़र  होता  है  तो
 वह  पाऊडर  स्टीमर  लोड  करने  के  लिए  एक्सपोर्ट  हेतु  Barrage  बेराज  से  जाती  जब  जोर
 से  हवा  आती  है  तो  वह  पाउडर  उड़  जाता  है  ओर  इसी  तरह  पाऊडर  नदी  में  जाकर  के  रीवर  सिल्ट
 हो  जाती  है  ।  बाभिस  में  काम  करने  वाले  से  सब  वेस्ट  नदी  में  डालते  हैं  !  माइनिग  इंडस्ट्री  कम  से
 कम  चालीस  वर्ष  से  चल  रही  है  लेकिन  नदियां  सिल्ट  हो  रही  हैं  और  पानी  पोल्युट  हो  रहा  है  ।
 इसके  अलावा  फिशिंग  इंडस्ट्री  जोर  से  चलती  है  ।  एग्रो  फार्मेस्युटोकल्स  और  डिस्टीलरी
 वाले  अपना  वेस्ट  नदियों  में  डालते  इसके  लिए  बहुत  बड़े  कदम  उठाने  की  जरूरत  है  ।  गोवा  में
 प्र०छ्णं5०  टूरीज्म  बड़ा  आकर्षण  है  ।  गोवा  में  बहुत  अच्छी  सिनरी  है  और  बहुत  अच्छी  सुन्दरता
 है  इसलिए  पोल्यूशन  की  ओर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  कहां  पर  एक  साल  रिवर  है  उसमें  से
 चालीस  साल  से  कांकोण  से  मडगांव  सामान  लेकर  जहाज  जाते  थे  ।  लेकिन  आज  कोई  भी  छोटी-सी
 वोट  नाव  बहां  नहीं  जा  सकती  ।  बड़े-बड़े  फार्मास्युटीकल्स  वाले  15  करोड़  रुपया  खर्च  करके  ट्रीटमेंट
 प्लांट  लगाते  लेकिन  छोटे-छोटे  यूनिट्स  वह  नहीं  कर  सकते  !  जो  एफल्युऐंट  होता  है  वह  ग्राऊंड
 में  जाता  पचास  वर्ष  बाद  ऐसा  एक  दिन  आयेगा  कि  जितने  बाजू-बाज  में  कुएं  हैं  वे  सब  पोल्युट
 होने  वाले  हैं  और  पीने  का  पानी  नहीं  रहेगा  ।  इसके  लिए  गंभीरतापूर्वंक  विचार  करना  चाहिए  ।

 इस  बिल  के  द्वारा  आपने  थोड़ा-सा  सैस  बढ़ाया  है  तो  उससे  केसे  काम  चलेगा  ।  ऐसी  प्लानिंग  होनी

 चाहिए  कि  आपके  हाथ  में  करोड़ों  रपया  आना  चाहिए  !  आप  एक  बहुत  बड़े  ढायनामिक  मिनिस्टर

 आपका  कायं  मैं  देख  रहा  हूं  ।  खाली  एक्ट  से  काम  नहीं  आप  ऐसी  योजना  बनायें  जिससे  आने
 वाले  पच्चीस-तीस  सालों  में  भारत  का  प्रदूषण  कम  ही  खत्म  हो  जाये  ।  आप  ज्यादा  पैसे  का
 बन्दोबस्त  करें  ।  इसमें  सब  लोग  शामिल  होते  केवल  उद्योगपति  ही  प्रदूषण  नहीं  फैलाते  ।  इसलिए
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 ऐसे  टैक्स  लगायें  कि  लोगो  को  फील  नहीं  होना  चाहिए  ।  प्रदूषण  बन्द  करने  की  आपको  अपनी
 ताकत  को  बढ़ाना  चाहिए  ।

 एक  ओर  महत्वपूर्ण  बात  मैं  एंटी  पोलुशन  बोर्ड  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  यद्ू  एक
 दुधारी  हथियार  है  |  यह  कंस्‍्ट्रक्टीव  हो  सकता  है  ओर  डीकंस्ट्रक्टीव  भी  हो  सकता  अगर  आप
 सारे  अधिकार  उनके  हाथ  में  देंगे  तो  किसी  का  सत्यानाश  भी  हो  सकता  है  और  किसी  की  मदद  भी
 कर  सकते  आपको  हर  टाउन  जेसे  महाराष्ट  बहुत  बड़ा  राज्य  है  वहां  चार-पांच  जोन  बना
 कर  एडवाइजरी  कोटीज  बनानी  चाहिए  |  उसमें  प्राथमिकता  सांसदों  को  उनको  इन्वाल्व  करें  ।

 क्योंकि  वे  चुने  हुए  नुमाइंदे  होते  है ंऔर  उनको  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  का  ख्याल  रहता  ये  बेलेंस

 माइंड  के  लोग  चेंबर  ओफ  कामसं  के  एक्सपोर्ट्स  एसोसिएशन  के  स्माल  स्केल
 लेबर  यूनियन  आदि  के  सभी  लोगों  को  इन्वाल्व  करें  और  एक  एडवाइजरी  कमेटी  बनायें  ।

 जिससे  यह  काये  अच्छी  तरह  से  चले  और  आहको  प्रदूषण  रोकने  में  बड़ा  नाम  मिलेगा  ।

 श्री  रास  नाईक  :  ओपीजीशन  के  भी  मैँंबर  होने  चाहिए  या  नहीं  ।

 भी  हरोश  नारायभ  प्रभु  झांत्ये  :  मैंने  सभी  सांसदों  के  बारे  में  कह्य  लोग्रों  को  विश्वयप्त
 में  लेना  चाहिए  और  मोटिबेट  करना  चाहिए  ।  ये  दो  चीजें  आपको  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  ।  सारे
 भारत  ओर  विश्व  को  मालूम  हो  जाये  कि  हम  प्रदूषण  रोकने  में  क्या  कर  सकते  हैं  ।  इसश्निप्र  हम
 ऐसे  कदम  उठायें  जिससे  अशिक्षित  आदमी  को  भी  रूायाल  रहे  कि  उसका  कत्तंथ्य  क्‍या  है  ।

 ॥

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ओर  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ओर
 आशा  करता  हूं  कि  वे  मेरे  इन  विचारों  पर  गोर  करंगे  ।

 ]

 थी  अशोकराज  :  अखिल  भ्रारतीय  भ्रन्ना  द्रघुुक  पार्टी  की  कोर  से
 जल  नियंत्रक  एवं  उपकर  किया गया  पर  ग्रैं  छूछ  शब्द  कहना
 चाहुंया  ।

 इस  अधिनियम के  अंतयेत  प्रदूषण  शब्द  को  परिभाषित  किया  गया  है  जिसका  अरथ  है  किसी
 सोबेज  भ्रथवा  व्यापार  अवशिष्ट  पदार्थों  अथवा  किसी  अन्य  पदार्थ  को  पानी  में  छोड़ने  पर  जल  का

 जो  जल  को  खराब  कर  सकता  जो  सावंजनिक  स्वास्थ्य  अथवा  सुरक्षा  अथवा
 पौधों  भ्रथवा  जलचरों  के  स्वास्थ्य  ओर  जीवन  के  लिए  हानिकारक  हो  ।

 इसे  बहुत  विस्तृत  अथं  प्राप्त  हुआ  है  ।  हमें  जल  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए
 आवश्यक  कायवाही  करनी  पड़ेगी  ।

 जल  प्रदूषण  के  नियंत्रण  के  लिए  माननय  सदस्यों  वे  बहुत  से  सुझाव  दिये  हैं  ।  हम्न  द्वेख़  रड्े
 हैं  कि  लगधग  सभी  स्थानों  पर  जल  से  उत्पन्न  बीमारियां  फैली  हुई  भारत  में  शहरी  ख़त

 आपूर्ति
 का  लगभग  80  प्रतिशत  निकास  व्यवस्था  द्वारा  वापिस  हो  जाता  है।यह  घरेलू  ब्रर

 ओद्योगिक  अथशिष्टों  के  रास्ते  से  जाता  है  ।  हजारों  मिलिपन  अवशिष्ट  जल  पुनः  नदी  प्लें  न्ला  जाता
 इसे  शुद्ध  नहीं  किया

 विश्व  स्वास्थ्य  संज्ञान  के  अनुमानों  के  अनुसार  लगभग  80  प्रतिशत  बीमारियों
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 मॉष्यम  से  फैलती  हैं  ।  आपने  देखा  ही  होगा  कि  हमारे  गाँवों  में  ओर  हमारे  शहरों  में  उशोगे
 पॉर्नी  को  परिष्कृत  नहीं  करतें  और  अवशिष्ट  जल  को  नालों  अथवा  नदियों  में  जाने  देते  आदमी
 और  जानवैंर  उस  पानी  को  पीते  हैं  और  उसी  कारण  ऐसी  बीमारियां  आती

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अबुरोध  करता  हूं  कि  बोर्ड  उचित  कार्यवाही  द्वारा  गंभीरता  से
 इसके  विरुद्ध  कायंवाही  सुनिश्चित  करे  ।  हमारे  देश  में  प्रदूषण  का  प्रभुख  कारण  विभिन्‍न  शहरों  के
 सीवेज  और  निकास  के  माध्यम  से  गये  मानवीय  अवशिष्ट  पदाय॑  हैं  ।  ऐसा  केवल  गांवों  में  ही  नहीं
 बल्कि  अधं॑-शहरी  क्षेत्रों  में  भी  किया  जाता  वहां  शौचालय  भी  नहीं  हैं  ।

 श्रोद्योगिक  प्रदूषण  की  मात्रा  औसतन  10  से  15  प्रतिशत  तक  आती  ऐसा  प्रदृषण
 मुख्यतः  अत्यधिक  विंषाकत  पदार्थों  के  ढेर  को  नदियों  में  फेंकने  की  वजह  से  होता  है  ।  लगभग  सभी
 उशोग  अवशिष्ट  पदांथों  को  नदियों  में  डाल  कर  जहां  तक  संभव  व्यय  से  बचना  चाहते  हैं  ।

 हमें  राज्य  के  साथ॑-साथ  केन्द्रीय  बीडों  को  भी  सख्त  निर्देश  देने  चाहिए  ताकि  ऐसी  बातें  ने

 मुझें  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  यहां  तक  कि  सरकारी  अधिकारी  भी  उद्योगपतियों  के  साथ

 सहयोग  कर  रहे  वास्तव  में  वे  ऐसी  चीजों  को  बढ़ावा  दे  रहे  वे  समुचित  रूप  से  कार्य  नहीं
 कर  रहे

 जल-प्रदूषण  के  दो  प्रमुख  स्रोत  शहरों  और  नगरों  से  सीवेज  ओर  मल  व्ययन  तथा  भौद्योगिक

 अवेशिष्ट  पदार्थ  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनु  रोंध  करता  हूं  जो  इस  दिशा  में  पहल  करने  के  लिए

 बहुत  ही  युवा  ओर  सफूतं  हैं  |  उन्हें  यह  ध्यान  रखमा  चाहिए  कि  इस  संबंध  में  सभी  राज्य  सरकारें
 निर्देश  का  पालन  करें  ।  अगर  ऐसा  हो  जाता  है  तो  संकड़ों-हजारों  ग्रामीणों  को  फायदा

 होंगां  भर  वे  एक  सुखी  जीवन  थ्यतीत  करेंगे  |  मैं  माननीय  मंत्री  को  गांवों  में  प्रचार  हेतु  राज्यों  को
 निर्देश  देने  का  अनु रोध  करूंगा  ।  ऐसा  इसलिए  क्‍योंकि  ग्रामीण  प्रदूषण  के  खतरों  से  अवगत  नहीं  हैं  ।
 हमें  उन्हें  शिक्षित  करना  चाहिए  ताकि  वे  जल  प्रदूषण  के  बारे  में  जागरूक  हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  माननीय  मंत्री  से  इसे  अनिवायं  बनाने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।
 उन्हें  समानुणातिक  उपायों  के  ढ्वारा  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  ग्रामीण  लोगों  के  कल्याण  के

 लिए  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाये  |

 ]
 ध्रो०  प्रेम  घूभल  :  सभापति  अल  प्रदृषंण  तथा

 उपंकर  1991  जिस  भावना  के  साथ  लाया  गया  उसका  मैं  स्वागत  करता

 हूँ  ।  स्वतंत्रता  के  44  वर्ष  के  बाद  भी  भारतवर्ष  के  हर  क्षेत्र  में  साफ  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं
 यह  सचमुच  एक  गंभीर  समस्या  है  ।  इसलिए  कोई  भी  कदम  जो  इस  दिशा  में  उठाया

 उसका  स्वागत  करना  स्वाभाविक  लेकिन  केवल  मात्र  विधेयक  लाने  या  कानून  बनाने  से  समस्या
 सुलझ  नहीं  सकती  ।  लोगों  में  प्रदूषण  के  प्रति  चेतना  पंदा  करना  अत्यंत  आवश्यक  कोई  भी

 कामून  बन  जब  तक  जन-समर्थन  उसे  प्राप्त  न  हो  और  लोगों  का  सहयोग  न  तब  तक
 बहू  कानून  केवलमात्र  कानून  की  पुस्तकों  में  रहता  है  ।

 पिछले  वर्ष  दिल्‍ली  में  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूंषण  के  बारे  में  अखबारों  में  बड़ी  चर्चा  रही  ।

 कुछ  चालान  लेकिन  सभापति  भाप  जानंते  हैं  कि  आज  भी  दिल्ली  की  सड़कों  पर  यात्रा
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 मांस  लेना  दूभर  है  और  इतना  प्रदूषण  फैलता  है  बस  तथा  मोटर  से  ।  हालांकि  इसके

 लिए  मशीनरी  बनी  कानून  बना  है  लेकिन  उसको  लाग्रू  कोन  करता  क्या  प्रदूषण  में  कोई
 कमी  आई  इसकी  क्‍या  मंत्रालय  ने  जांच  की  ?  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  कानून  बनाने  मात्र
 से  या  इसके  लिए  घन  उपलब्ध  कराने  मात्र  से  ही  समस्प्रा  नहीं  सुलझेगी  ।  मैं  इस  बिल  की  डीटेल्स
 पढ़  रहा  था  |  एक  तो  जो  संस  बढ़ाया  जा  रहा  उसमें  लगभग  सीधा  फार्मूला  रखा  गया  है  कि  जो
 आज  रेट  है  उसको  दुगना  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  जहां  तीन-चोथाई  था  एक  पंसे  वहां  डेढ़  कर

 एक  पैसे  का  दो  कर  दो  पैसे  का  चार  कर  दिया  ओर  ढाई  पंसे  का  पांच  पैसे  कर  दिया

 है  |  सीधा  दो  से  गुणा  कर  दिया  ।  शेड्यूल  2  में  जो  सेक्शन  3  के  सब  सेक्शन  2  ए  का  भाग
 उसमें  जो  अधिकार  दिया  गया  है  कि  मंक्सिमम  रेट  जब  अधिकारी  लगा  सकते  हैं  सजा  के  तोर  पर
 यदि  कोई  व्यक्ति  या  कोई  ओद्योगिक  संस्थान  अपनी  रिटने  नहीं  इसमें  भी  जो  पनिशमेंट
 जो  सजा  वंसे  तो  पैसे  में  बात  करने  से  एक  दो  दो  पैसे  में  कम  लगता  है  लेकिन  वास्तव  में  यदि
 उसका  भार  देखा  जाय  तो  वह  ज्यादा  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  प्रार्णना  जरूर  करू  गा  कि  घरेलू
 प्रयोग  के  लिए  जो  पानी  उस  पर  सेस  को  दुगना  करना  गलत  है  ।  जहां  उद्योग  के  लिए  प्रयोग
 होता  जिनमें  पेइंग  कंपेसिटी  जो  दे  सकते  उनसे  तो  लेकिन  घरेलू  प्रयोग  के

 लिए  जो  पानी  के  ऊपर  संस  को  दर  बढ़ा  रहे  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  इस  पर  पुनविचार

 एक  बात  ओर  कि  जो  स्टेटमेंट  आफ  ऑ्जेक्ट्स  एंड  रीजन्स  उसके  फोर्थ  पैरा  में  कहा
 है

 ]
 एकत्रित  करने  वाले  अधिकारियों  और  प्राधिकारियों  जहां  से  कोई

 विवरणी  दाखिल  नहीं  को  उपकर  की  राशि  का  निर्धारण  करने  हेतु  शक्तियां  प्रदान
 की  गई  उपकर  का  भुगतान  करने  में  हुए  बिलम्ब  पर  व्याज  दर  को  भी  बढ़ाया
 गया

 ये  शबितयां  किसको  दी  जाएंगी  ,  इन  शक्तियों  का  कहीं  दुरुपयोग  न  जिसको  मुझसे  पृ
 कांग्रेस  के  वकक्‍ता  ने  जो  गोवा  से  सांसद  उन्होंने  जिक्र  किया  कि  कहीं  दर्भावना  से
 इन  शक्तियों  का  वुस्पयोग  न  हो  ।  तो  इसके  लिए  मंत्री  आप  राइट  टू  अपील  या  कोई  दूसरा
 ऐसा  प्रावधान  अवश्य  करें  ।  आबिट्रेरीली  कहीं  रेट  न  बढ़ा  दिया  जाये  या  रेट  आफ  इटरेस्ट  बढ़ा
 दिया  अथवा  अज्ञान  के  कारण  किसी  ने  रिटन  फाइल  नहीं  की  तो  उस  पर  कोई  ज्यादा  जुर्माना
 न  लगा  दिया  ऐसी  व्यवस्था  आप  इस  बिल  में  जरूर  करें  ।

 एक  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  रिब्रेट  के  प्रतिशल  की  आज्ञा  आपने  पहले  दे  रखी
 70  प्रतिशत  तक  रिबेट  दिया  जा  सकता  अब  उसे  कम  आपने  25  प्रतिशत  करने का
 प्रस्ताव  किया  है  ।  उद्योगों  के  संबंध  मैं  जानता  हूँ  कि  आपको  इसे  लागू  करने  में  धन  की
 आवश्यकता  इसलिए  उद्योग  के  बारे  मैं  कुछ  कहना  नही  लेकिन  फिर  वही
 अनुरोध  करूंगा  कि  डोमेस्टिक  यूज  के  घरेलू  प्रयोग  के  रिबेट  देने  की  जो  पहले
 ओऔदोरिटी  उसे  आगे  भी  70  प्रतिशत  तक  ही  रखा  जाये  ।
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 इसके  एक  बात  और  जिसकी  तरफ  मैंने  शुरू  में  आपका  ध्यान  दिलाया
 था  कि  काइून  बना  देने  मात्र  से  कोई  परिवतंन  आना  संभव  नहों  आज  बड़े-बड़े  उद्योग  जहां
 नगरों  में  प्रदूषण  फैला  रहे  वे  घड़लल्‍ले  से  आपके  कानून  की  धज्जियां  उड़ा  रहे  बतंमान  कानून
 भी  काफी  सख्त  इसलिए  उन्हें  थोड़ा  बहुत  पेसा  यदि  और  भी  देना  यदि  सेस  बढ़  जाये

 ऐसा  करने  मात्र  से  कोई  परिवतंन  नहीं  आयेगा  ।

 आपके  सेन्‍्ट्रल  पोल्यूशन  कंट्रोल  बोर्ड  के  संबंध  एक  ऐसा  आभास  बन  गया  जेसे  यह
 सरकार  का  कोई  एक  और  असफरशाही  का  विभाग  ब्यूरोक्रेटिक  एप्रोच  इसलिए  मैं  आपसे

 अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  इस  ब्यूरोक्रेटिक  एप्रोच  अफसरशाही  का  जो  काम  करने  का  ढंग
 उसे  बदला  जाये  तथा  टेंक्नोक्रेट्स  तकनीकी  ज्ञान  रखने  वाले  लोगों  को  उसमें  महत्व  दिया  जाये
 ताकि  केन्द्र  के  वाटर  पौल्यूशन  कन्ट्रोल  बोर्ड  की  ओर  से  जो  भी  मंसेज  प्रदेशों  को  वह  स्पष्ट  हो
 तथा  तकनीकी  आधार  पर  टंक्‍्नीकली  साउंड  हो  |  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  आप  ब॑तेमान

 सेन्ट्रल  पौल्यूशन  कन्ट्रोल  बोर्ड  के  गठत  में  आमूलचूल  परिवतंन  उसमें  प्रदेशों  को  भी
 निधित्व  दिया  जाये  ॥  प्रदेशों  के अधिकारी  भी  इसमें  शामिल  किये  जिन्हें  तकनीकी  ज्ञान
 ताकि  अफसरशाही  के  दृष्टिकोण  को  बदला  जा  सके  ।  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  आप  सैन्ट्रल
 पोल्यूशन  कन्ट्रोल  बोर्ड  का  पुनर्गठन  करें  ।

 जब  मैं  कह  रहा  था  कि  बहुत  से  क्षेत्रों  में  लोगों  को  पीने  का  शुद्ध  पानी  भी  उपलब्ध  नहीं
 है  तो  एक  बहुत  ही  सीनियर  श्री  बसुदेव  आचायं  ने  कहा  था  कि  पानी  भी  उपलब्ध  नहीं

 शुद्ध  की  क्या  बात  करते  मैं  उसे  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि  आज  वास्तव  मैं  लोगों  को  पीने  का

 शुद्ध  पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  आज  यदि  किसी  भी  स्थान  पर  300-400  फीट  गहरे  कुएं  की

 खुदाई  करके  पानी  निकाला  जाये  तो  आपको  प्रदूषित  पानी  ही  मिस  इसके  लिए  आपको

 समुचित  कदम  उठाने  होंगे  ।  इस  स़बके  मैं  फिर  कहूंगा  कि  जब  तक  आप  सेंन्‍्ट्रल  पोल्यूशन
 कन्ट्रोल  बोर्ड  का  पुनगंठन  नहीं  असफरशाही  के  दृष्टिकोश  को  जब  तक  बदला  नहीं
 जब  तक  उसमें  तकनीकी  वृष्टिकोण  का  समाबेश  नहीं  कराया  टेक्नोक्रेट्स  को  उसमें  महत्व
 नहीं  दिया  तब  तक  ये  सारी  सुधार  के  लिए  लाये  गये  संशोघन  या  कानून  महत्वहीन
 होकर  रह  जायेंगे  ।  इसलिए  जहां  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  इसके  साथ  ही  आपसे  अनुरोध
 करू गा  कि  जैसा  मैंने  शुरू  में  घरेलू  प्रयोग  में  आने  वाले  पानी  पर  सैस  आप  बिल्कुल  मत

 उसका  रेट  पहले  बाला  ही  रहने  इस  मामले  पर  पुनविचार  कीजिए  ओर  गरीबों
 को  राहत  दीजिये  ।  सैन्ट्रल  पोल्यूशन  कन्ट्रोल  बोर्ड  में  भी  सभी  प्रदेशों  को  प्रतिनिधित्व
 तकनीकी  ज्ञान  रखने  वाले  लोगों  को  उसमें  लीजिये  ताकि  सचमुच  में  परिवतंन  नजर  आपे  |  मंत्री

 आपको  ड्विब्पूट्स  तो  काफी  पे  हुई  अच्छे  मंत्री  के  युवा  मंत्री  के  मुझे  आशा  है  कि
 जो  समर्थन  आपको  ओर  आपके  बिल  को  संसद  के  सभी  वर्गों  की  ओर  से  मिल  रहा  उसे  ध्यान
 में  रखते  ऐसे  मामलों  में  अपेक्षित  इनीशियेटिव  लेकर  आप  निर्णय  करेंगे  और  सेन्ट्रल  पोल्यूशन
 कन्ट्रोल  बोर्ड  का  शीघ्र  पुनरगेंठन  करेंगे  ।

 डा०  वसम्त  पथार  :  सभापति  सर्वप्रथम  मैं  आपको  इस  जल  प्रदूषण
 उपकर  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।
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 प्रदूषित  जल  से  होने  वाले  नुकसान  के  बारे  में  जानता  हुं  |  हमारे  देश  में  लगभग  70  प्रतिशत  जर्स

 प्रकृषिंत  है  ।  मुख्य  दोषी  लोह  तथा  अलोह  और  धातुकर्मीय  उद्योग  पेट्रो  उवेरक  और  रेयन
 उखोगं  हैं  ।  महाराष्ट्र  मे ंचीनी  मिलों  का  अन्त्योत्पाद  चाशनी  है  ओर  इसे  अंहाते  में  फैंका  जाता  है
 जिससे  आस-पास  क  क्षेत्र  में  प्रदूषण  फेलता  जंविक  आक्सीक रण  मूल्य  जिसे  बी०  ओ०  डी०

 मूल्य  भी  कहा  जाता  है  अन्त्योत्पाद  से  कम  होना  चाहिए  ।  इसीलिए  इसका  प्रसंस्करण  किया  जाना

 चाहिए  ।  आजकल  महाराष्ट्र  में  चाशनी  को  गाय  के  गोबर  में  मिलायां  जाता  है  ओर  इस  प्रकार
 बी०  ओ०  डी०  मूल्य  घट  जाता  है  ।

 वर्ष  1940  में  एक  लिटर  पानी  में  2.5  क्यूबिक  सेंटीमीटर  आक्सीजन  को  मात्रा  विद्यमान
 थी  ।  लेकिन  अब  1990  के  दोरान  पानी  में  केवल  0.1  क्यूबिक  सेंटीमीटर  के  लगभग  आक्सोजन

 होती  है  ।  हमारे  देश  में  10  लाख  जनसंख्या  एक  वर्ष  में  लगभग  5  लाख  लीटर  सीवेज  उत्पन्न

 करती  है  ।  अनियोजित  शहरों  में  जहां  सीवेज  और  मल  ब्ययन  को  परिष्कृत  नहीं  किया  बहां
 150  फुट  की  गहराई  तक  का  भूमि  जल  प्रदूषित  हो  जाता  है  ।

 समंद्र  के  जेल  में  तेल  प्रदूषण  होने  से  सभुद्री  जीवों  की  संख्या  लगभंगं  40  प्रतिशत  कम  हों
 गयी  है|

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  आंकड़ों  के  अनुसार  दो-तिहाई  बीमारियां  खुले  पानी  के  कारण

 होंती  हैं  ।  पानी  से  पैदा  होंने  वालीं  बीमारियां  अँसें  वांर्म  इन्फेस्टेशन
 कंजेंकटिविंटिंस  बीमारियां  फेल  जांतीं  हैं  |

 इनें  बीमारियों  को  रोकने  अथंवा  इनके  उपचार  पर  बहुत-सा  धन  खर्च  की  बजाय  हमें  जल  प्रदूषण
 कीं  निर्यत्रित  केर  उन्हें  रोकने  के  प्रयासं  करने  चाहिए  ।

 हाल  ही  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  मौलिक  अधिकारों  कै  समंथन  में  कहा  है  कि  अनुच्छेद  21
 जीने  का  अधिकारਂ  के  अन्तगंत--प्रदूषण  रहित  जल  प्रत्येक  भारतीय  का  मोलिक  अधिकार  हैं  ।

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  हमें  प्रदूषण  के  संबंध  में  प्रदर्शनियां  आयोजित  की

 जावी  चाहिए  ताकि  लोगों  को  इसके  बारे  में  बेहतर  जानकारी  मिल  सके  ।  इस  कार्य  में  लोगों  की

 होनी  यह  एक  जन  आन्दोलन  बनना  चाहिए  |  मैं  समझता  हूं  कि  दूसरे  ऐसे
 उपकरभ  तथा  मशीनरी  के  जिनसे  प्रदूषण  पंदा  नहीं  हमें  उत्पाद  शुल्क  पर  कुछ  छूट  देने
 पर  विंचार  करना  चाहिये  जँसे  कि  हम  विद्युत  की  बचत  करने  वाले  उपकरण  पर  छट  दे  रहे  हैं  ।

 हमें  इस  तरीके  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  उपकर  को  एक  पैसे  से  बढ़ाकर  दो  पंसे  किया  जाना  है
 ओर  छूट  में  25  प्रतिशत  तक  की  कमी  की  गयी  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  कुछ  क्‌छ
 सिद्धांत  अपनाने  होंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  स्थायी  समाधान  नहीं  है  ।

 कि  उपकर  में  वृद्धि  तथा  छूट  में  कमी  से  किस  तरह  से  नया  राजस्व  आयेगा  ।  किस  तरह  ईनंसे  घाटा

 पूरा  होने  जा  रहा  है  ?  इस  पर  गंभी  रतापूर्वक  विचार  किया  जामा  चाहिए  ।

 मैं  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  घाटों  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  और  यह  भी  जानना  चाहूंगा

 केवल  इस  विधेयक  को
 पास

 कर  देना  हीं  हमारे  देश  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  |  जल॑  प्रदूषण
 का  नियंत्रण  व  रोकथाम  के  अन्तर्गत  शहर  की  गन्दी  तथा  बैक।र  पानी  सीवरेज  सिस्टम  के  अंतर्गत
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 नालियों  में  बहा  देना  ही  काफ़ी  तहीं  है  बल्कि  जन्न  को  घुद्ध  करने  का  संयंत्र  उसकी  निरंतर
 मरम्मत  और  आवर्ती  ख्र  भी  इसके  अन्तगंत  आते  हैं  ।

 —

 स्थानीय  निकाय  इतना  खर  नहीं  कर  सकते  अथवा  उनके  पास  वित्त  नहीं  होता  ।  इसलिए
 इन्हें  राज्य  औओरर  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मिलनी  चाहिए  ।  यदि  स्थानीय  निकाय  स्वतन्त्र
 रूप  से  ऋण  ले  सकते  हैं  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आठवीं  पं  चबर्षाय  योजना
 में  ऐसा  प्रावधान  किया  जाए  कि  स्थानीय  निकायों  के  लिए  आवश्यक  आबंटन  की  व्यवस्था  हो  सके  ।

 गंणय  कारंवाई  योजना  से  गंगा  के  जल  प्रदूषण  के  23  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  ।  मैं  एक  सुझाव  दूंगा  ।
 मेरे  लिर्वाचन  क्षेत्र  में  नासिक  नगर  निगम  क्षेत्र  में  एक  पवित्र  नदी  ग्रोदावरी  है  जोकि  दक्षित्र  की
 गंगा  के  नाम  से  सवंविख्यात  है  |  यहां  हाल  ही  में  एक्र  कुम्भ  मेला  भी  लगा  श्रा  जबकि  बहुत  प्रे
 सदस्यों  ने  नासिक  म्रमण  किया  था  ।  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  यह  अनुरोध  करूंगा  क्रि  ग्रंग्रा  कारंवाई

 योजना  की  तरह  फोदाब्वरी  कारंवाई  योजना  प्रारम्भ  की  जाये  जिससे  ट्रिम्बकेश्वर  से  प्रेश्नन  तक

 गोद्यवरी  के  प्रदूषण  प्रर  वजर  रखी  जा  सके  क्षोर  साथ-साथ  तक  नगर  तियम्न  में  सीदेज्  ट्रीछमेंट्
 प्लांट्स  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  भरी  की  जाये  ।

 यह  जलज-कर  और  छूट  निश्चित  तथा  श्रावश्यक  है  चुंकि  ग्रह  केवल  एक़  पंसा  है  किसे
 बढ़ाकर  ढ़ो  प्रथा  किया  गया  है  |  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थंत  करता  हूं  ।  बास्तव  चूंकि  इन्होंद्े
 छूढ  में  कक्ी  की  वित्त  मंत्रालय  को  इस  अनुसार  देश  प्रें  सब्सिडी  भी  कम्र  करनी  चाहिग्रे  ।  इसके
 साध्च-साथ  हमें  सभी  बड़े  नगरों  में  सीवरेज  ट्रीटमेंट  प्लांट्स  के  लिये  वित्त  व्यवस्था  करबी  इस
 समय  क्वेबल  30  प्रतिशत  आबादी  इस  सुविधा  का  लाभ  ले  रही  है  ओर  अशभ्वी  लगभग  112  मिलियन
 लोग  शेष्र  हैं  |  यदि  सीवरेज  द्रीटमेंट  सुविधाओं  को  जुटाने  क ेलिए  500  रुपये  प्रति  व्यक्ति  खन्च  आता

 तो  हमें  5600  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  होगी  ।  इसलिए  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  प्रदूषश्ष
 नियंत्रण  बोर्ड  को  अधिक  सशक्त  बनाये  जाने  के  अलावा  ह्थानीय  निकायों  को  भी  वित्तीय  स्रहायता
 दी  जाये  ताकि  वे  सीवरेज  ट्रीटमेंट  संबंधी  कर  सके  ओर  जल  प्रदुषण  प्र  रोकथाम  लगा
 सके  ।

 इव  छछ्द्ों  के  मैं  विधेयक  का  समश्रंन  करता  हूं  ।  मैं  यह  उम्मीद  करता  हूं  कि  हमारे
 युढ़ा  क़्  कमेंठ  मंत्री  म्रहोदय  मेरे  इस  सभी  सुझावों  पर  ध्यान  देंग्रे  ।  जल  प्रद्दु्रण  की  पलेक़साम  के
 लिय्रे  ज़्ल॒  कर  विश्लेयफक  आज़  को  आवश्यकृता  है|  इन  शब्दों  के  प्राथ  यह  अवश्वर  प्रदातर
 करने  के  लिये  आप्रके  प्रति  बढुत  आधार  व्यक्त  करता  हूं  ।

 |

 श्री  राम  मिहोर  राय  :  सभापति  मैं  ऐसे  क्षेत्र  से चुनकर  आता  हूं
 जहां  आदिवासी  लोग  बसते  उस  क्षेत्र  के  लोग  वन  एवं  जंगलों  के  माध्यम  से  अपना  जीवन
 उपार्जन  करते  थे  ।  उनका  दुर्भाग्य  या  सौभाग्य  सोनभद्र  में  हिन्दुस्तान  एल्युमिनियम  कंपनी  के
 भयंकर  घुएं  से  प्रदूषण  हो  रहा  है  ।  पूरे  सोनभद्र  जिले  की  वत  सम्पदा  नष्ट  हो  रही  इसके
 साथ  वहां  पर  कनोडिया  कंमिकल्स  की  भी  फैक्ट्री  उसका  प्रदूषण  ओर  दूषित  पानी  डोगिया
 नाला से  बहकर  रिहूंद  बांध  में  जाता  है  और  फिर  वही  पानी  रेणुसागर  से  बहकर  सोन  नदी  में
 मिलता  उस  नदी  का  पानी  एकदम  काला  ओर  प्रदूषण  से  भरा  बुरी  तरह  जहरीला  हो  चुका  है
 जबकि  आविवासी  लोग  बराबर  उस  पानी  को  पीने  के  लिये  मजबूर  जिससे  वहां  पर  भयंकर
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 बीमारी  फैल  रही  लोग  लंगड़े  ओर  अंधे  लूले  हो  रहे  अनमिनत  संस्या  में  लोग  विभिन्न
 बीमारियों  के  शिकार  होकर  मौत  के  मुंह  में  जाते  हैं  ।  अब  तक  इनकी  संख्या  हजारों  में  पहुंच  गई

 लेकिन  सरकार  कोई  ध्यान  नहीं  देती  है  ।

 रेणूसामर  जो  बिड़ला  का  थर्मल  पावर  है  उसके  धुएं  से  भी  भयंकर  प्रदूषभ  फैल  रहा  है  ।

 यह  यमंल  पावर  स्टेशन  प्रदूषण  नियंत्रण  नियमों  के  विपरीत  है  ।  यह  एकदम  से  880  रिहन्द  जलाशय
 से  सटा  हुआ  अभी  हाल  ही  में  रेणूसागर  थर्मल  पावर  के  ऐश  डेम  से  पानी  रिस  गया  जिसकी

 वजह  से  गरीबों  और  अनुस॒चित  जातियों  के  घर  हो  चुके  हैं  भौर  हो  रहे  हैं  और  पानी
 रिसना  जारी  उनके  रहने  के  लिये  कोई  जगह  नहीं  रह  गई  ।  ऐसी  हालत  में  उक्त  ऐश  डेम  के

 टूटने  से  अनपरा  थमेल  पावर  ए  एंड  बी  भी  प्रभावित  होगा  और  उसके  पास  में  जो  लोग  अन॒परा
 बाजार  में  रहते  वे  भी  उजड़ेंगे  ।

 इसके  अलावा  वहां  पर  3-4  सीमेंट  की  फैक्ट्रियां  कजरहट  सीमेंट  फंक्ट्री  जो
 कि  मिर्जापुर  में  पड़ती  है  यह  भी  हमारे  क्षेत्र  में  पड़ती  डाला  सीमेंट  फैक्ट्री  और  चुरुक  सीमेंट

 फैक्ट्री  से  बहुत  प्रदूषण  हो  रहा  पास  में  रहने  वाले  आदिवासियों  एवं  पिछड़े  लोगों  को  इससे
 जीना  मुश्किल  हो  रही  उनको  कोई  नोकरी  नहीं  मिलती  कोई  काम  नहीं  मिलता  यदि  कुछ
 नहीं  मिल  रहा  है  तो  वह  मोत  के  लिये  केवल  प्रदूषण  ही  मिल  रहा  है  ।  इसकी  वजह  से  वे

 लूले  और  अंधे  हो  गये  हैं  ।  जंगलों  में  जो  संपदा  होती  थी  वह  अब  नष्ट  हो  रही  है  ।  तेंदू  पत्ता  सूखता
 जा  रहा  है  ।  जंगली  जानवर  ओर  पालतू  जानवर  जंसे  भेंस  और  बकरी  सब  कहीं  दिखायी
 नहीं  देते  बिड़ला  फेक्ट्री  के  चेयरमन  जो  श्री  अग्रवाल  हैं  वह  कहते  हैं  कि  कोई  हमारा  कुछ  नहीं
 बिसाड़  सकता  है  |  भगवान  जाने  कया  होगा  ।  सेंट्रल  प्रोल्युशन  कंट्रोल  बोर्ड  से  पता  नहीं  उनकी  क्‍या
 सांठ-गांठ  है  ।

 शक्ति  नगर  थर्मल  पावर  स्टेशन  और  अनपर  थमंल  पावर  स्टेशन  ए  एंड  बी  से  भी  बहुत
 प्रदूषण  फल  रहा  रिहन्द  डेम  जिसको  पंत  सागर  डेम  कहते  हैं  उसका  पानी  भी  प्रदूषित  हो  रहा
 है  ।  हमारे  यहां  जो  10-12  कोयले  की  खदानें  हैं  उसकी  वजह  से  पंत  सागर  का  पानी  विषला  हो
 रहा  880  रिहन्द  जलाशय  के  किनारे  जितने  ऐश  डेम  बनाये  गये  हैं  और  बनाये  जा  रहे
 प्रदूषण  नियमों  के  बिल्कुल  विपरीत  हैं  !  बीजपुर  थर्मल  शक्ति  नगर  थर्मल  पावर  और  बिन्द
 नगर  थर्मल  पावर  स्टेशनों  से  भी  प्रदूषण  फंल  रहा  है  जो  कि  न्यायसंगत  नहीं  आप  वहां  पर
 जाकर  देखें  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  इसकी  वजह  से  गांवों  में  हर  फसल  बरबाद  हो  रही  है  ।  धान
 की  फसल  तो  बरबाद  हो  चुकी  है  ।  महुआ  और  बेर  आदि  के  जो  फलदार  वक्ष  हैं  उनमें
 भी  फल  नहीं  होते  हैं  ।  जड़ी  बूटी  वाले  पोधें  भी  नष्ट  हो  रहे  हैं  ।  इतना  प्रदूषण  है  कि  अगर  उस  क्षेत्र
 में  दो  घंटे  के लिए  भी  चले  जायें  तो  सफेद  कपड़ा  काला  दिखायी  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम
 से  चाहूंगा  कि  इसमें  जो  सेंट्रल  पोल्युशन  कंट्रोल  बोर्ड  है  या  जिस  क्षेत्र  में  जहां  यह  सब  जो  तमाम

 फैक्ट्ररियां  एन०  टी०  पी०  सी०  या  थमंल  पावर  के  जो  प्रोजेक्ट्स  लगे  इन  सब  प्रोजेक्ट्स  की
 जांच  के  लिए  मैं  कहता  हूं  और  अपर  आप  उसमें  क्षेत्रीय  सांसदों  को  इन्क्वायरी  में  रखेंगे  और  उनकी
 देख-रेख  में  जांच  करायेंगे  यो  यह  गड़बड़ी  नहीं  होगी  ।  मैं  इस  संबंध  में  कई  बार  शासन  को  लिख

 चुका  हूं  लेकिन  कोई  जवाब  नहीं  आता  ।  बिडला  उनके  अधिकारी  और  मैनेजमैंट  के  लोग  या
 जो  एन०  टी०  पी०  सी०  एन०  सी०  एल०  वाले  उनकी  सरकार  उसका  कुछ  नहीं  कर  सकती  न
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 आप  कूछ कर  सकते  हैं  अतः  मैं  चाहूंगा  कि  आपके  माध्यम  से  इन  सब  गंभीर  मामलों  को  आप
 दिखवायें  और  शासन  सरकार  यह  निर्देशित  करें  कि  सोनभद्र  और  पमि  जापुर  के  उन
 वासियों  एवं  पिछड़े  वर्गों  जो  निरीह  और  गरीब  हैं  आज  वहां  से  उजाड़े  जा  रहे  और  हम
 वहां  से  5-5,  6-6  बार  उजाड़े  गये  हैं  क्रि  उक्त  भयंकर  प्रदूषण  से  रक्षा  पहले  एन०  टी०  पी०
 सी०  आया  तब  उजाड़े  रेणूसागर  आया  तब  उजाड़े  एन०  टी०  पी०  सी०  एन०  सी०  एल०
 कोयला  आया  तब  भी  उजाड़े  गये  ।  उनको  न  कहीं  स्थान  दिया  जाता  है  और  न  उचित  मुआवजा
 दिया  जाता  है  लेकिन  उनको  केवल  वहां  प्रदूषण  मिल  रहा  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  यह  भी  सेंट्रल  गवनमेंट  का  नियम  है  कि  उनको
 जमीन  समतल  कराकर  दी  उनके  प्लाटों  में  बिजली  पानी  की  व्यवस्था  कराकर  दी  उनको
 अस्पताल  व  स्कूल  की  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  रहा  मैं  ज्यादा
 नहीं  कहना  मैं  आपसे  चाहूंगा  कि  आप  मेरे  क्षेत्र  को  बचाने  के  लिए  अपना  हस्तक्षेप  करके
 संबंधित  माननीय  मंत्रियों  जी  को  निर्देशित  करें  जिससे  कि  हमारे  मूल  निवासी  पिछड़े  वर्ग  के
 लोग  हैं  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  उनकी  रक्षा  हो  सके  ।

 शो  राम  नाईक  :  माननीय  सभापति  पानी  के  प्रदूषण  को  रोकने  की

 दृष्टि  से  और  वंसे  ही  पर्यावरण  की  सुरक्षा  करने  की  दृष्टि  से  यह  जो  विधेयक  आया  उस  पर
 मैं  अपने  विचार  रखता  चाहता  हूं  ।

 यह  एक  अतिसंवेद  इस  प्रकार  का  विषय  है  ओर  सरकार  ने  जो  नई  औद्योगिक  नीति
 घोषित  की  उसके  कारण  कई  क्षेत्रों  में  डीलाइसेंसिंग  हो  जाएगा  ।  डीलाइसेंसिंग  तो  बहुत  जयह
 पर  होगा  तो  उसका  एक  सबसे  बड़ा  परिणाम  यह  है  कि  एनवायरमैंट  क्लियरेंस  के  लिय  सबको
 आपके  पास  आना  पड़ेगा  और  इसलिए  डीलाइसेंसिग  योजना  का  लाभ  होना  या  न  आपका

 मंत्रालय  किस  प्रकार  से  काम  करता  उस  पर  बड़े  पैमाने  पर  निर्भर  इसमें  सबसे  बड़ी
 बात  नई  पालिसी  की  दृष्टि  से  मुझे  जो  लगती  है  वह  यह  है  कि  आज  दुनिया  में  कैमीकल  के  कई

 उद्योग  इस  प्रकार  के  हैं  जिनको  एडवांस  कंट्रीज  अपने  यहां  लगाने  नहीं  देते  कं  मी  कल  के  इस  प्रकार
 के  कई  प्रोडेक्टस  मल्टी  नेशनल्स  इस  प्रकार  की  डीलाइसेंसिंग  पॉलिसी  के  कारण  हिन्दुस्तान  में

 वह  लाने  की  कोशिश  करेंगे  और  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इसमें  आपके  मंत्रालय  को  बहुत  बड़ा  रोल

 प्ले  करना  है  और  अगर  वह  ठीक  प्रकार  से  रोल  प्ले  होगा  तभी  इस  मंत्रालय  का  कुछ  काम  होगा
 और  तभी  सरकार  ने  यह  जो  नई  नीति  घोषित  की  उसके  कारण  देश  का  नुकसान  नहीं  होगा  ।

 मैं  भोपाल  ट्रेजेडी  या  इस  प्रकार  की  बातों  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  हूं  लेकिन  यह  जो

 सारे  चलने  वाले  उद्योग  बह  विदेशों  में  नहीं  चलने  देते  हैं  इसलिए  यहां  पर  आएगे  इसलिए  एक

 बात  को  ख्याल  रखना  चाहिए  कि  डीलाइसेंसिंग  के  नियम  के  अधीन  ऐसे  कष्ट  देने  वाले  डिस्कार्डेड

 ओर  डेजरस  कैमीकल्स  के  उद्योग  अपने  देश  में  नहीं  अत्ते  देने  चाहिए  और  यह  करना  है  तो  उसके

 लिए  उचित  पद्धति  निर्माण  करनी  नहीं  तो  कुल  मिलाकर  सारा  का  सारा  लाइसेंसिंग  आपके

 मंत्रालय  रुक  जाएगा  और  इसलिए  आपके  मंत्रालय  की  जो  भी  पद्धति  पोल्यूशन  की  दृष्टि

 बह  एफीशिएਂ  नॉन  करप्ट  ओर  शीघ्रता  करने  वाली  बननी  चाहिए  ।  एसा  मुझे  इस  विधेयक

 के  संबंध में  पहले  कहना  है  ।

 एक  पद्धति  जो  मुझे  ठीक  नहीं  लगती  वह  यह  है  कि  सामान्यतया  जो  भी  नया ड
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 टेक्स  लगाना  आप  उसे  नाम  कुछ  भी  सेस  कहें  या  टेब्स  भ[खिर  बह  टैक्स ही  है  ।
 और तहीं  जा  सकता  वहां  मछन्नी  जिन्दा  नहीं  रह  सकती  है  ।  इसलिए  समद्  15-20-25  हलोगोट

 ड्वर  मछली  पकड़ना  प्रारम्भ  हो  गया  इसलिए  मैं  कहना  ज़ाहता  हूं  ड्रि  समुद्र  के  A  डर
 करने  के  बारे  में  भी  एक  योजना  बनानी  चाहिए  ।

 ह

 बड़े:बड़े  द्रोटलों  में  पोमफ़ेट  मछली  खाने  को  मित्नती  ख़ड़ाढ़ी  लें  पापूछेंट  ऊड़ते  हैं
 की  ग्रह  सबसे  अछलज्ती  ्रिम्लेट  प्रति  पापूल्नेट॥  ऊ्ेरे,कषज्ञ  में  ज्ज़वाद्धी प्रुक

 बन्दरगाह  है और  उस  बन्दरगाह  में  यह  मछली  एड़ी  क्रेफ़िज्ा  प्ले  क़॒-क्ात  क्द्धों  के  स्कफ

 प्रीड्रेष्एण  के  उसका  ज़ो  समुद्र  से  उत्पादन  द्रोता  तह  भी  कम  होते  जगा |  |  डिल्लुस्तान  में

 अलग-अलग  सरकार  की  मछलियां  ज़नमें  यदि  क्रित्री  मछली.से  फॉरन  एक्सचेंज मिलता  तो
 जुट  द्रसी  पोमफ्ेट  से  मिलता  इसलिए  मैं  समुद्र  के  की  ओर  प्ली  आपुका  ध्यान  खींचना
 ज़ाहता  ज़िससे  योग्य  उपाग्र  किए  जायें  ।

 दूसरी  आपने  पीने  कै  प्राती  पर  सेस  लग़्ाग्रा  है।मैं  कहता  चाहता  हूं  फ्रि  दीसे  का
 पानी  औौर  हवा  तो  लोगों  को  मुफ्त  चाहिए  ।  ज्लेग्ने  इन्हस्ट्री  करती
 करती  मुनाफा  करती  इन  सारी  बातों  को  रूपाल्न  में  रखकर  आपने  प्रेस  झगाया  द्वेक्स  लगाए
 हैं  तो  बात  समझ  में  आ  प्रकृती

 है  और  कितना  लगाता  है  या  कितना  नहीं  लगाना  दूसके  बाई  में
 मैं  आपको  बाद  में  बताने  वाला  हूं  ।  पीने  के  पानी  के  ऊपर  जो  आपूने  सूस  लगाया  उसके

 पक
 हि

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  जेसा  कि  कई  ओर  माननीय  सदस्यों  ने  भी  कहा  पोने  के
 पानी  पर  सैस  नहीं  लगाना  चाहिए--यह  मेरा  आपसे  आग्रह  आपने  बिल

 इन्ट्रोड्यूस
 करने  के

 बाव  अमेंडमेंट्स  दी  जबकि  ऐसा  होता  नहीं  आपने  जो  इस  प्रकार  का  जो  आप
 कोई  नया  टैक्स  या  नया  सेस  सदन  में  लाते  लगाने  के  तो  जब  लोक  सभा  के  सामने  बजट  के

 समय  मुख्य  प्रयोजल्स  आती  यह  उसी  समय  पर  आना  चाहिए  ।  अब  तो  आप  ला  रहे  हमें  यह्‌
 विधेयक  मंजूर  करना  भी  लेकिन  मंजूर  करते  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  यह  जो

 वह  कब  अमल  में  आएगा  ।  यह  ठीक  है  कि  उस्तकी  तारीख  तय  करने  का  अधिकार
 कैशन  सरकार  के  पास  रहेगा  ।  इस  सुंबंध  में  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  इसको  अमल  मैं  लाने  का
 नोटिफिक्रेशन  एक  अप्रैल  को  जिससे  यह  मालूम  हो  सके  कि  देश  के  सामने  कौन-कोन  से  नए
 टैक्स  आ  रहे  हैं  ।  मैं  इसको  एक  अप्रैल  से  प्रारम्भ  करने  के  लिए  कर  रहा  हूं  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  मंदी  के  पानी  को  प्रदूषण प्रदूषण  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  मैं
 ऊुम्बई

 से
 बता  हूं  ओर  स्वाभाविक  तौर  पर  समुद्र  के  पानी  का  भी  प्रदूषण  होता  52042  उसकी  जोर
 नी  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  संयोग  से  हमारे  जो  इस  समय  म्रभांफति  ढ्रीठासीन
 ै  भी  मुम्बई  के  एक  जमाना  उनके  क्षेत्र  माहीम  और  दस-पन्दह़  साल  प्रो
 खुद  में  तेजने  के  लिए  हम  जा  सकते  थे  ओर  वहां  कोई  तकलीफ  व  ऋब्ट  नहीं  ढोठ़ा  आफ
 कह  में  नुमक़  वाला  पानी  जो  होता  है  वही  लगता  ब्ना  ।  ज्ेफित  आज़  जहां  ब्ंढए  ढक  के  !।
 ओए  जाते  नहीं  करते  लोंकि  ऐसे  आदी  भए

 दो  झोज़कोन के  उपड़ी  के  सफ
 की  इसका  कछ़.पत्रा  तढ्ीं  है  ।  इम़  पाए  का  अजंकर  प्रद्धक्त  झग्ुड  में  भरी  ह्वो
 मी  की  पद्वम्वण  ह्वो  रहा  उप्तको  रोकते  के  काम  के  आए  ऊँ  डीक़  ओ  फज़ाए  ही कह
 मुझे  ऐसा  लगता  समुद्र  में  मछवारे  मछली  पकड़ने  का  काम  कठ़े  म्प  छफ़

 अमेंडपेंट  दी  जिस  प्र  कि  मैं  अंत  में  ज़ोज्ने  ज़ाल्ला  कर्पक्रत  करा  क्ूना  भीह  है.कि  पीने  के  पानी
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 परे
 Aid

 कम  करने  के  फुसले  को  घोषणा  आपको  करनी  अमेंडमेंट  आपने  दी  है  ओर  मैने
 अमर  टे॑  अमिडमेट  दी  उसे  समय  मैं  संभागृह  का  समय  लेने  के  मैं  अभी  उन  पर  अंपना

 भाषण  पूरा
 कहूँगा  ।  इसमें  एक  मंहत्व  की  बात  यह  है  कि  आपने  बहुत  गंभीरता  से  विचार  करके

 अगस्त  महीने  मैं  यह  विधयर्क  संभौगृहँ  में  रखो  ।  उस  पर  बहस  हो  रहीं  तो  मेरे  ख्याल  में  यह  नहीँ

 5  ७:

 रहा
 है

 कई  मन

 दो  मंदौने  आपको  यह  ध्यान  में  नहीं  आया  ओर  फिर  आपने  अमेंडमेंट  दी  थी  कि
 ँ  ृ  FST

 का  जो  पौरंशन  जो  शेड्यूल  इसमें  जो  अंभी  यहां  साढ़ें  सात  पैसे  रखें

 हैं  उसके  बंदल  में  सोढ़े  नो  पैसे  रखने  क्‍या  आपके  मंत्रालय  को  यह  रूयाल  में  नहीं  आया  कि  ऐसों
 क्यो  हुआ  और  बयां  आप  हमको  भी  कम-से-क्म  बताएंगे  कि  बिल  इंट्रोड्यूस  करने  के  बाद  दो  महीने

 सभागह  में  चर्चा  प्रारंभ  होने  के बाद  आपकी  अमैडमेंट  क्यों  आई  ?  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि

 सर्टेशन  की  दौंस्टें  ते  ऑपके  मंत्रोलेय  की  कीर्म  ठोक  नहीं  हैं  और  आप  ये  यों  बढ़ाना  चाहते
 साईँ  तारे  वैतें  पहले  बैक  रखा  अप  उसकी  क्यों  सोड़े  ना  पंसें  करना  चाहते  इसके  बारें  में
 जानकारी  देना  यह  आपका  काम  है  |

 इसमें  मरा  सुाव  यहेँ  कि  यह  सीढ़े  नो  पर्स  बहुत  ज्यादों  हैं  मौरं  इसलिए  संभोग्रह  को
 भावेतों  की  ध्वार्नें  में  रखकर  ये  जो  सं्दें  नौ  पंसे  हैं  इसंकौ  नौ  पंसे  करनो  चाहिए  और  जंसे  मैंने  कहां
 कि  0  not  take  (0०  House  ६०  casually  आप  बिल  लोएँगे  और  अंत  में  चर्चो  करंतें  समय  ऑप

 अनशंट  यह  कोई  अक्छीਂ  बात  नहीं  इसलिए  इसे  बीत॑  को  ध्यान  में  रंखतें  हुएं  ऑपने  जो

 साई  तो  पैसे  किए  हैं  वह  नी  पसे  करने  ऐसी  मेरी  मी  हैं  ।  सांथ  हों  सीधे  पीने  के  पानी
 पर  जो  आपने  संस  लगाने  का  प्रोविजन  रखा  है  वह  निकालना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 शा  विशामाकम  केनियों  :  मीननीय  संभापति  इस  विधेयक  पर
 बोस  की  अँवेर  प्रदार्न  करने  के  लिए  में  आपके  प्रति  बहुत  आभार  प्रकट  करता  हूँ  ।  हमारे  यहाँ
 अनेक  प्रकार  का  प्रदूषण  जल  वायु  प्रदूषण  ओर  शोर  प्रदूषण  ।  अंबं  हम  जल  प्रदूषण
 अधिभियभ  के  संशोधन  के  बारे  में  बात  कर  रहे  यह  किसी  अकेले  मंत्रालय  भर्थवाਂ  विंभेग  की
 ही  अकेली  जिम्मेदारी  नहीं  सबसे  पहलें  तो  यह  सभी  व्यक्तियों  की  अपनी  जिम्मेंदारी  होनी
 चाहिए  विशेषेकर  उनकी जो  किसी  भी  प्रकार  की  प्रवृूषण  फैलाति  जल  पीने  वाले  सभी  व्यक्तियों
 को  इसे  अपनी  जिम्मैंदीरी  समझनी  चाहिए  और  संभी  वर्गों  जीकिं  जले  प्रंदान  करने  में  संहंयौर्गं
 दे  रहे  भी  इसे  अपनी  जिंम्मेंदारी  समक्षनी  चाहिए  ।  अंलें  कौ  आपूर्ति  कररे  वीले  सभी  संगठनों  को
 भी  इसी  तरह  की  जिंम्मेदीरी  संमझनी  चोहिंए  और  जंल  की  प्रदूषित  करने  वाले  संभी  संभावित
 व्यर्तितेयों  की  इसे  अँपेती  अधिक  जिम्मेदारी  सेमनों  चोहिए  ।

 जता  कि
 बहुत

 में  माननीय  स्दसेयों  ने  संकेत  किका  जल  से  संक्रामक  रोग  पैदा  होता
 इसौलेएं  इलाज  हैं  परहुँने  अच्छा  होता  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  जल  प्रौद्योगिकी  मिशन  को
 स्वॉपना  के  बाद  ग्रामीण  जनती  के  लिए  पेयजल  की  आपूर्ति  में  भारी  वृद्धि  हुई  जनता  के  लिए
 जल  की  औदपूर्सि  इस  तरह  से  को  जानी  चाहिए  ताँक  संभी  विशेषकर  दूरदराज  के  ग्रामीण
 क्षे्री  शुद्ध  और  अंप्रदूषित  जल  प्राप्त  कर  सके  ।  जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमें  जल
 ओर  भोजन  की  आवश्यकता  होती  है|  हम  लोगों  को  भोजन  तो  निशुल्क  मुहैया

 रू

 हीं  करा  सकते
 लेकिन  जले  तो  मुँहैयां  करा  हूं  सैरकतें  तब  कैर  के  बारें  मैं  सदस्यों  ने  यह  कंहा  हैं  कि  इसे  कंसे
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 बढ़ाया  गया  है  और  क्‍यों  बढ़ाया  गया  हमारे  पास  सड़क  शिक्षा  कर  तथा  तेल  कर  जैसे
 अनेंकों  मामले  अब  यह॒  जल  कर  का  मामला  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  अन्य  करों  को  उन
 प्रयोजनों  पर  खर्च  नहीं  किया  जा  रहा  जिनके  लिए  वे  एकत्रित  किए  जाते  उदाहरणार्थं  सड़क
 को  सड़कों  के  विकास  अथवा  विस्तार  पर  खर्च  नहीं  किया  जा  रहा  इस  कर  का  प्रयोग  उन  सभी
 लोगों  के  शिक्षाप्रद  तथा  जागरूकता  के  कार्यक्रम  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  जिन्हें  इस  तरह  से

 जागृत  किया  जाना  आवश्यक  प्रदूषण  नियंत्रण  बच्चों  में  उनके  बचपन  में  पैदा  की
 जानी  चाहिए  यदि  इसे  उनके  पाठ्यक्रम  में  शामिल  कर  दिया  और  यदि  वे  इसके  बारे  में  जान

 जाएं  तथा  प्रदूषण  को  नियंत्रित  किया  जाना  अथवा  उत्तदायित्व  समझें  तो  अपने  नियमित  जीवन  में
 जब  वे  उद्योग  आदि  स्थापित  करते  हैं  वे  प्रदूषण  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 पर्यावरण  मंत्रालय  के  बारे  में  वहुत  से  लोग  ऐसा  समझते  हैं  कि  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय
 कृषि  अथवा  अन्य  कार्यों  में  बाधा  डालता  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  और  ऐसी  धारणा  आगे

 जारी  भी  नहीं  रहनी  चाहिए  ।

 उप-कर  का  प्रयोग  उन्लोगपतियों  को  पर्यावरणोन्मुख  बनाने  और  उन  सभी  लोगों
 को  पर्यावरण  के  प्रति  सचेत  बनाने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  जोकि  जल  तथा  प्रदूषण  की

 विशेषतया  जल  प्रदूषण  की  रोकथाम  का  काये  कर  रहे  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  माननीय  मंत्री  जी  जिन्होने  संशोधन  विधेयक  रखा  मैं  अनुरोध
 करता  हूं  कि  जल  प्रदूषण  के  नियंत्रण  तथा  रोकथाम  के  लिए  उचित  घन  की  व्यवस्था  करें  ।  इसी  के

 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 15.57  स०  प०

 श्रीसतो  गीता  मुखर्जो  :  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  साथ-साथ  मैं  उस  विशेष
 घटना  के  संबंध  में  संक्षिप्त  टिप्पणी  करना  चाहूंगी  जबकि  एक  दिन  मैंने  माननीय  मंत्री  श्री  कमल  नाथ
 जी  का  ध्यान  आकर्षित  किया  था  ।

 प्रदूषण  के  अनेक  पहलू  लेकिन  एक  पहलू  जोकि  वास्तव  में  एक  जटिल  समस्या  बन  गया
 जैसा  कि  मैंने  सभी  बड़े  नगरों  में  भी  देखा  वह  डीजल  का  घुंआ  टै  जोकि  सरंकारी

 टैक्सियों  तथा  लगभग  सभी  दूसरे  वाहनों  से  निकलता  है  ।  उदाहरण  के  कुछ  दिन  पहले  शनिवार
 को  मैं  कलकत्ता  गयी  ।  दुर्भाग्यवश  वहां  बहुत  बड़ा  यातायात  अवरुद्ध  हो  गया  जोकि  चार  घष्टे  तक
 रहा  ।  यद्यपि  हावड़ा  स्टेशन  से  मेरा  घर  चार  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है  पर  मुझे  घर  पहुंचने  में
 चार  घण्टे  लग  गये  ।  पूरे  चारों  घण्टे  तक  चारों  तरफ  डीजल  का  धुंआ  ही  छाया  रहा  ।  यह  केबल
 कलकत्ता  के  बारे  में  ही  विशेष  बात  नहीं  है  ।  दिल्ली  में  जोकि  कलकत्ता  की  कम  घनी

 यदि  आप  ब्यस्त  सड़कों  पर  चलें  तो  यह  वास्तथ  में  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  ।  जब  तक  कि  वे
 इसे  हमारे  साथी  श्री  टाईटलर  जी  के  साथ  नहीं  तो  इस  समस्या  का  हल  ढूंढना  बहुंत  कठिन  है  ।
 पहले  भी  मोटर-वाहन  अधिनियम  के  संशोधन  के  बारे  में  बहुत-सी  बहस  हुई  है  |  भले  ही  डाक्टर
 मनमोहन  सिंह  जी  को  हम  कुछ  भी  क्‍यों  न  कहते  कारें  बढ़ती  जा  रही  इसलिए  यह  संकट
 बढ़ता  ही  जा  रहा  इसलिए  यह  एक  ऐसी  बात  है  जिस  पर  मैं  सभा  का  और  माननीय  सदस्यों
 का  विशेष  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूँ  ।

 दूसरी  बात  यह्‌  है  कि  मैं  मानती  हूं  कि  इस  पर्यावरण  संरक्षण  में  स्कूल  के  वध्चों  की  तरह
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 महिलाएं  भी  महान  भूमिक्रा  निमा  सकती  मैं  एक  पुरस्कार  वितरण  समारोह  में  गयी  जैसा  कि
 हममें  से  बहुत  से  जाते  हैं  ।  वहां  मैंने  सुक्लाव  दिया  कि  एक  प्रतियोगिता  होनी  चाहिए  ।  स्कूल  के
 प्रत्येक  बच्चे  को  अपनी  प्रतिभा  के  साथ-साथ  कम-से-कम  एक  पेड़  तो  लगाना  ही  चाहिए  ।  यदि
 स्‍कूल  में  भी  किसी  ने  पेड़  लगाया  है  तो उसकी  भी  गणना  होनी  चाहिए  ।

 4.00  स्रू०  प०

 मालिनी  भट्टाचार्य  पोठासीन

 इसे  अनिवायंतया  अथवा  दंड  स्वरूप  नहीं  किया  जा  सकता  |  पर  निश्चित  तौर  पर  ऐसी
 भावना  डाली  जा  सकती  है  विशेषकर  विद्यार्थियों  में  ।

 श्री  कमल  नाथ  जी  के  लिए  यह  सम्माननीय  होगा  कि  वे  महिलाओं  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन
 योजना  शुरू  करें  और  ऐसी  घोषणा  करें  कि  प्रत्येक  गांव  में  जहां  महिलाओं  द्वारा  सबसे  ज्यादा
 लगाए  जाते  उसे  विशेष  पुरस्कार  और  विशेष  प्रशंसा  इस  तरह  से  महिलाओं  में  एक
 प्रतियोगिता  की  भावना  पेदा  की  या  सकती

 अन्य  बातें  तो  उन्हें  पता  ही  मैं  अन्य  किसी  बात  का  उल्लेख  नहीं  करूंगी  |  कुछ
 प्रेरणायें  तथा  नियंत्रण  बहुत  आवश्यक  हैं  ।

 आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  मैं  यह  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  इस  मामले
 को  देखें  ।

 i
 झभापति  सहोदय  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  श्री  रामेश्वर  ठाक्र  जी  से  वक्तव्य  देने  का

 अनुरोध  कर  सकती  हूं  ?

 मंत्री  हारा  वकक्‍तव्य

 विदेशों  स्॒व्रा  प्रेषण  ओर  भारतोय  विकांस  बांड  योजना

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेश्वर  :  वित्त  मंत्री  ने  24  1991  को
 दिए  गए  अंपने  बजट  भाषण  में  विदेशों  से  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  प्रेषणों  और
 विदेशी  मुद्रा  बांड  के  रूप  में  दो  योजनाओं  की  घोषणा  की  वित्त  मंत्री  ने  यह  घोषणा
 की  थी  कि  दोनों  योजनाएं  बजट  भाषण  के  तत्काल  बाद  से  प्रभावी  परन्तु  सरकार  को  यह
 अभ्यावेदम  प्राप्त  हुआ  था  कि  इन  योजनाओं  को  ओपचारिक  रज्प  से  शुरू  करने  के  संसद  में
 संगत  विधान  पारित  कर  इन  दोनों  योजनाओं  के  प्रयोजनों  के  लिए  दी  जाने  गाली  उन्मुबितयां  प्रदान
 की  जाएं  |  तदनुसार  1991  के  पूर्वा्  में  इस  सम्मान्य  सदन  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  प्रेषण
 ओर  विदेशी  मुद्रा  बांडों  में  निवेश  और  1991  (1991  का  41)
 पारित  किया  गया  और  इस  अधिनियम  को  18-9-1991  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  प्राप्त

 हुई  ।

 प्रारम्भ  में  सरकार  का  यह  इरादा  था  कि  इन  दो  योजनाओं  के  प्रचालन  के  लिए  कम  से
 कम  4  महीने  का  समय  दिया  जाए  ताकि  विश्व  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  रहने  वाले  अनिवासी
 भारतीयों  तक  इन  दो  योजनाओं  के  बारे  में  सूचना  पहुंचने  के  लिए  पर्याप्त  समय  मिल  सके  तथा

 उन्हें  प्रेषणाओं  को  भेजने  अथवा  बांडों  में  निवेश  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  मिल  जाए  ।  राष्ट्रपति
 की  स्वीकृति  के  बाद  वास्तव  में  इन  योजनाओं  के  लिए  केवल  दो  महीने  से  अधिक  का  समय  रह
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 जाता  है  और  हमें  अनिवासी  ,  भारतीयों  से  ओर  भारत  में  रहने  वाले  उनके  रिश्वेदारी  है  बने
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  इन  योजनाओं  का  समय  बढ़ाया
 खंदन  में  भारत  के  उच्चायुक्त  तथा  अन्य  भारतीय  कृूत्तावास  और  उच्चायुक्‍तों  ने  भी  इस  योजनाओं
 का  समय  कम  से  कम  दो  महीने  ओर  बढ़ाने  के  लिए  दबाव  डाला  है|

 इन  अनुरोधों  ओर  अभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखते  ओर  इन  योजनाओं  के  प्रचालन  के

 लिए  कम  से  कम  चार  महीने  का  समय  देने  के  सरकार  के  मूल  इरादे  को  देखते  हुए  इन  योजनाओं
 को  31  1992  तक  बढ़ाने  का  निर्णय  लियो  गया  है  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  प्रेषण  ओर  त्रिदेशी  मुद्रा  बांड  और
 1991  की  धारा  2  (1)  तथा  धारा  5  (1)  में  प्रेषणाओं  के  उद्देश्य  स ेआज  एक

 पत्र  जारी  कर  |  1992  को  एक  निश्चित  तारीख  निर्धारित  किया  गया  है  जिस

 है प्रेषण  भारत  में  प्राप्त  हो  जाने  या  विदेश  में  विदेशी  मुद्री  बांड  में  निवेश  कर  दि
 चाहिए  ।  आज  जारी  किए  गए  दो  राजपत्रों  की  एक-एक  प्रति  सदन  के  सभा  पटल  पर  रश्ली

 जातौ  है  ।

 में  रखो  गयी  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  770/91]
 इसी  उस  योजना  जिसे  वित्त  मंत्री  के  बजट  भाषण  में  भी  घोषित  किया  गया  के

 मामले  जिसमें  लेखा  बाह्य  घनराशि  रखने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  30  1991  को
 अथवा  इस  तारीख  को  बैंक  कारोवार  बन्द  होने  से  पूर्व  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  में  राशि  जमा  कराने
 की  अनुमति  दी  स्वैज्छिक  जमा  और  1991  (1991  का  47  !
 जो  आवश्यक  उन्मुक्ति  प्रदान  करते  1991  के  उत्तराधं  में  माननीय  सदन  द्वारा
 पारित  किया  गया  और  20-9-91  कौ  रहें  अधिनियम  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  प्राप्त  हुई
 थी  ।  इस  योजना  के  प्रचालन  के  लिए  भी  चोर  माहਂ  का  संभय  देनें  का  सरंकॉरं  का  इरादा  था  ।  यह
 योजना  भी  ।  1991  को  औपचारिक  रूप  से  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।  इस  योजना

 भी  3।  1992  तक  बढ़ाए  जाने  का  निर्णय  लिया  गया  उसके
 स्वेण्छिक  जमा  और  1991  को  घारा  2  के  प्रयोजन  आज
 पन्र  जारी  कर  इसके  लिए  एक  निश्चित  तारीख  |  1992  निर्धारित  की  गई  जिससे
 पहँे  स्वॉच्छक  जमा  योजना  के  अंतर्मत्त  घंनराशि  जमी  कंरायी  जी  सकतीं  है  ।  आज  जारी  राज॑पत्र
 की  प्रेंतिं  भौं  सदन  के  संभा  पटेल  पर  रखी  जोती

 में  रखीं  गया  ।  बेलिएं  संस्यों  एलें०  हीं  771/9]
 भी  गभाम  मल  लोढ़ा  :  दोनों  परियोजनाओं  में  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  और  उसमें  ले

 कितनी  राशि  कम  की  गई  थी  ।

 भरी  निर्मल  कांति  चट्जों  :  बजट  भाषण  में  वित्त  मंत्री  ने  यह  साफ  कहां  था  कि  बहु  एक
 अंतिम  मौका  दे  रहें

 सी  राम  नाईक  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूँ  ।

 सभापति  सहोदरुय  :  श्री  राम  नाईक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहते  कृपया  उन्हें  उठाने
 दीजिए  ।
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 की  गाईक  :  जज़  कभी  भी  ऐसा  बात  दिग्ना  आता  तो  खत  को  पूव॑
 सूचना  देनी  होती  अब  यह  आज  की  कायं  सूची  में  शामिल  तो

 नड्ढीं  हि
 ।  दूसरी  सह  है  कि

 जब  कभी  भी  ऐसा  बयान  दिया  जाता  है  तो  एक  नोट  यहां  जारी  किया  जाता  है  जिसमें  यह  स्पष्ट

 ड्रोता  है  कि  मंत्री  महोदय  एक  बयान  देंगे  ?  तो  यह  रस्म  भी  पूरी  नहीं  की  मड़ी  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि

 उपज  फें  की  कुँसे  ज्ञात  होगा  धकि  इतते  महत्व  का  |क्ल्स्रा  जा  यद्धा  कम

 के  कम  जएज़  हक  उसे  के  झ्रकाए  मे  किष्टाचार  की  कप्मेज्ा  करता  है  लए  पढ़  दर्माम़ा
 गया  यह  अपने  आपपमें  पर्याप्त  नहीं  जब  यह  भ्यवस्था  उपलब्ध  है  तो  हमें  सपड्ली  Pas
 साईक्लोस्टाइल्ड  कॉपी  में  मिलत्ती  चाहिए  क्ि  बयान  दिया  जाने  वाला  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 यहां  यह  क्यों  नहीं  किया  गया
 ह

 भरी  मिर्मेल  कांति  चट्शों  :  कृपया  मुझे  अनुमति  दी  बहू  इस  मामले  को  उठाने  में

 बिल्कुल  सही  सदन  कुछ  शिष्टाचार  री  अपेक्षा  करती  यदि  आप  स्सरफ़  करते  हैं  तो आपको

 मक  दमा  कर  विज्ञ  मंत्री  ते  कुजट  अप  में  कोर  ढ़  में  ओ  क्ढ़  क्द्ठा  पा  द्भा  क्लोगों  को

 अंतिम  डोझ्ा  किया  जा  रहा  दे  जिन्डोते  हिना  द्विसाद़  क्री  द्वेशुम॒ए  क्ोलत  प्क़ज़  कर  नी  है  बह  कूएर
 ग्रद्वीने  क्री  भ्द्भप्ति  के  यूस  कंतिम  मोक़े  को  ढो  के  लिए  ब्रद्मवा  ज़ा  रुद्ा  इप  क्षकए
 उस  बतिम  मौके  की  अवधि  को  छः  महीने  कर  दिया  गया  है  ।

 सलापति  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाग्रा  जा  चुका  आवस्था  का  जोट  भी  कर

 किए  या  है  ।  ककिल  गह  बाल  अप्लाकष  महोदय  जी  क्षतरमति  के।दिता  शक्षा  सा

 ली  भनिलेज  रांति  ऋटकयों  :  यहू  बिल्कल  सही  &  ।  सुझे  झष्ट  कहता  जाहिए।,कि
 का  प्रश्न  नहीं  है  बल्कि  शिष्ट्रायार  का  प्रश्न  सदत  शिष्टाचार  को  कुछ  अप्लेक्षा  करता  है  ।
 म्राननीय  मंत्री  महोदय  की  यह  ज्ञात  होना  चाहिए  ।  (व्यथघ/म)

 सभाषति  शहोदम  :  मंत्री  महोदय  के  बयात  प्रश्त  नहीं  पृष्ठा  जाता  &|  ।

 भरी  निर्भल  कांति  चट््थों  :  कुछ  महत्वपूर्ण  मामलो  हम  प्रश्न  कर  सकते  बह  उन
 अप्रबाली  भारत्रीयों  से  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करते  की  कोलिफ़  क्र  सटे  हैं  जिनझेंते  श्र  कराक्रूनी  ढंग  से
 इसे  अजित  किया  अफवाह  यह  है  कि  मुद्ठा  का  अवमृल्यन  तीसरा  बार  फ़िग्म  जा  रहा  है  ।

 जे  की  ऋलताजी  ऋरतीयोंके  छत  जाप  करने  कड़योग़  प्राक्ष  दोहा  हे  की  हूं
 कि  यदि  माननोय  मंत्री  महोदय  इस  मामले  में  गंभीर  हैं  क्रो  जल्लें  द्वेदा  फफ्रए  हे

 का
 अमाप्रत्रि  गड्लेडश  :.श्री/निम्नल  कांन्ति  पु  भाप  छझ्  माह  हे  हक्ष  जड़े  हे  को

 कमरे  भनिए  पका  है  ।

 कुशी  निर्भल  कर्कशि  अट्लों  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  उतसे  सहमत  हूं  कि  क्ढेस्‍्नी  मुद्धा  प्रात
 को  प्राप्त  ही  ।  लेकिन  अफवाह  है  कि  हम  रुपये  के  तीसरे  अवमूल्यन  क्रमार  पर  आड़े  ।

 )

 है  अड्भद्में  क्रोर  इस  राष्ट्र  को  भृफ़बासत  बरेंगे  |क़ि,भृत्  अएपफ्प्ाज़  होने
 बाला  है  ।

 कली  गुमान  मल  लोड़ा  :  मंत्री  महोदय  हक  को  ज्ञात  कराना  चाहिए  था  कि  दोनों

 माई
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 योजनाओं  के  लक्ष्य  क्या  थे  और  कितनी  राशि  को  प्राप्त  की  गई  है  और  उस  आवश्यक  राशि  को
 प्राप्त  करने  में  सरकार  की  विफलता  क्‍या  है  ।

 बनना  ८  सना  हनगणगाण  याद

 सभापति  सहोदय  :  इस  तथ्य  को  नोट  कर  लिया  गया  है  |  कृपया  बेठ  जाइए  ।
 ।

 श्री  ई०  अहमद  :  नियम  373  बहुत  ही  स्पष्ट  है  ओर  ऐसे  पूर्व  उद  हैं  कि  इस  तरह  के
 पर  किसी  तरह  के  प्रश्न  नहीं  किये  जा  सकते  और  न  ही  कोई  भी  बहस  दस  पर  हो  सकती

 है  |  )

 सभापति  सहोदय  :  मि०  मैंने  पहले  भी  यह  कहा  है  ।

 भरी  ई०  अहमद  :  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  है  ।  न

 शो  चित्त  असू  :  अभी  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बयान  दिया  क्या  मैं  माननीय  मेंत्री
 महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  एक  बार  फिर  समय  बढ़ाया  जा  सकता  है|  एक  बार  पहले
 भी  समय  बढ़ाया  जा  चुका  अब  फिर  एक  घार  समय  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  कया  हम  यह  जान
 सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया

 श्री  पी०  सी०  लाक्को  :  मैं  एक  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  पहले  ही  बड़ी  संख्या  में
 लोगों  ने  इस  समिति  की  अवधि  बढ़ाने  लिए  ज्ञापन  दिया  है  ओर  मंत्री  महोदय  ने  ज्ञापन  स्वीकार
 भी  कर  लिया  अब  इस  निर्णय  का  प्रभाव  क्‍या  तीसरे  अवमूल्यन  के  विषय  अफवाह  के
 संदर्भ  में  क्या  समझा  जाए  ।

 भी  हरि  किशोर  सिंह  :  यह  समाचार  पत्रों  में  भी  छपा  है'''(व्यवधान)रुपये  का  अवमूल्यन
 होने  वाला  है  ।  ह

 समापति  भहोदय  :  इस  समय  हम  इस  पर  बहस  नहीं  कर  सकते  ।  यह  अष्टक्ष  द्वारा  स्वीकृत
 किया  जा  चुका  कृपया  स्थान  ग्रहण  करें  |

 भरी  गमाम  सल  लोढ़ा  :  सदन  को  आश्वस्त  कराया  जाना  चाहिए  कि  रुपपे  का  अब  और
 अवमूल्यन  नहीं  होगा  ।!

 सभापति  महोबय  :  कृपया  आप  मुझे  बोलने  की  इजाजत  दें  ।  लोक  सभा  को  नियमों  के
 अध्यक्ष  महोदय  कार्यसूच्री  में  शामिल  किए  बगेर  किसी  भी  मंत्री  को  महत्वपूर्ण  बयान  देने  के  लिए
 इजाजत  दे  सकते  हैं  ।  यह  आपत्ति  करना  कि  मंत्रों  द्वारा  महत्वपूर्ण  बयानों  को  जारी  करने  के
 पहले  इसे  कार्यसूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  सही  है  |  नियम  के  तहत
 गण  मंत्री  के  बयान  पर  बहस  की  मांग  कर  सकते  हैं  ।

 )  री

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  इसी  तरह  बोलते  रहेंगे  तो  आप  एक  दूसरे  को  नहीं  सुन
 पाएंगे  ।  कृपया  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 )
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 शिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रावेश्वर  :  मेरा  बयान  पूर्ण  ह ेओर  इस
 पर  विवाद  या  बहस  की  जरूरत  ही  नहीं  है  ।

 मैं  एक  तथ्य  व्यक्त  करना  च्राहता  हूं  जो  प्रसंग  से  थोड़ा  हटकर  है  लेकिन  तीसरे
 मूल्यन  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  इस  मामले  मैं  बहुत  प्ृरणंरूपेण  स्पष्ट  हूं  कि  तीसरे  ब्वमूल्यन  का  प्रश्न
 ही  नहीं  उठता

 सरकार  का  ध्यान  एक  दैनिक  में  छगी  उस  खबर  की  ओर  अवश्य  गया  है  जिसमें  यह
 आंशंका  थ्यक्त  की  गई  थी  कि  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  आर०  बी०  आई०  के  गवंनर  के  बीच

 हुई  बैक  के  परिणामस्वरूप  रुपये  का  अंवमूल्यन  होने  वाला  वह  खबर  अपने  आपमें

 हीन  आर०  बी०  आई०  के  गवनेर  ने  लंदन  और  न्यूया्क  के  विदेशी  दौरा  करते  समय
 ही  वाशिगठन  का  भी  दोरा  किया  था  ।  इस  दौरान  उन्होंने  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष
 के  साथ  नियमित  बंठक  की  ध्री  ।  विश्व  बेक  के  स्राथ  जो  ब्रेढक  हुई  थी  वह  20  महीने  की  अवधि  में
 2.2  बिलियन  डालर  की  अपर  क्रेडिट  स्टेन्डडंवाई  व्यवस्था  के  लिए  धन  जुटाने  के  संदर्भ  में
 जिसे  फंड  के  बोर्ड  ने  अपने  31  अक्तूबर  को  स्वीकृति  दीं  यहाँ  अवमृल्यन  पर  किसी  प्रकार  की
 कोई  बहस  नहीं  हुई  |  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  साथ  जो  सहमति  हुई
 उसके  फलस्वरूप  सरकार  उन  नीतियों  के  प्रति  प्रतिबद्ध  है  जिससे  वतंमान  मुद्रा  दर  में  स्थायित्व

 सुनिश्चित  होगा  ।  अत्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  हमारे  विदेशी  मुद्रा  के  भंडार  में  पिछले  दो  महीने
 में  हुई  वृद्धि  पर  संतोष  व्यक्त  किया  पिछले  दिनों  हमारे  प्रधानमंत्री  मे  जो  कुंछ  कहा  था
 उसे  उद्धूत  करना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  हमारे  विदेशी  मुद्रा  के  भंडार  6,000  करोड़
 रुपये  तक  पहुंच  गए  हैं  ।  मुझे  खुशी  इस  बात  की  है  कि  हमारा  विदेशी  धंडार  6,700  करोड़
 से  ज्यावा  है  ।  हमने  220  करोड़  कपये  विदेशी  मुद्रा  से  प्राप्त  किए

 आर०  बी०  आई०  के  गवंनर  गौर  जी०  के०  अरोड़ा  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  में  भारत
 के  कांयेकारी  निदेशक  स ेसही  स्थिति  की  जानकारी  मिली  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  साथ
 गवंनर  की  चर्चा  हुई  थी  उसमें  मि०  अरोड़ा  मोजूद  थे  ।  दोनों  ने  यह  स्पष्ट  किया  कि  न  तो  आंई०

 एश्र०  एफ़०  के  अधिकारी  ने  और  नही  भारतीय  प्रक्ष  की  ओर  से  विनिमय  दर  स्म्रायोजन  का
 मसला  उठाग्रा  यया  श्रा  |  उन्होंने  साफ़  कहा  कि  फ्रंड  अधिकारियों  के  साथ  हुई  चर्चा  में  हइस  मामले
 को  किसी  भी  प्रकार  से  नहीं  उठस्या  ग्रया  था|

 यह  दुर्भाग्य  है  कि  एक  प्रमुख  दंनिक  ने  आर०  बी०  आई०  के  गर्वनर  या  श्री  अरोड़ा  या
 वित्त  मंत्री  से  हस  तथ्य  को  सत्यापित  किए  बगैर  उ्कंत  आशय  का  बयाम  छाप  यह
 हीम  है  ।

 भी  निर्मल  काति  चठजों  :  आपने  सदन  के  पटल  पर  शर्ती  को  उजागर  करने  का  बचन
 दिया  था  ।

 भी  राभेश्थर  अंकेर  :  हम  इसे  सही  वंक्‍त  पर  रखने  जा  रहे

 ..  सभापति  महोदय  :  यदिं  आप  सभी  एक  साथ  बोलते  तो  किसी  की  भी  आवाज  सुनाई

 नहीं  पड़ेगी  ।

 अरे  कि  ब्रदयु  :  प्रधातसंत्री  या  संत्री  सहोदय  ने  आरड्रासन  दिया  था  कि  श्राई०  एम०
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 रे  बका०

 एफ०  की  शर्तों  को  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाएगा  ।  अब  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  उक्त  आश्वासन

 को  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 हरी  रामेश्वर  ठाकुर  :  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  की  ओर  से  मैं  सदन  को  आश्वासन
 देता  हूं  कि  उन  पेपरों  को  सदन  के  पटल  पर  सही  वक्‍त  पर  रखा  जाएगा  ।

 क्री  भीवल्लभ  पाणिगुहो  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा'*ਂ

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  अब  हम

 कार्या  रम्भ  कर  सकते  हैं  और  यदि  सदस्य  चाहते  हैं  तो  वे  नियम  193  के  तहत  मंत्रीजी  के  बबान

 पर  बहस  की  मांग  कर  सकते  हैं  ।

 जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियम्त्र०  )
 संशोधन  विधेयक--जारो

 4.20  भ्०  प०

 शभ्षापति  सहोदय  :  श्री  ए०  चाल्स  ।

 की  ए०  चाहस  :  सभापति  महोदया  मैं  जल  प्रदूषण  निवारण  और  नियंत्रण
 संशोधन  1991  का  समर्थेन  करता  यह  विधेयक  जल  के  अधिकतम  दर  में

 बृद्धि  करने  तथा  कुछ  स्थितियों  में  शुल्क  में  जो  कटोती  के  लिए  सुविधा  दी  उसको  धटाने  जेसे
 सीमित  उद्देश्य  से  रखा  गया  ।  जैसा  कि  और  कारणों  का  शीर्षक  के  अंतयंत  बताया
 गया  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़  के  कार्यभार  में  पर्याप्त  रूप  से  वृद्धि  हुई  है  जिसके  परिणामस्वरूप
 वित्तीय  दबाव  भी  बढ़  गया

 इस  विधेयक  में  प्रस्तावित  दर  वृद्धि  का  विरोध  उचित  नहीं  होगा  ।  मैं  मानमीय  मंत्री  जी
 को  आगाह  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  जमा  की  गई  घनराशि  का  हाल  केन्द्रीय  सड़क  निधि  की
 तरह  न  हो  जाए  ।  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  नाम  से  कई  करोड़  रुपये  जमा  किए  गए  लेकिन  वित्त
 मंत्रालय  ने  अभी  तक  इसे  राज्य  सरकारों  को  वितरित  करने  के  लिए  आवश्यक  अनुमति  नहीं  दी  है
 जिससे  राज्यों  को  जितनी  घनराशि  मिलनी  चाहिए  थी  वह  अभी  तक  नहीं  दी  गई  अतः  मेरा

 सुझाव  है  कि  जिस  निधि  के  प्रयोजन  से  जो  धनराशि  जमा  की  जाती  है  उसे  समुचित  धोडों
 को  ही  दिया  जाय  जिससे  कि  वे  मूल  अधिनियम  के  प्रावधानों  का  अधिक  साथंक  रूप  में  कार्यान्वयन
 कर  सके  ।

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कई  वर्ष  पहले  कानून  पांस  कर  दिया
 गया  फिर  भी  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  कुछ  ऐसे  राज्य  भी  हैं  जिन्होंने  बिधेयक  के  प्रावधानों
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  विधान  पारित  नहीं  किए  ।  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  है
 कि  वे  यह  साफ-साफ  बताएं  कि  ऐसे  कौन  से  राज्य  हैं  जिन्होंने  विधेयक  के  कार्यान्वयन  के  लिए
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 आवश्यक  विधान  पारित  नहीं  किए  तथा  वे  कौन  से  राज्य  हैं  जो  अधिनियम  के  ऐसे  महत्वपूर्ण
 के  कार्यान्वयन  के  लिए  आगे  नहीं  आये  ।

 जसा  कि  हम  जानते  हैं  ऐसे  कई  उद्योग  हैं  जोकि  प्रदूषण  नियंत्रण  से  संबंधित  प्रावधानों  का
 लगातार  उल्लंत्रन  कर  रहे  ऐसे  उद्योगों  का  पता  सगाया  जाना  चाहिए  और  गलती  करने  वाले
 उद्योगपतियों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  की  जानी  इसके  साथ-साथ  हमें  दृषित  जल  को
 नदियों  और  यहां  तक  कि  समुद्र  में  बहाने  की  प्रव॒ुत्ति  को  रोकना  चाहिए  |  जनता  के  उपयोग  हेतु
 निश्चित  जल  ल्लोतों  में  अनुपचारित  पानी  को  बहाने  से  स्वास्थ्य  के  लिए  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्र  की
 जनता  को  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।  यह  विश्वसनीय  सूत्रों  से  पता  चला  है  कि  राज्य  सरकारों  के
 सक्रिय  सहयोग  सरकार  नदी  जल  में  प्रदूषण  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  नदी  सफाई
 योजनाਂ  बना  रही  है|  यदि  मेरी  सूचना  सही  है  तो  यडू  एक  वृहद  योजना  जिस  पर  लगभग
 सौ  करोड़  की  लागत  आएगी  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  अपने  निर्वाचन  केरल  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  से
 संबंधित  एक  गंभीर  विषय  की  ओर  ६८पान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।

 ब्रावनकोर  टिटेनियम  प्रौडक्ट्स  एक  सुप्रतिष्ठित  उच्चयोग  है  जिसका  वहां  एकाधिकार  यह
 त्रिबेन्द्रम  में  समुद्र  के निकट  स्थापित  है  ।  पिछले  25  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  गंधक  अम्ल  युक्त
 उत्सजित  तरल  जो  कि  मुख्य  दूषित  तरल  है  उसे  समुद्र  में  बहाया  जा  रहा  है  ।  हम  बार-बार  उद्योग
 से  गंधक  युक्त  तरल  के  उपचार  के  लिए  अद्यतन  तकनीक  का  प्रयोग  करने  का  अनुरोध  कर  रहे  हैं  ।
 इस  दूषित  तरल  को  बहाए  जाने  के  कारण  समुद्र  का  कई  कि०  मी०  क्षेत्र  का  जल  दूषित  हो  गया

 मैं  त्रिवेनद्रम  की  ओर  विमान  से  यात्रा  करने  वालों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि जब  उनका  जहाज
 बहां  के  हवाई  अह्डूं  पर  उतरे  तो  थे  नीले  समुद्र  को  एक  नजर  देखे  तब  उन्हें  मालूम  होगा  कि  वहां

 समुद्र  का  पानी  कई  किलोमीटर  दूर  तक  पीला  पड़  गया  है  और  उसमें  मछलियां  भी  जीवित  नहीं
 रह  सकती  हजारों  की  संख्या  में  लोग  जो  पीढ़ी-दर-पीढ़ी  मछुआरे  का  काम  करते  रहे  हैं  आज
 बेकार  हो  गए  हैं  ।

 एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  त्रिवेन्द्रम  में  कंसर  के  मरीज  बढ़ते  जा  रहे  एक  समाचार  पन्र  में

 अनुसंघान  पर  आधारित  एक  रिपोर्ट  छपी  है  जिसके  अनुसार  इसी  प्रदूषण  के  कारण  त्रिवेन्द्रम  में
 कंसर  के  मरीजों  में  बढ़ोतरी  हुई  यह  बड़ी  खतरनाक  बात  इसलिए  मैं  भारत  सरकार
 से  अपील  करता  हूं  कि  वे  इस  विषय  पर  राज्य  सरकार  से  बात  करें  ओर  देखें  कि  त्रावनकोर
 टिटेनियम  प्रोडक्ट्स  द्वारा  समुद्र  में  प्रवाहित  किए  जाने  वाले  दृषित  तरल  का  उपचार  किया  जाए  ।
 यह  काफो  लाभकारी  उद्योग  यदि  एक  वर्ष  के  लाभ  का  उपयोग  नये  तकनीक  के  प्रयोग  के  लिए
 किया  जाएगा  इस  समस्या  का  समाधान  संभव  मैं  उनसे  ऐसा  करने  का  अमुरोध  करता  हू
 क्योंकि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 मेरा  र्याल  है  कि  सरकार  नदी  सफाई  योजनाਂ  पर  विचार  कर  रही  मैं  इस
 संदप्न  में  मंत्री  जी  से  गंगा  सफाई  योजना  के  परिणाम  बताने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  इस  मह॒ती
 परियोजना  की  घोषणा  हमारे  प्रिय  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  की  थी  |  वह  राजीवजी
 के  सपनों  में  स ेएक  जिसकी  लागत  250  करोड़  रुपये  यदि  वे  इस  सभा  में  होते  तो  उन्हें
 यह  वेखकर  प्रसम्नता  होती  कि  जल  का  23  प्रतिशत  अंश  शुद्ध  किया  गया  तब  कल
 समाचार  पत्र  में  एक  खबर  छपी  थी  जिसके  अनुसार  हुगली  नदी  का  जल  कपड़े  धोने  और  स्नान  करने
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 —_—_—  नमन

 के  काम  का  भी  नहीं  है  फिर  पीने  के  योग्य  होने  की  तो  पूछो  हो  नहीं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  गंगा  सफाई  योजना  का  क्‍या  हुआ  |

 वर्ष  1988  में  संसद  समिति  कै  एक  सर्देस्य  कै  रूप  मैं  मुझे  वाराणंसी  जाने  का  अवसर  मिला
 जहां  हमें  गंगा  नदी  में  लगभग  पन्द्रह  किलोमीटर  दूर  तंक  यात्री  करवाई  गई  इतने  छोटे  क्षेत्र  में
 ही  हंमने  देखा  कि  अध  जले  शरीर  गंगा  नदी  में  फैँके  गए  थे  |  इस  नदी  के  सांथ-सांथ  लेगभंग  27
 शहर  हैं  और  उन  सभी  शहरों  के  कारखानों  से  निकलने  वाला  दूषित  जल  हमारे  महान  देंश  की
 इस  शुद्ध  जले  थुक्त  गंगा  नदी  में  बहाया  जो  रहा  इसलिए  मैं  उनसे  यह  बताने  का  अनुरोधे
 करता  हूं  कि  उस  पर  कंसे  निगरानी  की  जा  रही  है  और  गंगा  सफाई  योजना  कै  अंतगत  कया  कोमे
 हो  रहा  है  ।

 मेरा  अंतिम  मुद्दा  यह  है  और  यह  अत्यन्स  महत्वपूर्ण  है  कि  एरणाकुलम  व  अल्लेपी  में
 कई  पानी  से  भरे  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  सीजन  में  कई  करोड़  रुपये  मूल्य  की  मछलियां  पकड़ी  जाती  हैं  ।
 छह  महीने  पहले  यहां  एक  ऐसा  रोग  फैल  गया  था  जिससे  कई  करोड़  रुपये  मूल्य  की  मछलियां  मर
 गई  लोग  वहां  की  मछली  नहीं  खरीद  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  उपंयोग  से  नुंक्सान  होने  का  भय  है  ।
 अतः  स्थिति  अभी  भी  बदतर  है  ।  कोचीन  विश्वविद्यालय  के  जींव  रसायन  विभांग  से  प्राप्त  रिंपीर्ट
 से  यंह  ज्ञांत  हुआ  है  कि  घान  की  खेती  में  जीवर्मांशक  दवाइयों  के  अंधाधुंध  प्रयोग  के  कारंभ  ही  भारी
 संद्या  में  मछलियों  की  मृत्यु  हुई  है  ।  पर  आश्चयं  है  कि  इस  रिपोर्ट  के  बावर्जुद  कुछ  ऐसे  गुट  हैं  जी
 पर्यावरण  विरोधी  का  किए  जा  रहे  हैं  ।  वे  लोग  उंस  अभुसंघान  निकाग्र  के  सिफारिशों  क्षमल
 करमे  के  लिए  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 संमापति  सहोदेय  :  श्री  चाल्स  आपके  दल  के  ही  और  चार  सदस्य  बात  करना  चाहंते
 हैं  ।  इसलिए  आंप  अपनी  बात  जरा  जल्दी  पूरी  करिए  ।

 भरी  ए०  चाहसं  :  मैं  अभी  अपनी  बात  समाप्त  करता  महोदया  ।

 केरल  में  यह  काफी  गंभीर  समस्प्रा  सभी  राष्ट्रीय  समाश्चा  र-पत्रों  न ेइसकी  चर्चा  की

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मछलियों  की  भारी  मात्रा  में  हो  रहे
 नाश  को  रोकने  हेतु  तुरन्त  कारंबाई  जिससे  कि  प्रदूषण  रोका  जा  सके  ।  इन  शब्दों  के
 साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  आपने  मुझे  अवसर  दिया  इसके  लिए  मैं  आपके  प्रति
 आभारी  हूं  ।

 ]
 क्री  भोहन  सिह  :  सभापति  इस  विधेयक  में  बहुत  विरोध  करमे  को  धांत॑

 सो  नहीं  है  सिवाय  इसके  कि  घरेलू  उपयोग  के  जल  पर  भी  संस  में  वृद्धि  ही  रही  घरेलू  उपयोग
 के  जल्ल  पर  संस  में  वृद्धि  करने  से  पूर्व  कई  णार  सोच्नने  की  आवश्यकता  है  ।  हिन्दुस्तान  के  बहुसंख्य
 गांवों  में  हम  पेयजल  की  व्यवस्था  नहीं  कर  पाए  हैं  ओर  जिन  शहूरों  में  पीने  का  पानी  देते  भी  बह
 पानी  पूरी  तरह  से  प्रदूषित  इसके  कारण  अधिकांश  बड़े  शहरों  में  लोग  घातक  बीमारियों से
 पीड़ित  हो  रहे  हैं  ।  पेय  जल  की  प्रदूषित  व्यबस्था  के  घरेलू  के  पेयजल  पर  बृद्धि  कर
 देना  ठीक  नहीं  इस  पर  सरकार  को  बहुत  सोचने  की  भावश्यकता  है  ।

 इस  चर्चा  के  दोरान  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़ का
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 क्षय  कड़  रहा  है  भौर  उसके  लिए  आप  संस  में  बद्धि  कर  रहे  यह  कहुत  आपत्ति  को  भात्त  नहीं
 लेकिन  मेरे  तिसिल्व  से  प्रदूषण  थोर्डे  करी  गतिविधियों  को  और  उसके  डायरे  में  ओर  भी  कद्धि  करने
 की  आवश्यकता  है  ।  आज  जो  सुदूर  प्रामीभ  इलाके  हैं  उनमें  जे  पम्पिम  सेट  उसको  पुराने  हाँणे
 की  गाड़ियों  में  लगाकर  उनसे  यांतियों  को  ढोने  का  काम  हो  रहा  इसका  नतीजा  क्‍या  हो
 रुहा  है  प्रदूषण  ग्रोभपैण  इलाकों  में  भो  बश्शी  तेजी  से  बढ़  रहा  आटो  की  उत्पादन  क्षमता  जौ

 प्रतिदित  की  उसमें  बिना  सोचे-स  मझे  वृद्धि  करने  के  कारण  यह  प्रदूषण  अब  शहरों  के  साथ-साथ
 गांवों  में  भी  पहुंचता  जा  रहा  है  ।

 अभी  मैंने  एक  मह॒त्वपृ्णं  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  कि  जो  दिंल्ली  शहर  में

 पैदा  होने  वाला  हर  उत्तरी  दिल्ली  में  बिना  सिगरेट  पिए  भी  डेढ़  पैकेट  सिगरेट  प्री  लेता
 इतना  प्रदृंषंण  है  ।  जो  पंश्चिमी  दिल्ली  में  पंदा  होता  वह  बिना  सिगरेट  पिए  भरी  एक  सिग्गरेट

 के  पैकेट  के  बराबर  जहर  पी  लेता  इतना  नुकसान  हर  व्यक्ति  को  हो  रहा  है  ।  वहां  के
 मेडल  में  आटो  की  सुविधा  प्रदान  करमे  के  इतना  प्रदूषण  हो  गया  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  प्रदूंषश  नियंत्रण  वोर्ड  के  दायरे  और  ग॑तिविधियों  में  वुंद्धि  करने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  नये  आने  वाले  और  निजी  वाहनों  के  उत्पादन  के  लिए  खुली  कट
 देती  जा  रही  है  ।

 सड़कों  की  स्थिति  में  विस्तार  कौर  फंलाव  नहीं  हो  रहा  बल्कि  सड़कों  के
 कैपर  निजी  वाहनों  का  जी  जोर  वह  बड़ी  तेजी  से  बढ़ता  जा  रहा  है  जिसका  नतीजा  यह  है  कि
 हमारे  शहर  और  सड़क  निरंतर  प्रदूषित  हो  रही  हैं  ।

 जहां  तक  नदियों  का  सवाल  है  मैं  कहता  त्राहता  हूं  कि  हिन्दुस्तात  सें  जंसे  श्राच्ीम
 काल  में  सभ्यता  का  विकास  नदियों  के  किनारे  हुआ  ज॑से  ही  अब  नदियों  और  नालों  के  किनारे
 छोटे  उद्योग  और  फैकिट्रयां  पनप  रही  हैं  और  उनका  सारा  प्रदूषण  इन  नदियों  में  प्रवाहित  किया
 जां  रहा  है  जिसके  कारण  आज  हमारी  नदियों  ओर  नालों  में  भी  भयंकर  रूप  से  प्रदूषण  फैल
 गया  है  ।

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  ने  गंगा  नदी  को  स्वच्छ  करने  के  लिए  एक  प्लान
 लेकिन  इंस  गंगा  नदी  में  जो  उप  नदियों  है  घाधरा  आदि  जिनका  जश्न  इसमें  मिलता

 उनके  लिए  कोई  प्लान  नहीं  बनाया  जिसके  कारण  सरकार  द्वारा  गंगा  नंदी  के  स्वच्छ  करमे  पर  खर्च
 किया  गया  सारा  पैसा  बेकार  ओर  बर्बाद  चला  हो  गथा  क्योंकि  मिलने  बाली  जो  नदियां  वे
 अपने  सांथ  प्रदूषण  लाती  हैं  ओर  गंगा  में  मिल  जाती  हैं  जिससे  गंगा  कद्दो  भी  अपने  आप  प्रदंधित  हो
 जांती  यमुना  नवी  जो  दिल्ली  से  होकर  बहती  है  यंदि  मंत्री  जी  और  उनके  विभाग  के  लोग
 उसकी  दुर्देशा  आगरा  में  जांकर  देखें  तो  आपकी  यंकीन  होगा  कि  कितनी  बुरी  हालत  में  आगरा  के
 मॉगरिक  उंस  जल  की  पी  रहे  उस  जल  को  जानवर  भी  पीकर  मर  रहे  हैं  इंसान  के  पीने  की  ती
 बात  दुभर  उसका  नतीजा  है  कि  आगरा  जेसे  बड़े  शहर  में  आज  सात  सेँकड़ों  से  अधिक  लोग
 पौलिया  रोग  के  मरीज  ही  रहे  हैं  ।  हिन्दुस्तान  का  सुप्रीम  कोर्ट  आर-बार  निर्देशित  करता  है  कि
 डिस्टोलरी  के  उद्योग  या  चर्म  उद्योग  प्रदूषण  के  यंत्रों  को  लेकिन  हिन्दुस्तान  की
 उनका  प्रदूषण  विभाग  दोनों  संठ-गरंठ  करते  सर्वोल्व  त्यायालय  के  सारे  आदेशों  को  निरंतर
 शवज्ञा हो  डिस्टीलरी  के  जितने  मालिक  हैं  नाहे  उत्तर  प्रदेश  दो  या  मध्य  मैं  भिलाई
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 गया  वहां  भी  इस  तरह  की  समस्या  है  कि  सारी  छोटी  नदियों  में  डिस्टीलरी  का  जल  आ  रहा

 है  ।  हिन्दुस्तान  के  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  भारत  सरकार  को  निर्देशित  किया  कि  प्रदूषण  नियंत्रण  यंत्र

 वहां  तत्काल  लगाए  जाएं  लेकिन  प्रदूषण  विभाग  उस  दिशा  में  कोई  पहल  नहीं  कर  रहा  है  ।  हमारे
 यहां  गंगा  नदी  पर  कानपुर  उत्तर  प्रदेश  का  सबसे  बढ़ा  औद्योगिक  नगर  उस  नगर  के  किनारे
 गंगा  नदी  की  सतह  पर  जितने  चर्म  उद्योग  हैं  उनके  लिए  भी  भारत  सरकार  के  सर्वोच्च  न्यायालय  ने
 निरन्तर  निर्देशित  किया  है  ।  गंगा  को  प्रदूषण  से  मुक्त  करने  के  लिए  एक  तरफ  तो  हिन्दुस्तान  की
 सरकार  अरबों  रुपया  ख॑  कर  रही  है  और  दूसरे  वहां  का  जो  चमड़ा  उद्योग  टेनरीज  हैं  वह  भारी
 मात्रा  में  अपने  जल  को  गंगा  में  प्रवाहित  करके  उस  जल  को  प्रदूषित  कर  रहे  सर्वोच्च  न्यायालय
 ने  निर्देशित  किया  ।  30  अक्सूबर  उसकी  तारीख  थी  ।  मैं  इसी  चर्चा  के  दौरान  मंत्री  जी  से  उत्तर

 चाहूंगा  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्देश  के  परिप्रेक्ष्य  मे ंकानपुर  में  गंगा  नदी  को  प्रदूषण  से  मुक्त
 करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  की  सरकार  और  प्रदूषित  नियंत्रण  विभाग  ने  क्या  पहल  की  ।

 छोटी-छोटी  टंनरीज  के  मालिक  कहते  हैं  कि  हम  अपनी  तरफ  से  इतने  महंगे  यंत्र  नहीं  लया
 सकते  सुझाव  के  तोर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  अपनी  तरफ  से  कोई  बड़ा
 यंत्र  लगा  उसमें  सभी  पर  टैक्‍स  लगा  दे  और  जितनी  टंनरीज  हैं  उनकी  अपनी  शक्ति  के

 मुताबिक  उन  पर  टेक्स  इम्पोज  करके  वे  ले  तो  मैं  समझता  हूं  कि  प्रदूषण  को  रोका  जा  सकता  है  ।

 उसी  तरह  से  छोटे-छोटे  जलाशय  गांव  में  हैं  जिनका  प्रयोग  ग्रामीण  लोग  पीने  के  काम  में  और
 हनान  करने  के  काम  में  लेते  प्रदूषण  बोड़े  को  चाहिए  कि  ऐसे  सभी  गांव  स्तर  के  जो  तालाब
 ल्लील  उनको  गहरा  करने  के  बारे  में  एक  योजना  बनाए  |  उसी  तरह  से  यदि  नदियों  के  पेंदे  को

 गहरा  नहीं  किया  गया  तो  नदियों  के  जल  को  प्रदूषित  होने  से  रोका  नहीं  जा  सकता  उस
 सिले  में  प्रदूषण  विभाग  को  गौर  करना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मोटे  तोर  पर  इस  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  केवल  एक  बात
 के  साथ  कि  इसमें  घरेलू  उपयोग  के  जल  पर  भी  संस  लगा  उस  पर  मंत्री  जो  पुनः  विधार
 करें  ।

 शो  गिरधारोी  लास  भागंव  :  सभापति  मैं  दो  बातों  की  ओर  विरोध  कर

 रहा  हूं--एक  तो  जिन  लोगों  को  प्राइवेट  जल  मिलता  है  उस  पर  टेकक्‍्स  नहीं  लगना  दूसरे
 सेस  की  सहुलियत  में  जो  कम्री  कर  दी  गई  70  प्रतिशत  से  घटाकर  25  मैं  उसका
 विरोध  करता  हूं  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल  जल  से  संबंधित  नहीं  इसमें  ध्वनि
 और  वायु  भी  शामिल  है  ।  पैट्रोल  ओर  डीजल  के  घुएं  से  कंसर  जंसा  रोग  पेदा  होता  है  ।  यह  बिल

 बहुत  समय  पहले  आने  को  आया  भी  लेकिन  इसका  कहीं  कोई  असर  नहीं  न  उद्योगों  पर
 नियंत्रण  है  न  ओर  किसी  पर  नियंत्रण  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  वाटर  वकक्‍स  में  जो  लोग  हैं
 उनको  जल  प्रदूषण  बोर्ड  का  मैंबर  बनाया  जाता  यह  एक  प्रकार  से  सजा  है  ।  वाटर  वर्क्स
 डिपार्टमेंट  में  लोग  काम  करते  हैं  ओर  आपने  उनको  जल  प्रदूषण  में  लगा  दिया  तो  एक  प्रकार  से

 सजा  देने  के  नाते  अधिकारियों  को  वहां  पर  भेजते  हैं।वे  ठीक  प्रकार  से  काम  नहों  कर
 पते  हैं  ।

 इस  बिल के  द्वारा  दरों  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  70  प्रतिशत  से  घटाकर  25  प्रतिशत
 करने  का  ओर  उसमें  भी  वह  व्यक्ति  हकदार  नहीं  होगा  जो  अधिक  जल  का  उपयोग  करेगा  ।  दूसरा
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 है  25  का  उएबंध  या  जो  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  86  का  उल्लंघन  उसका  भी  आपने
 प्रोवधान  किया  है  ।  अधिकारियों  और  प्राधिकारियों  को  उपकर  की  रकम  का  निर्धारण  करने  का
 अधिकार  भी  आप  देने  जा  रहे  हैं  जो कोई  अपना  विवरण  पेश  नहीं  करेगा  ।  एक  बात  यह  भी  है
 कि  आप  बाजार  की  दर्रो  में  वृद्धि  करने  जा  रहे  घरेलू  पानी  पर  आप  जो  टैक्स  लगा  रहे
 बह  नहीं  लगाये  |  70  परसेंट  से  घटा  क्र  25  परसेंट  जो  आपने  किया  मैं  इसका  विरोध
 करता  हूं  ।

 यह  विल  जो  कि  ताममात्र  का  बिल  कोई  असरदायक  बिल  नहीं  प्रभावशाली
 बनाने  के  लिए  कुछ  उपाय  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  पर्यावरण  विशेष  अदालतें  बनायी  जायें  ।
 उनका  दायरा  विस्तृत  हो  और  जिला  स्तर  तक  ही  अदालतें  बनायी  जायें  ।  जिन  कारखानों  के  कारण

 प्रदूषण  फैलेगा  उन्हीं  पर  क्षति  का  मुआवजा  देने  की  जिम्मेदारी  इसके  कारण  कारखानेवार  या
 उपभोक्ता  अनिवायं  रूप  से  परिशोधन  संयंत्र  लगायेंगे  और  सरकारी  आदेशों  का  पालन  करेंगे  ।

 कर्तव्य  निभाने  में  जो  अधिकारी  असमर्थ  रहें  उनके  खिलाफ  कारंबाई  की  जाये  ।

 देश  में  उपलब्ध  पानी  का  70  प्रतिशत  भाग  प्रदूषित  दो  तिहाई  बीमारियां  पानी  से
 संबंधित  लगभग  36  करोड़  व्यक्ति  साफ  पानी  पीने  के  लिए  तरस  रहे  हैं  ओर  शेष  पानी  भी

 अशुपयोगी  हो  रहा  है  ।  जल  प्रदूषण  की  प्रद्शनियां  लगायी  जायें  |  संतोषजनक  ढंग  से  जो  संयंत्र
 लगाये  गये  हैं  उन्हें  जल  संबंधी  अधिकार  पर  70  प्रतिशत  की  रियायत  दी  सुप्रीम  कोर्ट  ते
 निर्णय  दिया  है  कि  उन  उद्योगों  को  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाये  जो  कचरा  साफ  नहीं  करते  ।  नदियों  के
 किनारे  व्यापार  पैमाने  पर  जंगल  लगाने  चाहिये  ।  प्रदूषण  के  लिए  जिम्मेदार  कारखानों  में  जो  सलज

 पड़ता  वह  बारिश  में  बह  कर  नदियों  में  मिल  जाता  उसको  भी  साफ  करने  की  जिम्मेदारी
 जिन्होंने  पानी  का  उपयोग  किया  उन्हीं  पर  होनी  चाहिए  ।  एक  वर्ष  में  ।0  लाख
 व्यक्तियों  पर  पांच  लाख  टन  सीवरेज  उत्पन्न  होता  हमारे  देश  में  प्रतिदिन  80  लाख  टन  मीटर
 मल  एकत्र  होता  है  ।  भारत  के  142  शहरों  में  मल-मूत्र  को  समाप्त  करने  के  लिए  संयंत्र  लगे  हुए

 62  शहरों  में  आंशिक  ओर  72  शहरों  में  ऐसी  ध्यवस्था  ही  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  शहरों
 में  शोधन  संयंत्र  लगाये  जायें  । जल  का  उपयोग  करने  वालों  को  जल  शोधक  प्लांट  लगाने  के  लिये
 बाध्य  किया  जाये  ।

 मध्य  प्रदेश  की  जीवनदायिनी  नदी-नमंदा  नदी  के  किनारे  प्रदूषण  फैलाने  बाले  कारखानों  को
 सगाने  की  अनुमति  नहों  देनी  चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  जयपुर  में  प्रवृषण  जल  ध्वनि  और  वायु  से  होता  है  ।  वहां  इन  तीनों  की
 समस्या  है  जिनका  निराकरण  किया  जाये  ।  जयपुर  शहर  में  पांच  स्थानों  पर  जहां  पीने  का  पानी
 कुंथों  के  द्वारा  दिया  जाता  है  वहीं  पर  खाली  गटर  लाइन  छोड़  देने  के  कारण  कुंओं  के  जल  में  प्रदूषण
 फैलता  टेम्पो  से  घुंआा  निकलता  है  जिसके  कारण  वायु  और  ध्वनि  प्रदूषण  हो  रहा  है  ।  राजस्थान
 सरकार  ने  6  शहरों  में  जल  आपूर्ति  एवं  सीवरेज  योजना  के  लिए  आई०  डी०  ए०  की  वित्तीय
 सहायता  हेतु  26-6-90  को  514  करोड़  60  लाख  की  योजना  केन्द्र  सरकार  को  भेजी  है  जो  कि
 अभी  तक  आपके  पास  पड़ी  हुई  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उपरोक्त  योजना  हेतु  विश्व  बेंक  से  वांछित
 कर्जा  6  नगरों  की  जल  आधू्ति  एवं  सीबरेज  योजना  को  पूरा  करने  हेतु  दिलवाई  जाये  ।

 अंत  में  मेरा  निवेदन  है  कि  प्राइवेद  लोगों  को  जो  पानी  दिया  जाता  उस  पर  टैक्स  नहीं
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 कम -  लगाया हज
 लगाया  जाये  ओर  70  से  25  जो  किया  है  पहले  इसको  नहीं  छिया  जामे  ।  पहले  कावूल  को  मजबूत
 और  शब्तिश्याल्ली  किया  जाये  ।  उसके  दाव  इस  पर  अग्रले  सन्न  में  विचार  हो  ।  यही  मेरा  लि्रेदन

 बहुतन्वहुत  धन्यवाद  ।

 ]

 सभापंतिं  महोदय  :  अभी  भी  लगभग  आठ  वक्‍ता  रहते  जिन्होंने  इस  विषय  पर

 बोलने  के  लिए  अपने  नाम  दिए  क्‍या  मैं  उनसे  पांच  मिनट  की  समय-सीमा  का  पालन  करने  का

 अनुरीधं  कर  सकती  हूं  ।

 खुमारो  फ्रिडा  तोपनों  सभापति  यह  विधेयक  जल  तथा  वायु  प्रदूषण
 को  नियंत्रित  करने  में  प्रमुख  भूमिका  निभायेगा  ।  ओऔद्योगिकीकरण  में  तेजी  से  हो  रही  प्रगति  के
 कारण  पूंरें  संसार  में  जल  तथा  वायु  प्रदूषण  एंक  गंभीर  समस्या  बना  हुआ  जो  अधिकतर॑  उद्योग
 नदी  के  किनारे  स्थापित  किए  गए  वे  अपने  प्रदूषित  जल  का  नि८कांसन  नदी  में  कर  देंते  जिससे
 उस  नदी  के  जल  के  उपयींग  से  लोगों  के  स्वास्थ्य  को  हानि  पहुंचने  का  खतरा  रहता  है  ।

 वें  कास्खामे  चाहे  वे  सीर्थेट  अंथवा  इस्पात  कीं  फंक्टेरियां  जोकि  घूले  के  कण
 फेशाती  हेभारे  जीवन  के  लिए  एक  वास्तविक  चुनोती  बन  चुंकी  यहे  और  भी  अंधिक

 पूर्थ  है  कि  हमारे  सरकारी  उपक्रम  भी  प्रदूषण  संबंधी  मार्म-निर्देशों  का  पांलन  नंहीं  करते  |  सबसे
 बड़े  उदाहुरंभ  है  मेरे  सिर्वाच॑न॑-क्षेत्र  सुन्वरमढ़  रांउलकेला  स्टील  जो  न  केवल  एक  सीह
 कथ  वातावरण  में  फौलाता  है  कल्कि  अपना  त्रंदूषित  पाभी  सीधा  ब्राह्मणी  नदी  में  प्रवाहिल्र  करता  है  |
 मेरे  जिये  की  उड़ीसा  सीमेंट  लिमिटेड  तथा  दूसरे  सीमेंट  कारखाने  जंसे  अम्य  मिजी  ओश्योशिक
 इक्ाइकों  का  तो  ही  क्‍या  है  |  वे  धुृस-कण  फंलाकर  दायु  को  प्रदूषित  कस्ते  हैं  ।

 भेरी  आपके  द्वारा  इसे  सम्मानीय  संभा  से  श्रार्थना  है  कि  जब  हम  सभी  को  पीने  का  थांनी

 मुहैया  नहीं  कर  सकते  ती  हंमें  इसे  प्रदूषित  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  क्योंकि  इससे  लोगों  के
 स्वास्थ्य  परं  खराब  प्रभाव  पड़ता  पानी  तथा  वांयुं  प्रदूषण  फंलाने  वालें  उद्योगों  को  दंडिंतं  करमें
 के  अलावा  इनको  बअ्रदृषणे  नियमों  कै  उल्लंचने  के  कारणे  प्रभावित  लोगों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  भी
 प्रदार्भ  करगी  थाहिए  |  क्शिंवकर  राउलकैंलां  तथा  राजंगंजपुर  सीमेंट  कारखाने  के  आस-पास  रहमें
 बाले  ग्रामवासी  टी०  बी०  तथा  दूसरी  बीमारियों  से  ग्रस्त  इसलिए  स्टील  तथा  सीमेंट  कारखीनोँ
 के  ग्राछिकों  को  उनका  असान  कल  ऋिए  ।  मैं  कपके  हास  प्राप्स्त  सस्कृरर  से  प्लाइद्रा  कडती  हूं  कि
 बे  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  ।

 श्रीसतो  छासवा  रफ़्केश्वरी  सभ्क्नत्ि  मैं  विश्लेश्क  कप  स्वायल  करती

 हूँ  ।  स़ेरे  विक्कार  स्रे  जो  विधेयक  स्रभा  के  सामने  लाझमा  गया  है  ड़से  अपेर  ऋषरिक  व्याप्रक  होना  अहिद
 था  ।  श्रभापति  सखकार  घरेलू  ज़फ़मोस  के  जल  पर  तश्ना  उद्योस्सें  को  सप्लाई  किए  ज़ाने  काले
 जद्ध  प्र  उपन्‍्कर  ख़ग्ाने  के  लिए  इंस्वीरका  ज्रे  जिक्र  कर  उही  इम्नसे  परदे  कि  ब्रिछेय कर  के
 बिखर  प्र  काऊं  मैं  कर्माटक  की  प्रक्  कहावत्न  के  क़ारे  में  कक्वृंगा  गंदा  स्नाताਂ  ।  मंगा
 स्‍्कास  जतख्रा  ही  महत्वपृश्न  है  छितना  कि  प्रहले  श्रा  ।  इसी  प्रकार  से  दुंगभव्या  से  ज़ल्ञ  लाना  श्री  बनकर
 माका  काल  है  ।

 अब  मुझे  लगता  है  कि  बे  स्नान  तंधां  तुंगा  वासी  दीनों  ही  ब्रवृूषित  हो  गेये  कई  सदस्य
 ने  हस  किक्षय  के  बारे  में  बोला  है  कि  का  पाती  ड्ैसे  प्रदृक्षित  हो  बया  है  ।  मैं  देसे  स्थ्राश्ध  ओ  भाती
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 हूँ  जहां  तुंगणद्रा  नदी  बहती  है  ।  मैं  यहां  यह  बताना  चाहुंगी  कि  तुंगभद्रा  नदी  कंसे  प्रदूषित  हुई  है  ।
 यह  हरिहर  से  आने  वाले  पोली  फाइवर  के  कारण  प्रद्ृषित  हुई  इसलिए  इसका  पानी

 प्रदूषित  है
 तथा  वायग्रु  भी  हरिहर  से  कृष्णा  नदी  तक  मीलों  तक  प्रद्टूषित  जो  लोग  यह  पानी  पीना  चाहते

 बह  न  तो  पानी  पी  सकते  न  ही  उसमें  स्नान  कर  सकते  हैं  ।  इत  नदी  के  किमारे  कई  चीबी
 के  कारखाने  लगे  इसका  शीरा  तथा  कुछ  दूसरे  औद्योगिक  कचरे  को  नदी  में  फेंक  दिया  जाता

 इस  निरन्तर  सिंचाई  के  पानी  के  कारण  कीटनाशक  उवंरक  तथा  दूसरी  चीजें  भी

 प्रदूषित  हो  जाती  हैं  |  पानी  इतना  अधिक  प्रदूषित  होता  है  कि  जब  ये  नदी  में  है  तो  इले  भी

 प्रदूषित  कर  देता  जब  हम  इस  पानी  से  नहाते  हैं  तो  सारे  शरीर  में  खुजली  हो  जाती  है  ।  तो

 यह  है  तुंगभद्रा  नदी  की  स्थिति  ।  उन्हें  इस  स्थिति  में  होना  चाहिए  कि  वे  इस  बात  का  जवाब  दे
 सकें  कि  वे  इस  प्रदूषण  को  किस  तरह  दूर  करने  जा  रहे  हैं  ।

 पुराने  दिनों  में  रायचुर  जिले  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  अधिकतर  काली

 मिट्टी  होती  है  ।  यहां  तक  कि  पानी  भी  काला  होता  इसलिए  हमारे  पूवंज  इस  नदी  के  किनारे
 गांव  बसा  पाये  थे  ।  अब  अधिकतर  गांववासी  जो  यह  पानी  पीते  बहुत  कठिनाई  में  इसलिए
 मैं  माननीय  मंत्रोजी  से  जवाब  चाहूंगी  कि  वे  कंसे  इस  प्रदूषण  को  समाप्त  करने  जा  रहे  हैं  ।

 हमारे  पास  स्पंज  लोहे  की  कमी  है  ।  हम  रद्दी  लोहे  का  आयात  कर  रहे  हैं  ।  जहां
 तक  कि  विदेशी  मुद्रा  का  संबंध  हम  बहुत  ही  कठिन  परिस्थिति  में  हैं  ।  परन्तु  लाइसेंस  देते  समय -
 क्‍या  यह  जरूरी  है  कि  कच्चे  लोहे  १र  आधारित  स्पंज  लोहे  के  संयंत्र  शहर  की  सीमा-क्षेत्र  में  लगाए
 जाएं  एक  व्यक्ति  इतने  घुएं  के  साथ  क॑से  रह  सकता  है  ?  स्पंज  लोहा  बहुत  ही  प्रदूषण  फंलाता  है  ।
 बेल्लारी  शहर  में  एक  स्पंज  लोहा  संयंत्र  प्रारंभ  होने  जा  रहा  मुझे  पता  नहीं  है  कि  हस  संयंत्र
 का  लाइलेंस  किसने  दिया  हमें  इस  विधेयक  पर  बहस  करने  से  पहले  ऐसी  बातों  पर  ध्यान  देना
 चाहिए  ।

 जहां  तक  कि  वायुमंडल  का  संबंध  हम  इस  पर  बहुत  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  बच्चों  को  शुरू  से
 ही  पौधों  को  उगाने  के  बारे  में  जानकारी  दी  इस  बात  के  लिए  मैं  बहुत  इच्छुक  हूं  ।  कर्नाटक

 प्राथमिक  स्कूल  के  स्तर  पोधे  लगाने  की  एक  बहुत  ही  बढ़ी  योजना  बनाई  गयी  है  ।  बच्चों  को
 पौधे  लगाने  को  कहा  जाता  वे  उन  पोधों  को  बेचते  हैं  ।  इससे  जो  भी  पंसा  मिलता  है  वे  उसे

 स्कूल  के  सुधार  में  लगाते  हैं  ।  इसलिए  उनमें  पेड़  उगाने  के  प्रति  प्रेम  तथा  लगाव  है  ।  ऐसी  योजनाओं
 को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कार्यान्वित  करना  चाहिए  तारक  वायुमंडल  को  अधिक-से-अधिक
 बचाया  जा  सके  ।

 उद्योगों  से  होने  वाले  कचरे  और  अनेक  वस्तुओं  से  पानी  का  प्रदूषण  होता  है  ।
 लेकिन  वायु-प्रदूषण  के  बारे  में  आप  क्या  कहते  हैं  ?  उद्योगों  तथा  अन्य  दूसरी  चीजों  से  यहां  वायु
 प्रदूषण  है  ।  मनुष्यों  प्रदूषण  के  बारे  में  क्या  विचार  जब  हम  ग्रामों  में  प्रवेश  करते  तो

 हम
 वहां  मनुष्यों  का  प्रदूषण  देखते  हैं  ।  हम  इसका  हल  कंसे  खोजेंगे  ?  जो  व्यक्ति  ग्रामों  में  जाना  चाहते

 उनको  यह  बहुत  बुरा  लगता  सफाई  के  ब्रारे  में  आपका  क्‍या  विचार  है
 ?

 शहरों  में  पीने  के
 पानी  का  क्‍या  प्रबंध  हमारे  पास  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  समुचित  व्यवस्था  नहीं  हमने

 समितियां  बनाई  हैं  ।  इनके  रखरखाव  का  क्‍या  साधन  है  ।  ऐसे  कई  मामले  हैं  जिनमें  पीने  का

 पानी  गन्‍्दे  पानी  के  साथ  मिल  जाता  मैंने  अपनी  आंखों  से  देखा  है  कि  किस  प्रकार  पीने का
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 पानी  गनन्‍्दे  पानी  के  साथ  मिल  जाता  इससे  काफी  आंत्रशोथ  हो  सकता  ऐसी  कई  घटनाएं
 शहरों  में  होती  जहां  तक  सफाई  का  संबंध  नगर  निगम  के  कर्मचारी  कृड़ा-कचरा  हटाने  पर
 ध्याम  नहीं  देते  हैं  और  न  ही  नालियों  को  साफ  करने  की  तरफ  ही  ध्यान  देते  इनको  साफ़  करना
 जाहिए  ।  इन  सब  बातों  का  ठीक  तरह  से  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  ।  अब  तक  फ्लश  वाली  शौचालय
 नहीं  जब  तक  हम  इन  पर  ध्यान  नहीं  हम  प्रदूषण  नहीं  रोक  सकते  ।

 कर  लगाने  के  संबंध  में  यह  ठीक  से  नहीं  बताया  गया  कि  अगर  कोई  व्यक्ति  अपना  कुंथा
 या  कुछ  ओर  ओद्योगिक  उपयोग  के  लिए  या  घरेलू  इस्तेमाल  के  लिए  खोदता  है  तो  क्या  उस  पानी
 पर  भी  कर  सगेगा  |  यह  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताया  गया  है  |

 यह  ठीक  तरह  से  नहीं  बताया  गया  कि  इसको  मापने  का  तरीका  क्‍या  है  ?  कितने  लोग  और
 कितने  उद्योग  इनकी  खपत  करते  यह  तरीका  इस  विधेयक  में  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताया
 गया  है  ।

 चूंकि  आप  घंटी  बजाने  ही  वाले  मैं  समता  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहती  हूं  ।
 मामनीय  मंत्रीजी  से  यह  देखने  का  अनुरोध  करूंगी  कि  आगे  से  पानी  तथा  पीने  के  पानी  में  तथा
 नगरों  को  भेजे  जाने  वाले  पीने  के  पानी  में  प्रदूषण  का  ध्यान  रखा  अन्यथा  कर  लगाने  का
 कोई  लाभ  यदि  हम  इनको  समुचित  मात्रा  में  साफ  पीने  का  पानी  भी  मुहैया  न  करवा  सके  ।
 इन  प्रश्नों  का  उत्तर  माननीय  मंत्री  जी  को  देना  चाहिए  ।

 श्री  म्मताज  अंसारी  आदरणीय  सभापति  बहुत  सारी  बातें  इसमें
 कही  जा  चुकी  हैं  ओर  मैं  बहुत  तफसील  में  जाना  नहीं  चाहता  लेकिन  यह  कहना  मैं  जरूरी
 समझता  हूं  कि  पानी  जिन्दगी  के  लिए  एक  अनिबायं  हिस्सा  है  और  जब  पानी  थोड़ा  गनन्‍्दा  होता
 पोल्युटिड  होता  है  तो  पूरी  फिजा  गन्दी  होती  है  और  उसके  बाद  पूरा  माहोल  बिगड़  जाता
 लेकिन  मुझे  बड़े  अफसोस  के  साथ  यह  कहना  पड़ता  है  कि  एनटी  पोल्युशन  वाटर  प्रोग्राम  और  न
 जाने  कैसे-कैसे  प्रोग्राम  इस  मुल्क  में  चले  और  करोड़-करोड़  रुपया  इसमें  खर्च  लेकिन  इसका
 खातिरसख्वाह  जो  नतायज  बरामद  होना  चाहिए  था  वह  नतायज  बरामद  नहीं  हो  पाए  लेकिन
 यह  जो  बिल  पेश  किया  गया  है  यह  सिफ  संस  के  मुताल्लिक  इसके  अलावा  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  सेसे  से  इस  हर  गौर  करने  से  पहले  मैं  यह  जरूरी  समझता  हैं  कि  उसके  वजुहात

 को  भी  दूर  करने  की  जरूरत  है  ।  जो  कारण  जो  वजुहात  उस  पर  भी  नजरेसानी
 करने  को  जरूरत  है  जंसे  नदियों  के  किनारे  जो  इंडस्ट्रीज  एस्टेबलिश  की  जाती  हैं  उससे  रोग  लगने
 के  तमाम  क्वानिन  हैं  लेकिन  उस  पर  सकती  '  से  अमल  नहीं  किया  जा  रहा  है  इसकी  वजह  से  पूरी
 गम्दगी  बढ़ती  चली  जा  रही  है  ।

 इसी  तरह  से  जो  कोल  वाशरिस  मैं
 तो  कोलफिल्ड  से  आता  हूं  इसलिए  मैं  यह  यकीन  के

 साथ  कह  सकता  हूं  कि  जहां  पर  अभी  बिहार  में  13  कोल  वाशरिस  ऐसे  हैं  जिसकी  वजह  से  पानी
 पूरा  गंदा  हो  रहा  है ओर  उस  पर  किसी  तरह  की  निगरानी  और  पावन्दी  नहीं  की  जा  रही  है  ।
 हालांकि  पोल्यूशन  कंट्रोल  बोद्‌  स  हैं  और  बहुत  सारे  इंस्टीट्यूशन  काम  कर  रहे  हैं  लेकिन  जा  इससे
 क्यानिन  हैं  उस  पर  सख्ती  से  अमल  नहीं  होने  की  वजह  से  ये  तमाम  पोल्यूशन  बढ़ता  जा  रहा  तर
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  के  जरिए  सिर्फ  यहू  न  देखा  जाए  कि  सैस  कैसे  बढ़ाया  जाए और
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 कैसे  घटाया  आमदनी  की  सूरतेहाल  कैसे  पंदा  की  बल्कि  यह  भी  ध्यान  रखने  की  जरूरत
 है  कि  जो  प्री  गंदगी  बढ़  रहो  पोल्यूशन  बढ़  रहा  है  उस  पर  रोक  लगनी  चाहिए  और  इसके  जो
 असरात  हो  रहे  जो  बहुत  सारी  इन्सानी  जानें  नजरअंदाज  हो  रही  उसी  तरह  से  जो  फिशिंग

 इंडस्ट्रीज  हैं  वह  बड़े  पैमाने  पर  नजरअंदाज  हो  रही  हैं  जिससे  करोड़-करोड़  रुपए  से  हमारे  फोरन

 एक्सचेंज  मुहैया  होते  हैं  और  एक्सपोर्ट  करने  की  पोजीशन  में  हम  होते  ये तमाम  इंडस्ट्रीज  आपके
 नजरअंदाज  हो  रही  हैं  ।

 इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  वचीरे  मोहतरम  हैं  इसके  मुतालिक  उनको  इस  पर
 नजरेसानी  करना  जो  फिशिग  इंडस्ट्रीज  वह  पोल्यूशन  से  जो  जवाल  पजीर  जो  दूसरी
 इंडस्ट्रीज  हैं  बह  जवाल  पजीर  हैं  और  इन्सानी  जो  जिम्दगी  है  वह  असरअंदाज  हो  रही  इन  तमाम
 चीजों  पर  नजरसानी  करने  की  जरूरत  है  |  यहां  पर  कुछ  बातों  को  ऐसा  कहा  गया  है  कि  जो  रिबेट

 है  बह  सिर्फ  70  परसेंट  से  घटाकर  25  परसेंट  तक  ले  जाई  लेकिन  इसमें  कोई  भी  इम्तियाज
 नहीं  बरता  गया  है  कि  यह  पानी  इंडस्ट्री  के लिए  हस्तेमाल  होगा  या  पीने  बेः  लिए  इस्तेमाल  होगा  ।
 यहां  पर  सस्ती  से  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  रिबेट  लागू  किया  गया  70  परखेंट  से
 लेकर  25  परसेंट  तक  जो  घटाया  गया  है  इसको  कम-से-कम  पीने  के  पानी  के  मुताल्लिक  अमल  में

 नहीं  लाया  जाए  और  इसका  जो  इंडस्ट्रीयल  यूज  है  उसके  मुताल्लिक  अगर  इसका  इस्तेमाल  हो  तो

 यह  जायज  होगा  ।  लेकिन  पीने  के  पानी  के  सिलसिले  में  अगर  इसका  इस्तेमाल  होता  है  तो  कतई
 जायज  नहीं  होगा  ।  दूसरी  तरफ  यह  कहा  गया  है  कि  जो  एक  सर्टन  लिमिट  से  ज्यादा  पानी  का
 इस्तेमाल  करता  है  तो  बेसी  हालत  में  उसका  जो  रिबेट  है  वह  उसको  नहीं  मिलेगा  ।  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  इस  तरह  का  फर्क  वहां  बरता  जहां  पीने  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  बेसी

 हालत  में  जरूर  रिबेट  दी  चाहे  वे  जरूरत  से  ज्यादा  इस्तेमाल  करें  या  जरूरत  से  कम  इस्तेमाल
 करें  ।  जहां  पर  इंडस्ट्रियल  यूज  हो  रहा  वहां  पर  इसको  अप्लाई  किया  जा  सकता  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  यह  भी  बिल  में  ध्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  इंटरेस्ट  बढ़ा  दिया
 अगर  रूल  25  को  आश्जवं  नहीं  किया  जाएगा  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  इंडस्ट्रियल  यूज
 हो  रहा  है  और  वहां  पर  रूल  25  का  वायलेशन  हो  रहा  है  तो  वहां  पर  रेट  आफ  इंटरेल्ट  बढ़ाना
 जायज  लेकिन  जहां  पर  पानी  पीने  के  लिए  इस्तेमाल  हो  रहा  वहां  पर  इस  तरह  की  चीजें

 बजूद  में  लाना  कतई  जायज  नहीं  होगा  ।  मैं  इस  बात  का  सख्ती  से  विरोध  करता  हूं  ।

 सभापति  इसमें  आपने  कहा  है  कि  जो  अफसरान  हुक्काम  उनके  पावसं  बढ़ाए
 ताकि  वे  सेस  वसूल  करने  के  लिए  सक्षम  हो  सके  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वतंमान  में  भी  सारे

 पावसं  उसके  पास  अभी  जो  कानून  उनके  तहत  भी  अधिकारियों  के  पास  पावस  इसलिए
 उनके  अखितयारात  बढ़ाने  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  बल्कि  वह  किया  जाए  कि  उन  पर  जिम्मेदारी
 ज्यादा  से  ज्यादा  आयद  करिए  ओर  सख्ती  से  उनको  कहा  जाए  कि  वे  सेस  ढिलाई  से  बसूल  न
 करें  जोर  सख्ती  से  संस  वसूल  करके  एक्सचेकर  में  जमा  कराएं  ।

 इन  सब  बातों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  खत्म  करता  हूं  ।

 ]

 क्री  पो०  सी०  थांसस  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपने

 आपको  एक  मुद्दे  तक  सीमित  रखता  हूं  ।  वास्तव  में  यह  बात  अनेक  सदस्यों  द्वारा  कही  गई  है  ।
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 यह  एक  समस्या  है  कि  बहुत  से  उद्योग  जल  को  दूषित  कर  रहे  हैं  और  जहां  तक  कि  हमारा
 सेंबंध  है  जल  एक  बंहुत  बड़ा  खजाना  है  ।

 मैं  अपने  राज्य  का  एक  ठोस  उदाहरण  दूंगा  ।  हमारे  राज्य  में  के  कारखाने  जो

 रक  का  उत्पादन  करते  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  इस  कारखाने  को  एक  इकाई
 खानों  से  निकलने  वाले  द्रब्य  उस  नदी  में  बहाये  जाते  हैं  जो  कारखाने  के  साथ  ही  है
 नदी  का  नाम  चितरपुक्षा  है।यह  लगभग  पिछले  17  वर्षों  से चल  रहा  पिछली  दो
 सरकारों  से  और  इस  सरकार  से  लोक  में  उठाए  गए  कई  प्रश्नों  के  उत्तर  मिले  हैं  कि  उचित
 कायंवाही  की  जाएगी  परन्तु  यह  समस्या  अभी  बनी  हुई  है  ओर  इससे  होने  वाला  नुकसान  काफी
 बढ़ा  है  ।

 मैं  ऐसा  उदाहरण  दे  सकता  हूं  कि  इस  नदी  के  साथ  लगने  वाली  200  एकड़  भूमि  इस  नदी
 से  निकलने  वाले  द्रव्यों  से  पिछले  सोलह  साल  से  बंजर  हो  गई  है  ।  यह  केवल  एक  उदाहरण

 अब  हम  इस  लगातार  होने  वाले  नुकसान  का  क्‍या  मुआवजा  दे  सकते  हैं  ?  वास्तव  में  ऐसा
 कोई  साधन  नहीं  है  जिससे  हम  अपने  नागरिकों  को  होने  वाले  इस  नुकसान  का  मुआवजा  दे  सके  ।

 एक  तरफ  तो  हम  उद्योगों  ओर  उनके  विकास  की  बात  करते  हैं  लेकिन  दूसरी  ओर  हमें  यह  भी
 देखना  चाहिए  कि  हमारा  पर्यावरण  सुरक्षित  रहे  ओर  इस  प्रदूषण  और  पानी  और  नदियों के
 प्रदूषण  से  होने  वाले  नतीजों  से  बड़ी  कड़ाई  से  निपटा  जाए  ।

 मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इसे  एक  खास  मुद्दा  मानें  ओर  मैं  इस  बारे  में  एक
 अलय  ज्ञापन  दूंगा  जिससे  कि  वे  इसे  खास  मुद्दा  मानकर  इस  पर  कायंवाही  कर  सर  एक
 उदाहरण  है  ओर  ऐसे  अनेक  उदाहरण  हैं  जो  कि  उद्धरित  किए  जा  सकते  हैं  ।  लेकिन  मैं  उन  मामलों
 में  नहीं  जाऊंगा  ।

 जबकि  मंत्री  महोदय  जल  ब्रदूषण  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  गहरी  रुचि  ले  रहे  उन्हें  इस
 तरह  के  अभिशाप  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  जो  अविराम  चल  रहा

 मैं  इस  विधेयक  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हू  ।  मैं  इस  विधेयक  का  तहेदिल  से  समर्थन
 करता  हूं  ओर  कहना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  उठाया  गया  यह  एक  अच्छा  कदम

 ओी  पो०  सो०  चाक्को  :  सभापति  इस  विघधयक  पर  मुझे  बोलने  का
 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  वास्तव  मैं  सभापति  महोदया  की  इस
 इच्छा  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  यथाशीघ्र  समाप्त  की  स्वागत  करता  चूंकि  यह  चर्चा
 20  तारीख  को  शुरू  हुई  थी  ।

 पहले  जो  कुछ  कहा  जा  चुका  उसकी  .  पुनरावृत्ति  किए  बिना  ही  मैं  मंत्री  महोदय  कय
 ध्यान  इस  विषय  से  संबंधित  एक  अति  महत्वपूर्ण  प्रश्न  की  ओर  आहृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  इस  विधेवक
 का  सीमित  उद्देश्य  जल  पर  उपकर  बृद्धि  करने  का  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  पेय  जल  पर  उपकर  लगाने
 से  सरकार  कितनी  राशि  प्राप्त  होने  की  आशा  रखती  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरी

 कप  पक कि  पेयजल  पर  अतिरिक्त  कर  की  राशि  नहीं  बढ़ायी  जाये  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  प्रस्ताबित  कर
 व

 किसी  भी  सूरत  में  अनुचित  है  ।  पर  इससे  लोगों  को  अनावश्यक  रूप  से  यह  कहने वी  प्रेरणा  मिलेगी
 कि  पानी  तक  भी  महंगा  है  ।
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 _  ते

 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  जल  प्रदूषण  दिन-ब-दिन  बढ़ता  जा  रहा  है  और  जिन
 प्राधिकारीगण  को  इसकी  सुधि  लेनी  है  वे  अत्यन्त  उदासीनता  का  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  कलकत्ता  में  स्वचालित  वाहनों  तथा  अन्य  स्रोतों  से निकलने  बाली
 कार्बनमोनोक्साइड  के  कारण  होने  वाले  वायु  प्रदूषण  की  चर्चा  कर  रही  थीं  ।  मुझे  है  कि
 यह  इसके  तहत  नहीं  आएगा  तथा  हम  सब  विशेषकर  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  कलकत्ता  कई  तरह
 से  प्रदूषित  है  जिसका  फिलहाल  कोई  इलाज  नहीं  है  ।  '

 श्रीमती  गोता  सुख्र्जो  केवल  कलकत्ता  में  ही  नहीं  बल्कि  अन्यत्र  भी
 *'

 )
 शी  पो०  सी०  चाक्‍को  :  केवल  काबंनमोनोक्साइड  प्रदूषण  ही  नहीं  बल्कि  वंचारिक  प्रदूषण

 भी  कलकत्ता  को  प्रदूषित  कर  रहा  है  ।  यह  एक  भिन्‍न  मामला  हंम  इसे  नहीं  रोंक  सकते  कितु
 समस्या  तो  यह  है  कि  )  ह

 श्री  सोमनाथ  चटर्शों  :  दिल्ली  सर्वाधिक  प्रदूषित  नगर  इसमें  कोई  मत
 नहीं  ।  आपके  योगदान  से  प्रदूषण  प्रतिदिन  बढ़  रहा  है  ।'''  )

 को  ए०  चाह्स  :  यह  हम+री  राजघानी  है

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  शिक्षा  एवं  ज्ञान  के  प्रकाश  के  लिए  कलकत्ता  आते  हैं  ।  श्री  कमल
 नाथ  से  पूछें  |  वे  वहां  पँसा  कमाने  के  लिए  आते  हैं  ।

 श्री  पी०  सी०  चाक्कों  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  प्राचीन  कलकत्ता  के  बारे  में  कह
 रहे  थे  न  कि  आधुनिक  कलकत्ता  के  वारे  मेरा  तात्पयं  ज्योति  बसु  के  कलकत्ता  से  है  ।  कोई  इसमें
 क्या  कर  सकता  मैं  जो  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  वह  है  कि  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  भौर
 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  जिनका  काय॑  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  करना  अपना  काम  ठीक  ढंग  से
 नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  उत्साही  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  कम  से  कम  एक  दर्जन  ऐसे  कारखानों  का
 स्वयं  दौरा  करें  जहां  औद्योगिक  अपशिष्टों  को  नदियों  में  प्रवाहित  जा  रहा  फिर  उसका
 नमूना  अध्ययन  ओर  विश्लेषण  करायें  |  नदियों  में  प्रवाहित  किये  जा  रहे  औद्योगिक
 अपशिष्टों  में  विद्यमान  बी०  ओ०  डी०  कन्टेट  अनुशेय  स्तर  से  बहुत  अधिक  है  |  मैं  नहीं  जानता  कि

 इसके  लिए  किसी  को  दंड  दिया  गया  है  ।  इक्की-दुक्की  ऐसी  घटनाएं  कहीं  हो  सकी  हों  तो  हुई  हो  ।

 मैं  ऐसे  राज्य  से  आता  हूं  जहां  अनेक  स्वच्छ  जल  वाली  नदियां  कंरल  ऐसा  राज्य  है
 जहां  बहुत  कम  ओऔद्योगीकरण  हुआ  है  ।  उसके  बावजूद  भी  वहां  के  एक  या  दो  उद्योग  जो  वहां  हैं
 सारौ  नदियों  को  प्रदूषित  कर  रहे  हैं  और  उससे  सम्पूर्ण  राज्य  प्रदूषित  हो  रहा  मेरे  मित्र  श्री
 चाल्स  ने  कहा  है  कि  जल  मग्न  क्षेत्रों  मे ंमहामारी  फंलने  से  करोड़ों  रुपये  मूल्य  की  मछलियां  मर
 जाती  हैं  ।  इसका  कोई  हल  नहों  निकाला  गया  है  ।  हमारे  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  क्या  कर  हे  ?
 बंज्ञानिक  लोग  उसके  अन्यान्य  कारण  बता  देते  हैं  ।  कितु  करोड़ों  रुपये  मूल्य  की  मछलियाँ  मर  जाती
 हैं  और  मछुआरे  +ेवल  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रदत्त  मुफ्त  राशन  परजी  रहे  हैं  लोग  मछली

 पकड़ने  नहीं
 जा  सकते  हैं  ।  यदि  वे  मछलियां  पकड़ते  भी  हैं  तो  उन्हें  बेचा  नहीं  जा  सकता  केवल

 राज्य  सरकार  की  सहायता  से  ये  लोग  जी  रहे
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 जल  प्रदूषण  का  यह  महत्वपूर्ण  प्रश्न  अनेक  आपदाओं  की  ओर  ले  जा  रहा  है  ओर  हम  लोग
 इस  बारे  में  निश्चित  बेठे  हुए  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  कया  कर  रहा  नदियों  के
 विषाक्त  अपशिष्ट  पदार्थ  प्रवाहित  करने  वाले  कितने  उद्योगों  को  दंडित  किया  जा  रहा  उत्साही
 मंत्रीजी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  अथवा  केन्द्र  के  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के लापरवाह  अधिकारियों
 को  दंडित  किया  जाये  एवं  उनसे  अपना  काम  कराया  जाये  ।  विषाक्त  पदार्थ  नदियों  में

 प्रवाहित  होते  रहेंगें  जिससे  संपूर्ण  देश  प्रदूषित  होगा  ।

 मैं  विधेयक  में  प्रस्तावित  उपायों  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  तथा  माननीय  मंत्री  जी  से
 निवेदन  करता  हूं  कि  पेय  जल  के  संबंध  में  मेरे  विनम्र  सुझाव  पर  विचार

 श्री  तेज  मारायण  सिह  :  सभापतति  इस  बिल  में  पीने  वाले  पानी  पर  थो
 सैस  की  बात  की  गई  है  मैं  उसका  विरोध  करता  हूं  और  बातों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  अभी  भी  इस
 देश  में  ऐसी  जगह  हैं  जहां  गरीबों  को  पीने  का  पानी  नहीं  मिलता  है  ।  आदिवासी  इलाके  के  गरीबों
 के  लिए  पीने  के  पानी  का  इंतजाम  नहीं  अभी  मुझे  घाटशिला  जाने  का  मौका  मिला  था  ।  कई
 गांवों  के  लोगों  से  मुझे  आवेदन  मिला  है  कि  विद्यायक  कोटे  से  चंपाकल  मिलता  है  तो  उसे  हमारे
 लिए  पीने  के  पानी  के  लिए  लगवा  दिया  जाए  ।  पुराने  जमाने  में  पीने  का  पानी  रखते  थे  तो  बही
 स्थिति  आज  भी  है  ।  सरकार  के  द्वारा  आज  तक  पीने  के  पानी  का  इंतजाम  नहीं  किया  गया  मैं
 समझता  हूं  बिहार  ही  नहीं  बल्कि  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  भी  वही  स्थिति  ऐसा  कोई  भी
 राज्य  नहीं  होगा  जहां  गर्मी  के  दिनों  में  पानी  के  लिए  तरसते  हों  ।  दूर-दूर  जाकर  पानी  लाना  पड़ता

 आजादी  के  बाद  भी  इतने  दिन  गुजर  गए  तो  पीने  के  पानी  का  इंतजाम  करना  चाहिए  ।  प्रदूषण
 की  बात  बहुत  दिनों  से  चल  रही  है  |  गंगा  पवित्र  नदी  उसमें  कल-कारखानों  का  गंदा  पानी
 गिरता  इससे  गंगा  का  पानी  खराब  हो  जाता  है  क्‍योंकि  उसमें  कीड़ें-मकोड़े  चले  जाते
 बीस  दिनों  तक  गंगा  का  पानी  रखा  जाता  आज  वह  पानी  रखा  जाता  है  तो  उसमें  दूसरे  दिन
 ही  कीड़े  आ  जाते  सरकार  के  द्वारा  इतना  कहा  जाता  है  कि  गंगा  में  किसी  कारखाने  की  मंदमी

 नहीं  गिरने  दी  जायेगी  ।

 5.14  भ्र०  प०

 महोदय  पोठासोन

 इसमें  अरबों  रुपया  खर्च  हो  जाता  यह  नहीं  मालूम  कि  वह  रुपया  कहां  चला  जाता  है  ।
 यह  जवाब  दिया  जाता  है  कि  हमारी  सरकार  चली  गई  तो  दूसरे  की  सरकार  थी  इसलिए  ठीक  से
 काम  नहीं  हुआ  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कितना  अक्ष्छा  काम  किया  चालीस  वर्ष  से  किया

 हुआ  आपका  काम  डेढ़  वर्ष  में  समाप्त  हो  गया  ।  बिल  आता  है  तो  सही  कानून  बना  तो  सही  है
 लेकिन  कानून  को  लागू  करना  चाहिए  जिससे  देश  के  लिए  फायदा  हो  सके  ।  रोहतास  जिले
 के  अमझोर  में  एक  फंक्ट्री  बनी  हुई  किसानों  ने  बड़ी  उमंग  से  जमीन  दी  थी  ।  जब  से  वह
 फैक्ट्री  चालू  है  तो  दो  किलोमीटर  के  चारों  तरफ  किसानों  की  फसल  खराब  हो  जाती

 पहले  उस  खेत  में  तीस-चालीस  मन  धान  की  उपज  हो  जाती  थी  |  आज  वहां  हालत  यह  है  कि
 किसान  की  फसल  लगती  है  तो  उसकी  फसल  बरबाद  हो  जाती  उसमें  बीज  अंकुरित  नहीं  होता
 है  और  सरकार  के  द्वारा  किसी  प्रकार  का  इंतजाम  नहीं  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय
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 से  कहना  चाहक  हूं  कि  जहां-जहां  फैक्ट्रीज  हैं  उस  तमाम  इलाके  के  क्रिसानों  की  फसल  बर्बाद  हो
 जाती  उसके  लिए  आप  मुआवजा  अगर  नहीं  दें  तो  फरंक्ट्री  से  जो  धसल  की  बर्बादी  होती  है
 उससे  मुआवजा  दिलाने  का  इंतजाम  करें  ।  मैंने  अभी  अमझोर  की  बात  कही  ।  मैं  एक  साल  पहले
 वहां  गया  अब  फिर  होकर  आया  हूं  ।  वहां  के  लोग  कह  रहे  हैं  कि  जो  फसल  बोई  थी  वह  बर्बाद

 हो  गई  रेह  हो  गया  रेह  भोजपुरी  शब्द  चोरों  तरफ  उजला  ही  उजला  हो  गया  फसल
 लगती  नहीं  इसलिए  जिन-जिन  जगहों  पर  फरैक्ट्रीज  हैं  ओर  उनका  पानी  किसानों  के  खेतों  में
 गिरता  है  उसे  न  गिरने  दिया  जाये  ।  उसे  इस  तरह  की  जगह  पर  गिराया  जाये  जिससे  किसानों  की
 फसल  को  नुकसान  नहीं  हो  ।  बिहार  में  जो  अभझोर  की  फैक्ट्री  ह ैउसका  पानी  सोन  में  चाल  जाता
 सोन  नहर  से  पांच  लाख  किसानों  को  खेती  होती  है  ओर  22  लाख  एकड़  जमीन  सिचित  होती  है  ।
 अगर  अमझोर  का  पानी  वहां  गिरना  जारी  रहा  तो  अभी  जो  दो-बार  लाख  एकड़  फसल  बर्बाद  हो
 रही  फिर  28  लाख  एकड़  जमीन  की  फसल  बर्बाद  होगी  ।  इसलिए  जो  सोन  नहर  में  अमझोर  का
 पानी  गिरता  है  उसको  जल्द  से  जल्द  रुकवाया  जाये  जिससे  किसानों  की  फसल  बर्बाद  न  हो  ।

 साथ  ही  साथ  गंगा  का  जो  पानी  है  जो  कि  अशुद्ध  हो  रहा  है  |  हिन्द्‌  धर्म  के  मुताबिक  जो

 बहुत  शुद्ध  है ओर  लोगों  के  मन  में  उसके  प्रति  जो  भावना  है  जो  कि  अब  निराशा  में  बदल  रही  है
 उसे  कम  से  कम  रोका  जाये  और  कोशिश  की  जाये  कि  हिन्दुस्तान  की  किसी  फंक्टरी  का  पानी  गंगा
 में  नहीं  जैसे  पुराने  जमाने  से  हम  गंगा  का  पानी  पीते  आ  रहे  हैं  उसी  तरह  से  अब  भी  पी
 पाय  ।

 जिन  इलाकों  में  पीने  के  पानी  का  इंतजाम  नहीं  है  वहां  पाती  का  इंतजाम  करने  की  कोशिश
 की  जाये  ।  आप  कारखाने  पर  जितना  चाहे  टंक्‍्स  लगा  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  क्योंकि  उनकी

 बहुत  तरफ  से  आमदनी  होती  है|  लेकिन  इस  देश  में  पच्चास  प्रतिशत  जनसंस्या  गरीबी  रेखा  से  तोचे
 रहती  अगर  पीने  के  पानी  पर  भी  टैक्स  बढ़ा  दिया  जायेगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  गरीबी  रेखा  से
 नीचे  रहने  वाले  लोग  बेमौत  मर  जायेंगे  ।  इसलिए  जो  सैस  की  बात  की  गई  है  उसका  मैं  विरोध
 करता

 अन्त  में  मैं  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  इस  पर  अधिक  से  अधिक  कड़ी  निगाह
 रखी  जाये  जिससे  गंगा  का  पानी  ओर  यमुना  का  पानी  तथा  सरयू  नदी  का  पानी  अशुद्ध  न  हो  ।  साथ

 ही  साथ  मध्य  प्रदेश  जेसे  आदिबासी  और  गरीब  इलाके  में  तथा  राजस्थान  अंसे  गरीब  इलाके  में  पानी
 का  इंतजाम  कराया  जाये  जिससे  बिना  पानी  के  लोग  न

 इन्ही  शब्दों  के साथ  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हुं  ।

 ]

 भी  चमाजीत  यावथ  :  उपाध्यक्ष  भारत  में  प्रदूषण  की  समस्या  एक
 गंभीर  राष्ट्रीय  समस्या  इसका  एक  कारण  यह  है  कि  हमारी  जनसंख्या  बहुत  बड़ी  है  ओर  हमारे
 पास  आवश्यक  सुविधाओं  का  अभाव  है  |  दूसरा  कारण  सत्रमाजिक  जागरूकता  का  अभाव  होना  है  ।

 चाहे  जल  हो  या  वायु  प्रदूषण  इनका  भी  प्रदूषण  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  यह  समस्‍या  तो

 इतनी  गंभीर  है  कि  अकेले  पंजाब  में  छः  हजार  ऐसे  औद्योगिक  एकक  हैं  जो  जल  प्रदूषित  कर  रहे  हैं  ।

 हरियाणा  के  70,000  एककों  में  से  अधिकांश  एकक  श्रदूषण  फैला  रहे  ये  दो  छोटे-छोटे  लेकिन
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 राजधानी  के  निकटवर्ती  राज्य  हैं  ।  मैं  सरकार  का  ध्यान  समस्या  की  गंभी  रता  की  ओर  भाक्कुष्ट
 करना  चाहता  है  ।

 समस्या  की  गंभोरता  का  पता  इस  बात  से  किया  जा  सकता  है  कि  हरिद्वार  ओर  उसके
 निकटबर्ती  क्षेत्रों  में  यंगाजल  में  दस  लाप्  लीटर  से  अधिक  प्रदूषित  जल  जाता  यह  भी  कहा
 जाता  है  कि  उसर  प्रद्देश  में  कुल  प्रदूषण  का  25  प्रतिशत  गंगजल  के  कारण  समस्या  अत्यन्त

 ही  गंभीर  ओर  विशाल  है  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  हाल  ही  में  देश  में  जागरूकता  बढ़  रही  है  तथ्म

 सरकार  भी  समझती  है  कि  देश  में  प्रदूषण  नियंत्रण  हेतु  कुछ  प्रभावकारी  काये  करना  बाकी  है  ।
 अन्यथा  इससे  हमारे  हमारी  जनसंख्या  और  सामान्‍य  वाताबरण  एवं  मोसम  बहुत  ही

 नुकसान  पहुंचेगा  ।

 सरकार  कतिपय  प्रयास  कर  रही  किन्तु  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडे  स्थापित  कर  देना  और
 सोचना  कि  काम  हो  पर्याप्त  नहीं  है  |  मैं  सोचता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  कुछ  उपाय  कर

 रहे  होंगे  ।  कितु  इसमें  ओर  बहुते  कुंछ  करेने  की  आवश्यकता  त्वरित  कार्यवाही  एवं  दीर्घावधिक

 कार्यवाद्ली  के  लिए  भी  राष्ट्रीय  समेकित  दृष्टिकोण  अथवा  राष्ट्रीय  समेकित  योजना  पर  कार्य  होना
 चाहिए  ।  इन  दोनों  पर  साथ-साथ  कार्य  किया  जाना  चाहिए  ताकि  कोई  ठोस  उपाय  किए  जा
 सके  ।

 हम  सबके  सामने  आ  रही  एक  समस्या  यह  है  कि  कारखानों  खासकर  रासायनिक  कारछानों
 से  निकलने  वाले  विषाक्त  अपशिष्ट  पदार्थों  से  कारखाने  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  फसलों  पर  और  साथ

 ही  प्रशुओों  पर  धी  विनाशकारी  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  मुझे  इलाहाबाद  जाने  और  फूलपुर  स्थित  उबंरक
 का  रखाने  को  देखने  का  अवसर  मिला  ।  इस  कारखाने  की  स्थापना  पंडित  थ्वाहर  लाल  नेहरू  द्वारा

 फूलपुर  जो  उनका  निर्वाचन  क्षेत्र  में  की  गई  थी  जो  हमारे  देश  के  एक  मुख्य  उवंरक  कारखानों
 में  से एक  है  ।  अब  इस  कारखाने  ने  हजारों  स्थानीय  किसानों  को  इतना  भारी  नुकसान  पहुंचाया  है
 कि  विषाक्त  अपशिष्ट  पदार्थों  के  खुले  नाले  बहने  के  कारण  उनका  बड़ा  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 किसानों  और  राजनैतिक  दलों  ने  इस  क्षेत्र  में  लम्बे  समय  तक  आन्दोलन  किया  किन्तु  इस
 सबके  बावजूद  आज  तक  कुछ  भी  प्रभावकारी  उपाय  नहीं  किया  गया  ।  यह  तो  केवल  एक  उदाहरण
 है  कितुं  ऐसी  स्थिति  ऐसे  अनेक  कारखानों  में  है  जो  रसायन  आधारित  हैं  ।

 सदन  का  अधिक  कीमती  समय  लिए  बिना  मैं  इस  संबंध  में  एक  या  दो  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।
 र्चा  के  दौरान  यहां  कई  बातें  सामने  आई  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  जो  बुछ  करने
 को  उत्सुक  हैं  मेरे  विचारों  पर  ध्यान  देते  हुए  उन  पर  विचार  करेंगे  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  आम  जनता  की  ओर  सामाजिक  जागरूकता
 उत्पन्न  करने  के  लिए  ठोस  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  कृपया  सरकार
 सेवी  संगठनों  एवं  जननेताओं  के  साथ  बंठक  करे  जिससे  वे  भी  प्रदूषण  विरोधी  ब्रान्दोलन  खासकर
 लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  आरंभ  कर  सके  ।  आपने  विशेषज्ञों  को  राय  ली  होगी  ।  मैं  नह
 जानता  ।  मुझे  बताया  गंया  है  कि  सोर-विकिरण  पेय  जल  को  प्रदूषण  रहित  बनाने  का  प्रमुंख  साधन

 जल  को  निश्चित  मात्रा  में  यहां  तक  कि  खुले  स्थान  पर  कुछ  समय  के  लिए  भी  रख  दिया
 जाए  ब्राहे  घर  की  छत  पर  तो  वह  प्रदृषणमुक्त  हो  जाता  है  |  यदि  यह  सह्ठी  है  तो  लोगों  को
 इक्षक्मी  जानकारी  दें  क्योंकि  हम  लोगों  के  प्रख  साधनों  का  अभाव  है  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  ओर



 समझता  हूं  कि  इससे  लोगों  की  बहुत  मदद  विशेषकर  इस  पर  हमें  कोई  पैसे  खर्चे  करने  की
 भी  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  बताना  चाहता  हूं  वह  है  दूरदर्शन  ओर  रेडियो  के  बारे  जिनका  इस

 उद्देश्य  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  उपयोग  किया  जा  सकता  हैं  ।  प्रतिदिन  आप  कतिपय  नये  तरीके
 सिखा  सकते  हैं  जोकि  बहुत  आवश्यक  हैं  और  जो  लोगों  की  समझ  में  आ  सकते  हों  ।  अब  आप

 प्रदूषण  नियंत्रण  पर  कुछ  वैचारिक  कार्यक्रम  दिखा  रहे  इसी  तरह  आपकी  प्रदूषण  विरोधी
 अभियान  के  लिए  क॒छ  करना  होगा  ।  मैं  सोचता  यह  विचार  कारगर  होगा  ।  इसे  भी  किया  जाना

 चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  कि  यह  भी  वांछनीय  सरकार  स्वयं  जानती  है  कि  पश्चिमी  देशों  में

 पहले  ही  सशक्त  आन्दोलन  चल  रहा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  अधिकांश  यूरोपीय  देशों  में
 जहां  प्रदूषण  हैं  वहां  बड़े-बड़े  जनान्दोलन  हुए  हैं  विशेषकर  स्त्रियां  और  बच्चे  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा

 रहे  तब  हमें  यह  सुनिश्चित  क्‍यों  नहीं  करना  चाहिए  कि  हमारे  महाविद्यालयों
 के  शिक्षक  विशेषकर  विद्यालयों  प्राथमिक  विद्यालय  के  शिक्षक  इसमें  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा
 सकते  हैं  क्योंकि  लगभग  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  एक  प्राथमिक  विद्यालय  यदि  एक  में  नहीं  तो  दो
 ग्राम  पंचायतों  में  एक  विद्यालय  तो  है  ही  ।  अतः  मैं  सोचता  हूं  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्राथमिक  शिक्षकों
 का  प्रयोग  किया  जाए  ताकि  इसके  विरुद्ध  जन-आन्दोलन  चलाया  जा  सके  ।

 श्रीमन  मुझे  बताया  गया  है  कि  13  या  14  नदियों  को  प्रदूषण  मुक्त  करने  के  लिए  चुना
 गया  केवल  इन  13-14  नदियों  की  प्रदूषण  विरोधी  योजना  के  लिए  एक  हजार  करोड़  रुपए  की
 आवश्यकता  हुई  है  ।  यह  राशि  बहुत  अधिक  है  ओर  हमारे  पास  इस  समय  संसाधनों  का  अभाव  है  ।
 हमारी  एक  समस्या  यह  है  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  शुरू  से  ही  एक  समस्या  जिसका  हमें  सामना
 करना  है  वह  यह  है  कि  लाइसेंस  प्रणाली  समाप्त  कर  दिये  के  बाद  यदि  प्रभावकारी  उपाय  नहीं  किए
 गए  और  यदि  जिले  के  अधिकारी  और  स्थानीय  प्राधिकारी  सतक  नहीं  हुए  तो  कोई  भी  व्यक्ति  जहां
 चाहे  वहीं  अपनी  फैक्टरी  खड़ी  कर  सकता  है  और  वह  प्रमुख  समस्या  होगी  ।  आप  दिल्‍ली  में  या
 राज्य  की  राजधानी  में  बेठे-बेठे  हर  चीज  को  सही  ढंग  से  नहीं  देख  सकते  हैं  ।

 जिला  प्राधिकारियों  तथा  क्षेत्रीय  प्राधिकारियों  को  कुछ  स्पष्ट  कुछ  विशेष
 दिशा-निर्देश  दिए  जाने  चाहिएं  ताकि  यह  सुनिचित  किया  जा  सके  कि  जब  भी  किसी  छोटे  अथवा
 मध्यम  स्तर  के  नए  उद्योगों  की  स्थापना  की  जाए  तो  उनकी  स्थापना  करते  समय  प्रदूषण  विरोधी
 अभियान  के  लिए  आवश्यक  नियमों  को  ध्यान  में  रखा  जाये  ।

 मेरे  विचार  में  संसद  सदस्यों  तथा  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  भी  एक  महत्वपूर्ण
 भूमिका  निभानी  वे  भी  यह  सुनिश्चित  करें  कि  दिशा-निर्देश  तैयार  किए  सरकार
 कुछ  विशेष  योजनाएं  तैयार  कर  रही  है  जिनमें  बे  लोगों  को  शिक्षित  करने  तथा  उनमें  जनचेतना
 जगाने  में  भी  भूमिका  निभा  सकते  हैं  ।  मैं  इस  बात  पर  जोर  देता  हूं  कि  सरकार  जो  कुछ  भी  कर
 रही  वे  भी  वे  विशेष  तौर  पर  यह  सुनिश्चित  करें  कि  रसायन  पर  आधारित  उद्योगों
 नियमों  तथा  सिद्धांतों  का  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाए  जो  प्रदूषण  नियंत्रण  वेः  लिए  आवश्यक

 इसके  जन  शिक्षा  तथा  जन  चेतना  जगाकर  जो  किया  जा  सकता  है  वह  भी  किया
 जाए  ,  इसके  काफी  दूरगामी  लाभ  होंगे  ।
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 अन्त  मेरे  विचार  कई  सदस्यों  ने  यहां  पेय  जल  पर  उपकर  बढ़ाने  की  जो  बात  उठाई
 उस  पर  मन्त्री  जी  को  विचार  करना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  उन्हें  इस  पर  अवश्य  विचार  करना

 चाहिए  ।  मैं  केवल  कह  नहीं  रहा  हूं  पर  वास्तविक  में  बता  रहा  हूं  कि  समस्या  यह  नहीं  है  कि  उपकर

 बढ़ा  देंगे  तो  पेय  जल  प्रदूषण  रहित  हो  जायेगा  ।  अधिकतर  नगरीय  क्षेत्रों  नगर  पालिकाओं
 यहां  तक  कि  निगर्मो  में  कोई  उचित  निफासी  व्यवस्था  नहीं  कोई  उचित  मल  निस्त्राव  व्यवस्था
 नहीं  और  प्रदूषण  के  यही  मुख्य  कारण  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सस्कार  राज्य  सरकारों
 के  परामर्  अथवा  उनके  साथ  मिलकर  इसे  प्राथमिकता  देगी  और  कम-से-न्‍कम  पहले  से  उपस्थित
 नगरों  में  अकवा  नए  नगरों  जो  बन  रहे  किसी  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  साश्र  यह  सुनिश्चित  करने
 के  कछ  किया  जायेगा  कि  इन  शहरों  ओर  इन  की  जनसंख्या  की  उज्षित  निकासी  तथा
 मलनिस्त्राव  व्यवस्थाएं  उपलब्ध  कराई  जाएं  ।

 ये  कुछ  ऐसे  सुझाव  हैं  जिन  पर  मेरे  विचार  में  मन्त्री  महोदय  को  विचार  करना  चाहिए  ।

 5.30  भ०  प०

 काय  मंत्रणा  सर्मात

 आठवां  प्रतियेदन

 थी  जसवन्त  सिह  :  मैं  काये  मंत्रणा  के  अएछमें  प्रत्षिकेदन  को

 प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 5.30-1/2  भ०  प०

 जल  प्रदूषज़  नियंत्रण  एवं  निवारण  )  संशोध्रत  विधेयक  --

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  अकबर  पाशा  ।

 श्री  जी०  अकबर  पाशा  :  उपाध्यक्ष  मैं  वेललोर  निर्वाचन  क्षेत्र  से  संबंध
 रखता  जहां  चमड़े  रंगाई  के  कारखाने  काफी  संख्या  में  वहां  पर  प्रदूषण  की  समस्या  रही

 मैं  पिछले  दो  दशकों  से  टेनस  एसोसिएशन  का  अध्यक्ष  रहा  चमड्ब  रंगराप्नों  जल  प्रदूषित  -
 करने  और  लोगों  के  लिए  परिस्थिति  विज्ञान  तथा  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याएं  उत्पन्न  करने
 कोई  मंशा  नहीं  हम  तथा  अन्य  उद्योगपति  जल  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  मस-निश्क्रब
 उपच्नार  संयंत्र  स्थापित  करने  को  इच्छुक  मैं  चमढ़ा  टेक्नीशियन  हूं  तथा  मेरे  पास  स्नात्कोत्त  र  डिग्री
 है  और  मैं  एक  उद्योगपति  हूं  तथा  मेरी  चमड़ा  रंगाई  तथा  जूते  फैक्टरियां  सेन्ट्रल  लैदर
 रिसच  इंस्टीट्यूट  मद्रास  द्वारा  टेनरी  अवशिष्ट  उपचार  के  लिए  बनाई  गई  काय॑  बल्‌  कोर
 का  मैंने  प्रतिनिधित्व  किया  है  ।  इममें  न  केवल  सेट्रल  लेदर  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  के  वरिष्ठ  वेज्ञानिक  थे
 अपितु  एम०  ई०  ई०  आर०  आई  के  प्रतिनिधि  तथा  इंजीरियरिंग  मद्रास  के  प्रोफ़ेसर  तथा
 अन्य  लोग  थे  ।  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  थे  कि  टंनरी  अवशिष्ट  पदार्थों  से  होने  वाले  प्रदूषण  के
 उपचार के  लिए  जीब  विज्ञान  संबंधी  उपचार  सबसे  सस्ता  तथा  बढ़िया  होगा  ।  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 कि  केंद्रीय  तथा  राज्य  सरकार  कुछ  उपाय  करे  तथा  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराए  ।  अवशिष्ट  पदार्थों  .
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 के  उपचार-पर  आने  वाली  कुल  लागत  पर  केंद्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  50  प्रतिशत  राज  सहायता

 दे  रही  हैं  ।  भारत  में  होने  वाले  कूल  चमड़ा  रंगाई  का  60  प्रतिशत  काम  उत्तर  आरकोट  जिले
 शांयद  अम्बुर  तथा  रानीपेट  नामक  चार  नगरों  में  होता  इन  स्थानों
 पर  चमड़ा  रंगाई  कारखानों  का  जमाव  है  ।  हमें  आवश्यक  जो  लगभग  8  करोड़  में  25
 प्रतिशत  का  योगदान  करने  के  लिए  कहा  गया  था  और  वह  हमने  पहले  ही  कर  दिया  था  ।  बाकी
 का  25  टेनसे  वित्तीय  संस्थाओं  से  उधार  राज्य  तथा  केंद्रीय  सरकारों  ने  अपना
 दान  पहले  ही  दे  दिया  किन्तु  चमंकारों  को  तंग  किया  जाता  है  तथा  देरी  के  लिए  उन्हें  दण्डित
 किया  जाता  काम  में  कुछ  देर  हो  जाती  है  ।  यह  कायं  तमिलनाडु  चमड़ा  विकास  निग्रम  संभालता

 है  जो  मद्रास  की  एक  राज्य  सरकार  संस्था  वे  बार-बार  इंजीनियर्स  तथा  अफसर  बदलते  रहते
 हैं  और  काय॑  करने  में  मनमाना  समय  लगाते  कभी-कभी  कर्षा  हो  जाती  उदाहरण  के  तौर

 हाल  ही  में  काफी  वर्षा  हुई  थी  ओर  काम  रुक  गया  था  ।

 ऐक  अम्य  तकनीकी  मुद्दा  भी  है  ।  चमड़ा  कारखानों  से  निकले  जल  की  अवशिष्ट  से  रहिंत
 करेंने  के  लिए  हमें  30  डिग्री  बी०  ओ०  डी०  तक  सीमित  रहने  को  कहा  गया  था  और  यह  बहुंत '
 कठिन  कंछ  निजी  चमड़ा  कारखानों  ने  अवंशिष्ट  उपचार  संयंत्र  लगाये  हैं  ओर  उन्हें  उस  स्तर
 की  रखने  में  क्रठिनाई  होती  हमने  इस  विषय  को  केन्द्रीय  अनुसंघान  संस्थान  के  सोथ
 उठाया  था  और  उन्होंने  चमड़ा  कारखानों  से  बाहर  जाने  वाले  शोधित  जल  के  लिए  150  डिग्री  का
 सुझाव  दिया  किन्तु  मद्रास  के  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़ें  के  प्राधिकारी  इससे  सहमत  नहीं  हैं  ।  वे  चाहते

 कि  30  डिग्री  बी०  ओ०  डी०  को  बनाए  रखा  जाए  जो  बहुत  कठिन  हमने  कार्पोरेशन  जल
 विश्लेषण  किया  था  और  हमें  यह  जानकर  हैरानी  हुई  कि  बी०  ओ०  लगभग  200  डिंध्री  है  ।
 जब  वे  चाहते  हैं  कि  हम  30  डिग्री  बी०  ओ०  डी०  का  स्तर  बनाए  रखें  तो  कार्पोरेशन  द्वारा  उपलब्ध
 कराया  गया  पेय  जल  उस  स्तर  तक  नहीं  आता  है  ।  ये  विसंगतियां  व्याप्त  चमंकारों  ने
 तानुसार  पूंजी  में  पूरा  योगदान  दे  दिया  राज्य  सरकार  संस्था  टेल्को  से  देरी  हो  रही  पहले
 हस  क्षेत्र  के  चमंकारों  ने  यह  कार्य  करने  के  लिए  एक  पंजीकृत  संस्था  की  स्थापना  की  बाद  में
 सश्कार  ने  हमें  परियोजनाओं  की  तमिलनाडु  चमड़ा  विकास  निगम  को  सौंप  देने  के  सिए

 जो  हमने  कर  दिया  ।  अब  टेल्को  इस  कार्य  की  देखभाल  कर  रहा  यदि  काय॑  करने  में  कोई
 देर  हो  रही  है  तो  यह  विभिन्‍न  कारणों  से  इसके  लिए  चमंकारों  को  दण्ड  नहीं  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 प्रस्तावित  उपकर  विधेयक  का  स्वागत  करता  यह  उन  चमंकारों  पर  लागू
 किया  जाना  चाहिए  जिन्होंने  आय  अवशिष्ट  उपचार  में  हिस्सा  नहीं  लिया  था  और  अपने
 हिस्से  को  शेयर  पूंजी  में  पूर्ण  रूप  से  योगदान  नहीं  था  ।”'

 ये  कुछ  ऐसे  मंह॒त्वंपूर्ण  मुद्दे  हैं  जो  मैं  सम्माननीय  सभा  तथा  माननीय  पर्यावरण  मन्त्री  महोदय
 के  ध्यान  में  लाना  चाहता  था  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मान्यवर  उपाध्यक्ष  मैं  सर्वप्रथम  सरकार  को
 घन्यवाद  देता  हूँ  कि  वह  देश  की  जल  प्रदूषण  समस्या  से  चिन्तित  होकर  जो  यह  जल  प्रदूषण  नियंत्रण
 ऐयं  निवारंण  का  विधेयंक  लाई  यह  प्रशंसनीय  है  और  मैं  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता हूं  ।
 प्रदूषण  बीस्तंव  में  एक  विशाल  समस्या  है  और  हमारे  प्राचीनकाल  के  ऋषियों  ने  वेद  मंत्र  के  माध्यम
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 पा

 से  यह  कहा  था--“ओम्‌  धो  शान्ति  अन्तरिक्ष  शान्ति  पृथ्वी  मतलब  जल  भी

 शांत  और  पवित्र  हो  ओर  पृथ्वीलोक  और  इन  सब  प्राकृतिक  शक्तियों  का  बर्णन
 करते  हुए  कहा  था  और  तभी  यह  मान  लिया  गया  था  कि  जल  ही  जीवन  ऐव
 हमारे  अब्दुरंहीम  खानखाना  सहाब  ने  तो  कहा  है--'“रहिमन  पानी  राखिए  विन  पानी  सब  सून  ।
 पानी  गए  न  ऊबरे  मोती  मानस  चून  ।”  तो  इन  सारी  बातों  से  पता  लगता  है  कि  प्राचीन  काल  से
 ही  जल  की  पवित्रता  की  स्वच्छता  को  कितना  महत्व  प्रदान  कर  दिया  गया  था  भौर  हमारे  यहां
 पर  ऋषियों  ने  जब  पंच  महायज्ञों  की  कल्पना  की  तो  उनमें  से  एक  यज्ञ  था  जिसे  देव  यज्ञ  कहते
 हैं  और  जिसका  वर्णन  प्राकृतिक  शक्तियों  के  लिए  किया  गया  है  कि  उन  प्राकृतिक  शक्तियों  को  किस
 प्रकार  से  शुद्ध  और  स्वच्छ  रख  सकते  प्रदूषण  से  मुक्त  रख  सकते  हैं  और  उन्होंने  इसके  लिए
 अग्निहोत्र  यज्ञ  की  हवन  की  कल्पना  की  मेरे  बहुत  से  सांसद  बंधु  इस  बात  पर  शायद  आपत्ति
 कर  रहे  लेकिन  प्राचीन  काल  में  ग्रंथों  को  उठाकर  देख  प्राचीन  काल  में  जब  घर-धर

 होम  हुआ  करता  यज्ञ  हुआ  करता  तो  उस  समय  जितना  भी  वायु  प्रदूषण  था  या  जल

 प्रदूषण  था  या  अन्य  प्रकार  का  प्रदूषण  वह  सारा  प्रदूषण  नष्ट  हो  जाता  था  ।  मैं  इसमें  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  वर्तमान  में  जो  प्रदूषण  एक  विकराल  समस्या  बन  गया  है  वह  एक  बड़ी  चिन्ता  का
 विषय  राष्ट्रीय  पर्यावरण  एवं  अनुसंधान  परिषद  संस्थान  ने  कहा  है  कि  हमारे  हिन्दुस्तान  का

 70  प्रतिशत  पानी  आज  प्रदूषित  हो  गया  29  नदियों  के  जल  का  सर्वेक्षण  एवं  परीक्षण  किया
 तो  परीक्षण  के  बाद  रिपोर्ट  दी  उसके  अनुसार  गढ़मुक्तेश्वर  में  गंगा  का  जल  ओर

 पाईग्रुड़ी  में  तीस्ता  नदी  के  पानी  को  बाकी  देश  की  29  नदियों  का  पानी  सब
 सभी  स्थानों  पर  बहुत  अधिक  प्रदूषित  हो  चुका  ह ैऔर  अधिकांश  बीमारियां  इसी  प्रदूषित  पानी  के
 उपयोग  करने  पर  होती  हैं  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  सुप्रीम  कोर्ट  के  उस  निर्णय  की
 ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  सुप्रीम  कोर्ट  ने कहा  है  कि  उन  कारखानों  के  ओद्योगिक  लाइसेंस  रह
 कर  दिए  जाएं  या  उनको  लाइसेंस  नहीं  दिए  जाएं  जो  अपने  कचरे  अपने  कारखाने  में  बचे-खुचे
 कड़े  अपने  कारखाने  के  निक्षेप  अपने  कारखाने  की  गन्दगी  सड़े-गले  मांस
 गली  गन्दगी  को  नहीं  मिटा  नष्ट  नहीं  कर  सकते  ।  ऐसे  कारखानों  के  लाइसेंस  रह  कर  दिए
 जाने  चाहिए  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  राजस्थान  के  3  प्रमुख  नगरों  की  ओर  माननीय  मंत्री  जी  और
 सदन  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  बहां  और  अन्य  स्थानों  पर  ओ  प्रदूषण  की  समस्या  उसकी
 ओर  सुप्रीम  कोर्ट  का  धयान  गया  था  ।  उदयपुर  जिले  के  पास  बीछड़ी  नाम  का  गांव  वहां  पाली
 शहर  तथा  वालोत्रा  में  कपड़े  की  रंगाई  ओर  छपाई  का  काम  होता  रंगाई  और  छपाई  के  काम
 की  वजह  से  वहां  पर  प्रयुक्त  रसायनों  का  जो  निक्षेप  बचता  उसको  वहां  बहा  दिया  जाता  है  और
 उसके  कारण  पाली  शहर  के  पास  लाखों  एकड़  भूमि  किसानों  की  खराब  हो  चुकी  उसमें  आज
 कोई  फसल  नहीं  होती  है  वहां  जितने  गहरे  कुएं  उनमें  भी  उसका  प्रदूषण  पहुंच  गया  चाहे  वह
 बीछड़ी  का  पानी  पाली  का  पानी  हो  या  बालोत्रा  का  पानी  सभी  जगह  प्रदूषण  फंल  गया

 है  ।  वहां  का  पानी  पीने  लायक  नहीं  रहा  है  और  उस  पानी  को  पीने  से  वहां  के  आसपास  वे  लोगों
 को  भयंकर  बीमारियों  का  शिकार  होना  पड़  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  अजमेर  जिले  में  एक  स्थान  है  उसके  पास  में  ऐसा
 पानी  है  जिसको  पीने  से  बच्चे  कुबड़े  हो  जाते  जिसके  पीने  से  नाना  प्रकार  की  असाध्य  बीमारियां
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 हो  जाती  हैं  ।  उसके  बारे  में  अनुसंधान  किया  गया  ।  राजस्थान  सरकार  ने  और  केन्द्र  सरकार  ने  भी

 हां  सर्वेक्षण  कै  राया  और  उसके  बाद  उनको  पीने  के  लिए  स्वस्थ  पानी  की  व्यवस्था  कराई  गई  ।

 लेकिन  ऐसे  अनेक  स्थान  हैं  जहां  पर  इस  बारे  में  बड़ी  समस्याएं  इस  बारे  में  हमारे  माननीय

 सदस्य  प्रकाश  डाल  चुके  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  वर्षों  पहले  पुष्कर  सरोवर

 का  जहां  पर  देश  के  लाखों  व्यक्ति  स्नान  करते  कार्तिक  पूणिमा  के  दिन  लाखों  लोग  उसमें

 ड्बकी  लगाकर  अपने  आपको  धन्य  समझते  दूषित  हो  गया  बहां  पर  रहने  वाली  मछलियां

 मर  गई  थीं  |  विदेशी  पयंटकों  के  नाम  पर  पुष्पकर  सरोवर  के  किनारे  होटल  स्थापित  किए  गए  जहां
 से  गंदा  शराब  वगेरह  पीकर  सरोवर  में  बहा  दिया  जाता  है  ।  इससे  सरोवर  का  पानी  प्रदूषित

 रहा  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  अवश्य  आई  होगी  ।  पुष्कर  के  आसपास  का  पर्यावरण

 हो  या  जलन  संबंधी  प्रदूषण  को  दूर  करने  की  बात  इस  बारे  में  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 अममेर  ऐतिहासिक  नगर  है  ।  वहां  पर  लाखों  लोग  प्रतिवर्ष  आते  हैं  और  दरगाह  शरीफ  से
 मत्था  टेक्कर  अपने  आपको  गोौरवान्वित  महसूस  करते  वहां  परड़ नेश  सिस्टम  या  सीबरेज
 सिस्टम  जंसा  होना  वह  नहीं  आना  सागर  जो  ऐतिहासिक  झील  उस  सागर  में  जो
 पानी  इकट्ठा  होता  है  वह  पानी  सड़  जाता  है  ।  अजमेर  के  लोगों  को  साफ  पानी  पीने  को  उपलब्ध

 नहीं  हो  पाता  इसलिए  मैं  आपका  ध्यान  राजस्थान  के  विभिन्‍न  नगरों  के  जल  प्रदूषण  की  समस्या
 की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  जो  नए  संशोधन  आप  लाए  हैं  इसके  लिए  जहां  मैं  घन्यवाद  देता

 हूँ  वहां  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चार  बातों  का  विशेष  ध्यान  रखें  ।  पहली  बात  तो  वहां  पर  प्रदूषण
 नियंत्रण  यंत्र  जल  की  शुद्धि  करने  के  लिए  अवश्य  लगाए  जाएं  ।  जिन  कारखानों  के  द्वारा  रसायन
 छोडे  जादे  हैं  या  जहां  नदी  का  पानी  प्रदूषित  हो  गया  हो  वहां  पर  प्रदूषण  नियंत्रण  यंत्र  उद्योगपतियों
 के  माध्यम  से  लगाए  जाएं  भी  यदि  कोई  नहीं  लगाता  है  तो  उनके  लाइसेंस  जब्त  किए
 फिर  भी  पानी  बहकर  चला  जाता  है  और  लोगों  को  नुकसान  पहुंचता  है  तो  क्षतिग्रस्त  लोगों  को
 कारखाने  के  मालिकों  से  मुआवजा  दिलवाया  ओद्योगिक  स्थानों  के  चुनाव  ओर  निर्णय  की
 प्रक्रिया  में  भी सावधानी  रखनी  चाहिए  |  यह  नहीं  कि  गप  और  कड़वा-कड़वा  थूਂ  ।
 यदि  सरकार  के  पास  बड़े  उद्योगपति  या  प्रभावशाली  राजनंतिक  दबाव  आ  गया  तो  बिना  देखे
 कारखाने  खोले  जा  सकते  हैं  और  जहां  पर  ऐसा  नहीं  है  वहां  पर  कारखाने  नहीं  लग  सकते  हैं  ।
 ओद्योगिक  स्थलों  के  चुनाव  और  निर्णय  की  प्रक्रिया  में  सावधानी  बरतनी  बिना  किसी
 पक्षपात  के  दूध  का  दूध  ओर  पानी  का  पानी  होना  चाहिए  ।  स्थानीय  प्रभावशाली  लोगों  का
 सहयोग  भी  प्राप्त  किया  जनता  को  जागरूक  किया  जनता  को  जानने  का  अधिकार
 होना  चाहिए  Fe  हमारे  इलाके  में  कोन-सा  कारखाना  स्थापित  होने  जा  रहा  इसके  कारण  कहीं
 जल  प्रदूषण  की  समस्या  तो  नहीं  होगी  ।  कल  को  कुंओं  का  पानी  नीचे  न  चला  जाए  ।

 अभी  पुष्कर  में  एक  बड़ी  बीमारी  फंली  है  ।  पुष्कर  के  पास  सारे  अमरूद  के  पेड़  सूख  गए  ।
 सारे  कृषि  विशेषज्ञ  उन्होंने  जांच  कहीं  पता  नहीं  लगा  ।  बाद  में  पता  लगा  कि  जल  प्रदूषण
 या  वायु  प्रदूषण  से  पंदा  हो  गया  उससे  बगीचे  नष्ट  हो  गए  ।

 पर्यावरण  न्यायालय  की  बात  की  गई  है  ।  पर्यावरण  न्यायालय  को  सक्षम  बनाया
 उनकी  परिधि  सीमित  करके  जनता  को  जागरूक  किया  जाए  ।  जब  तक  जन  सहयोग  प्राप्त  महीं  किया

 आम  जनता  को  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जायेगा  कि  खराब  पानी  पीने  से  कौन-कौन-सी
 बीमारियां  होती  कंसे  प्रदूषण  का  निवारण  हो  सकता  कंसे  उस  पर  नियंत्रण  हो  सकता  है  तब
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 तक  इस  समस्या  का  निदान  नेंहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिये  जन  शिक्षण  देना  होगा  ।

 की  पाठ्य  पुस्तकों  में  उसको  स्थान  देना  होगा  ।  जैसा  कि  पहले  होता  था  ।

 दृष्टिपूतं  बस्त्रपूतं  जल॑  पिवेत्‌

 यानी  कि  पवित्र  निगाहों  से  कदम  आगे  बढ़ो  ओर  वस्त्र  से  छान  कर  पवित्र  जंल
 पीमओ  ।  इसके  a?  रे  में  पाठ्य  पुस्तकों  में  स्थान  दिया  जाये  ।  पर्यावरण  को  सुधारने  के  लिये  देव  और
 यज्ञ  और  बड़ें-बड़े  यज्ञों  का  जंसे  आयोजन  होता  बसे  यज्ञ  आयोजित  किये  जायें  ।  वज्ञ  का  मतलब

 है  सामग्री  और  बहुमूल्य  पदार्थ  ।  ऐसे  बड़े-बंडें  यज्ञों  का आयोजन  करके  प्रदूषण  पर  नियंत्रण
 किया  जा  सकता  है  ।  इसके  बारे  में  भी  ध्यान  रखा  जाये  ।

 अंत  में  केवल  एक  बात  कहूंगा  कि  घरेल  पानी  जो  कि  पीने  के  काम  में  आता  उस  पर
 किसी  तरह  का  उपकर  न  लगाया  जाए  ।  जैसे  पहले  रिबेट  मिलती  वंसी  भिलनी  चाहिए  ।
 कांरखानों  को  रिबेट  देना  चाहते  हैं  तो  दें  और  उपकर  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  बढ़ायें  लेकिन  आम
 जनंता  को  इस  पर  रियायत  मिले  ।  इतना  ही  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करता  आपने  जो
 बोलने  का  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपका  आशभारो  हूं  ।

 श्री  साजिक  राव  होडल्या  गावोत  :  उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  को  प्रह  बिल
 लने  के  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  ।  इसमें  जो  प्रावधान  किए  गए  हैं  वे  स्वागत  योग्य  हैं  ।  इस  पर

 यहां  बहुत  चर्चा  हुई  है  इसलिए  मैं  ज्यादा  इस  पर  नहीं  बोलूंगा  ।  उद्योगों  के  गंदे  पदार्थ  नक्षियों  और
 नालों  में  ऐसे  ही  छोड  दिए  जाते  हैं  जिससे  उनमें  गन्दगी  फल  जाती  है  ।  मैं  महाराष्ट्र  से  आता  हूं  ।

 सूरत  जंसे  शहर  में  उद्योग  बहुत  हैं  ।  इसकी  बजह  से  वहां  बहुत  प्रदूषण-होता  है  ।  जल  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोर्ड  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देता  पर्यावरण  का  संरक्षण  करना  बहुत  जरूरी  इसके  लिए
 बन  लगाने  बारिश  दिनोंदिन  कम  होती  जा  रही  है  ओर  पानी  भी  नीचे  जा  रहा  है  ।
 महाराष्ट्र  में  सूखा  पड़ा  हुआ  है  |  पानी  ढ़ाई  सो  और  तीन  सो  फूट  तक  बोर  करने  के  बाद  भी  जंहीं
 मिल-रहा  है  ।  वनों  को  ज्यादा  उपजाऊ  करने  से  बारिश  भी  होगी  ।  इसलिए  इस  पर  अधिक
 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 प्रदूषण  के  बारे  में  हमने  यहां  बहुत  चर्चा  सुनी  ।  मंत्री  जी  को  मालूम  ही  है  कि  बम्बई  और
 कलकत्ता  जेसे  बड़े-बड़े  शहरों  में  प्रदूषण  बहुत  अधिक  बढ़  गया  है  ।  इसके  लिए  जो  मोटर  ब्हिकल्स
 ऐक्ट  है  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देता  है  ।  मंटाडोर  ओर  मोटर  कार  बहुत  ज्यादा  घुंआा  फेंकते

 लेकिन  इसको  कंट्रोल  करने  वाले  कोई  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।  ऐसे  मे ंउनका  रोड  परमिट  रोक  दिया
 जाना  चाहिए  तभी  प्रदूषण  कम  होगा  ।

 आज  जंगल  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  कट  रहे  1972  से  1978  तक  हमारी  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  एक  कानून  बनाकर  आदिवासियों  को  जमीन  दे  देने  का  निर्णय  लिया  है  जो  भूमिहीन  हैं
 लेकिन  उसका  क्रियान्वयन  अभी  तक  नहीं  हो  रहा  है  इसीलिए  सालों  साल  वन  भूमि  पर  अतिक्रमण

 हो  रहा  है  जोर  लोग  सुप्रीम  कोर्ट  में  आकर  सटे  ले  जाकर  यह  जंगल  की  भूमि  पर  अतिक्रमण  कर

 रहे  इसीलिए  वन  कम  हो  रहे  हैं  ।  वन  कम  होंगे  तो  वारिश  नहीं  होगी  ओर  बारिश  नहीं  होगी  तो

 शुद्ध  पानी  नहीं  इसलिए  इस  संशोधन  में  जो  बातें  रखी  गई  वह  बहुत
 बातें

 918



 1913
 ]

 जल  प्रदूषण  नि  बवागण  तथा  नि  यं  उपकर  विधे 6  )  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  संशोधन  विधेयक
 —_—_e—  गा

 बन  ज़मीन  के  लिए  भी  मंत्री  महोदय  ध्यान  इनसे  ऐसी  प्राथंना  करके  मैं  अपना  भाषण

 समाप्त  हूं  ।

 तेजलसिहू राव  भोंसले  :  सभापत्ति  जल  निवारण  तथा
 उपकर  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करने  के  लिए  यहां  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 एक  समय  था  जब  पूरे  देश  देश  में  कहा  जाता  कि  देहात  में  सारे  लोग  बसते  80
 प्रतिशत  जनश्चख्या  हम्नारी  देहात  में  रहती  लेकिन  अब  40  प्रतिशत  जनसंख्या  शहरों  में  आ  गई
 और  60  प्रत्निशत  देद्वातों  में-.रह  गई  उदाहरण  के  तोर  पर  महाराष्ट्र  में  करीब-ऋरीब  250
 नगरपालिकाएं  हैं  और  ।  कारपोरेशन  हैं  ।  वहां  पर  जल  को  शुद्धिकरण  करने  का  जो  प्रयत्त  किया
 जाता  मुझे  तो  लगता  है  कि  कारपोरेशन  के  बगेर  ओर  कोई  नगरपालिका  ऐसी  नहीं  जिनके
 पास  पानी  शुद्ध  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ओर  अंडर  डूँ  नेज  भी  कहीं  पर  ऐसा  मुझे  नहीं
 इसके  लिए  कुछ  न  कुछ  प्रावधान  करना  ऐसा  मैं  यहां  सुचित  करता  हूं  ।

 देश  में  गंगा  कृष्णा  वेली  ओर  गोदाबरी  इन  तीनों  वेज्षियों  में  जो  संस्कृति  बेठी

 वहां  पर  अब  बड़े-बड़े  कारखाने  बनने  शुरू  हो  गये  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  वहां  पर  विद्युत  निर्माण
 करने  के  भी  बड़े-बड़े  संयंत्र  सारे  हैं  और  उनसे  भी  बहुत  जल  प्रदूषण  आज  वह्ं  पर  हो  रहा  है  ।

 हमारे  यहां  आराड़ी  थर्मल  पावर  स्टेशन  से  जो  पानी  निकखता  उस  पानी  से  नागपुर  ओर  उसके
 नीजे  जब  प्रानी  नदी  के  नीचे  तो  कामठी  में  उस  पानी  को  उठाया  जाता  है  और  उस  पानी
 में  ऐश  का  जो  परमाणु  वह  इतना  ज्यादा  होता  है  जिसको  कह  नहीं  सकते  लेकिन  वही  पानी

 नाग्रपुर  शहर  के  20  लाख  लोगों  को  पीना  पड़ता  इससे  आज  नहीं  तो  कल  कुछ  न  कुछ  वहां

 बहुत  बड़ी  आपत्ति  शहर  में  आने  वाली  है  ।  ऐसा  ही  काम  दीगर  शहरों  में  भी  आज  हो  रहा  है  ।
 बसे  ही  गोदावरी  और  कृष्णा  नदी  के  जल  के  बारे  में  उसके  पास  जो  शुगर  के  बड़ें-बड़े  कारखाने  बनने

 शुरू  हो  गए  डिस्टीलरीज  शुरू  हो  गई  उनसे  भी  प्रदूषण  बढ़  गया  है  कि  वहां  पर  किस  ढंग  से

 उसको  कंट्रोल  किया  यह  आज  समझ  में  नहीं  आ  रहा  यही  कारण  मैं  समझता  हूं  जिसके

 का  रण  मंत्री  , महोदय  और  सरकार  ये  बिल  लाए  संशोधन  करने  के  लिए  ।

 पहले  टेक्स  में  जो  रित्रेद  मिलती  वह  70  से  घटकर  25  परसेंट  तक  उसमें  छूट
 बयकी  75  टका.पैसा  भरता  इसमें  दिखाता  लेकिन  मैं  देखता  हूं  कि  इसमें

 प्राब्रधान  एक  ब्यक्ति  को  यदि  इस  प्रावधान  में  फंसाया  गया  तो  बड़ी  सुश्किल  हो
 इसल्निये  उस.पर  फिर  से  एक  बार  मंत्री  महोदय  से  विनती  है  कि  इसको  देखा  जाय  ।

 पेपर  शुगर  के  कैमिकल  के  मौसेसिस  से  एल्कोहल  तंयार  करने

 वाले  कोल  जितने  भी  कारखाने  इनके  लिए  वाटर  ट्रीटमैंट  प्लांड

 अच्छे  ढंग  से  बैठाये  इसके  लिए  भी  कोई  कानन  यहां  पर  बनना  यह  मैं  यहां  सूक्ष्ति
 करता  हूं  ।

 सब  के  ,  स्कूल  ओर  कालेज  शिक्षा  में  कुछ  न  कुछ  सीख  बच्चों

 इसके  लिए  भी-कुछ  न  कुछ  काम  को  करना  चाहिए  |  प्रदूषण  के

 लोगों  में  एक  निराशा  की  भावना  इस  भावना  को  अपको  दूर  करना  जिस  प्रकार

 जंगल  के  लिए  लोगों  एक  दिशा  दी  गई  वैसे  ही  जल  प्रदूषण  से  हानि  हो  सकती  इस

 बारे  में  भी  दिल्ला  का  काम  सरकार  को  करना  चाहिए  |  यदि  सरकार  रेडियो  और  टी०  वी०  के
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 द्वारा  भी  इसका  प्रचार  तो  लोगों  को  फायदा  हो  सकता  है  ।  इससे  जो  मुश्किल  पैदा  हो  रही
 वह  कुछ  हद  तक  हो  सकती  है  और  जहां  तक  टेक्स  लगाने  की  बात  वह  कम  होनी  चाहिए  ।

 माननीय  श्री  रावत  जी  राजस्थान  की  सारी  की  सारी  इन्डस्ट्री  को  बन्द  करने  की
 बात  कह  दी  उन्होंने  ऐसा  स्टेटमेंट  कर  दिया  मैं  उसका  विरोध  करता  हूं  ।  यदि  सारे  कारखाने
 बन्द  कर  दिए  तो  उनमें  काम  करने  वाले  मजद्र  कहां  जायेंगे  ।  इस  बारे  में  शायद  वे  भूल
 गए  होंगे  और  सबके  लिए  उन्होंने  एक  बात  कही  थी  ।  वहां  पर  जो  कुछ  भी  गलत  काम  हुआ
 उसमें  संशोधन  होना  चाहिए  ।  जहां  पानी  का  प्रदूषण  वहां  ट्रीटमेंट  प्लांट  बेठाया  जाना  चाहिए  ।

 इस  पर  आपको  दबाव  डालना  लेकिन  कारखाने  बन्द  करना  उचित  नहीं  है  ।

 इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  जो  टंक्स  बढ़ने  वाला  उसके  लिए  दोबारा  शासन  को
 सोचना  चाहिए  ।  इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 थी  अयब  सां  :  जनाबे  मोहतरिम  डिप्टी  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने

 मुझे  इस  बिल  पर  बोलने  के  लिए  मौका  दिया  ।  मैं  सबसे  पहले  हमारे  डायनेनिक  मिनिस्टर  साहब
 को  बधाई  देना  चाहता  वे  एक  अच्छा  बिल  सदन  में  लेकर  आए  हैं  ।  यह  बिल  मुल्क  की
 तन्दरुस्ती  के  लिए  एक  अच्छा  बिल  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 सबसे  पहले  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  वाटर  के  पोल्यूशन  को  दूर  करना  बहुत  जरूरी
 लेकिन  जो  मुल्क  के  वाताबरण  में  पोल्यूणन  फंलाया  जा  रहा  बी०  जे०  पी०  के  उस  पर

 भी  कंट्रोल  किया  जाना  बहुत  जरूरी  है  ।'  राजस्थान  से  आता  हूं  और  राजस्थान  में
 आज  सबसे  बड़ी  दिक्कत  पीने  के  पानी  की  लोग  पन्द्रह-पन्द्रह  किलोमीटर  दूर  से  पानी
 लेने  के  लिए  जाते  हैं  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  में  लोग  अपने  कूंडों  के  अन्दर
 पानी  को  इकट्ठा  करते  हैं  ।  बरसात  का  पानी  जो  जोहड़  में  इकट्ठा  होता  उसमें  जानवर  और  इंसान
 दोनों  एक  साथ  पानी  पीते  हैं  ।  वहां  के  लोगों  में  एक  खास  बीमारी  होती  जिसे  नहरवा  कहते
 जो  आम  किसानों  और  गरीब  आदमी  में  होती  यदि  आप  उस  चीज  पर  गौर  तो  बहुत  से
 लोगों  के  पैर  उस  गादे  ओर  खराब  पानी  पीने  के  कारण  खराब  हो  जाते  हैं  ।  इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह
 करूंगा  कि  आप  कुछ  ऐसा  बन्दोबस्त  राजस्थान  का  वह  इलाका  जिसमें  खास  कर  झुझून्‌  भी
 आती  जिससे  वहां  के  लोग  स्वस्थ  जि>दगी  गुजार  सके  ।  उस  इलाके  से  बहुत  बड़ी  तादाद  में  लोग

 मुल्क  की  खिदमत  करने  के  लिए  फौज  में  भाते  फौज  में  जवान  लोग  जो  पानी  की  बोतल  अपने
 साथ  लेकर  चलते  उसमें  उनको  एक  वाटर-टेबलेट  डालने  के  लिए  दी  जाती  जिससे  वह  पानी
 पीने  के  लायक  हो  जाता  है  ।  इसी  प्रकार  का  प्रबन्ध  आपको  यहां  के  लिए  भी  करना  जिससे

 वह  पानी  पीने  के  काबिल  हो  सके  ।

 मेरे  क्षेत्र  में  एक  खेतड़ी  प्रोजेक्ट  जिसके  पानी  में  काफी  पोल्यूशन  फैला  हुआ  है  और
 किसान  की  खेती  बंजर  हो  रही  है  ।  इसके  साथ-साथ  वहां  का  वातावरण  भी  दूषित  हो  रहा  है  ।  इसको
 ठीक  करने  की  दिशा  में  सरकार  को  कदम  उठाना  चाहिए  ओਂ  सरकार  की  तरफ  से  आदेश  होना
 चाहिए  कि  वहां  कोई  यन्त्र  जिससे  पोल्यूशन  न  फैल  सके  ।  इस  दिशा  में  जब  आप  कदम

 तो  किसानों  को  भी  लाभ  उनकी  खेती  बरबाद  नहीं  होगी  ।  आपने  जो  छ्ट  दी
 उसके  लिए  मैं  आपको  बधाई  लेकिन  कदम  ऐसा  कदम  उठ़ाना  च  जिससे  लोगों  को  महसूस



 6  1913  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  संशोधन  विधेयक

 हो  कि  यह  हमारा  दायित्व  है  ओर  सरकार  का  दायित्व  बनता  है  कि  हम  पानी  मुहैया
 पर  कर  न  लगायें  ।  मैं  एक  शेर  कहना  चाहता

 कायम  रबते  मिल्लत  से

 तनहा  कुछ
 भौण  दरिया  में

 बरुने  दरिया  कुछ  नहीं  ।

 मैं  अर्ज  करूंगा  कि  हम  सब  लोग  मिल  कर  हस  पोल्यूशन  को  हूर  कर  तो  हम  अपने

 मुल्क  को  मजबूत  बना  अगर  हम  पोल्यूशन  को  बढ़ायेंगे  तो  अपने  देश  को  बरबाद
 अपने  देश  को  मजबूत  नहीं  कर  सकंगे  |  खासकर  के  मैं  बी०  जी०  पी०  वालों  से  इस  तरह  का
 आग्रह

 La  बुयाव  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  इस  विषय  पर  चर्चा  समाप्त  होती  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय
 अगले  दिन  जवाब  अब  सभा  कल  11  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित
 होती

 6.00  भ०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  28  99व/अग्रहायण  7,  1913  के
 ग्यारह  बचे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 चौधरी  मुद्रण  12/3,  श्रीराम  साउथ
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